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अस्तावना 


हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि इन में उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक से अधिक संख्या 
में तैयार किए जाएँ । शिक्षा-मंत्रालय ने यह काम अपने हाथ में लिया है और इसे 
बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अन्तगंत अंग्रेजी और 
अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अन॒वाद किया जा रहा है तया मौलिक ग्रंथ 
भी लिखाए जा रहे हैं । यह काम अधिकतर राज्य' सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा 
प्रकाशकों की सहायता से आरंभ किया गया है । कुछ अनवाद और प्रकाशन-कार्य 
शिक्षा-मंत्रालय स्वयं अपने अधीन करा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक 
हमें इस योजना में सहयोग प्रदान कर रहे हैं । अनूदित और नए साहित्य में भारत 
सरकार की शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शिक्षा 
संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन 
किया जा सके । 


भारत को वित्तीय शासन व्यवस्था नामक यह पुस्तक केन्द्रीय हिंदी 
निर्देशालय द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके लेखक श्री हरि गोपाल परांजपे 
राज्य-वित्त के विशेषज्ञ हैं । आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रन्थों के 
प्रकाशन संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा । 
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दो शब्द 


विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों के अनवाद तथा प्रकाशन की योजना के 
अंतर्गत केद्धीव हिंदी निरदेशालथ भी एक संस्था के रूप में अनवाद, मौलिक लेखन 
तथा उनके प्रकाशन का काम कर रहा है। इस कायक्रम के अंतगंत अब तक जो 
पुस्तकें तथार की गई हें उनकी सूची इस पुस्तक के अन्त में दी जा रही है ।. 


प्रस्तत पस्तक श्री हरि गोपाल परांजपे द्वारा लिखित हमारे देश की वित्तीय 
दासन व्यवस्था संबंधी मौलिक रचना है। इसमें भारत सरकार द्वारा निर्मित 
शबदावलि का उपयोग करते हुए लेखक ने यह ध्यान रखा है कि पुस्तक की 


भाषा सरल और सुबोध हो । 


आजा है हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान संबंधों जानकारी बढ़ाने और 
विश्वविद्यालय स्तर पर माध्यम-परिवतंन में यह पुस्तक सहायक होगी । 


पुस्तक का प्रकाशन निदेशालय' के प्रकाशन एकक की देख-रेख में किया गया 


है। 


संयकक्‍्त सचिव 
शिक्षा-मंत्रालय 


लेखक की ओर से 


प्रजातान्त्रिक राज्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता राज्य की 
विविध व्यवस्थाओं को भली भाँति जाने । इन व्यवस्थाओं पर हिंदी में पुस्तकें 
उपलब्ध हें पर सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर अभी तक कोई रचना देखने में नहीं 
आई हे । 


कई वर्ष हुए स्वर्गीय भगवान दास केला ने भारतीय राजस्व नामक पस्तक लिखो 
थी । वह राजस्व के आथिक विश्लेषण की दष्टि से लिखों गई थी, शासन 
व्यवस्था की दृष्टि से नहीं । 


कुछ वर्ष पर्व बिहार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पटना ने रिज़वं बैंक के बोर्ड ऑफ़ 
डाइरेक्टर्स के भतपूर्व सदस्य श्री मोरखनाथ सिंह के भाषणों का संग्रह राजकीय 
व्यय प्रबंध के सिद्धांत प्रकाशित किया था । इसमें वित्तीय व्यवस्था के एक अंग 
व्यय-प्रवंध की ही चर्चा है । 


मेने अपनी पुस्तक में वित्त व्यवस्था के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का यत्न 
किया है। विशेष प्रकार की वित्त व्यवस्थाओं जेसे रल वित्त व्यवस्था व संघ वित्त 
व्यवस्था का भी उल्लेख किया है जो इस विषय की अबतक प्रकाशित अंग्रेज़ी 
पस्तकों में भी नहीं मिलता । 

पुस्तक लिखने में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों से मझे 
सहायता मिली है। में उनका आभारी हूँ। सरकारी सहयोग के बिना शासन 
की व्यवस्था के संबंध में कुछ लिख पाना असंभव-सा ही है। में अपनी पत्नी 
सो०शोभना परांजपे व अनज श्री शरद गोपाल परांजपे का श्रनगहीत हेँ। उन्होंने 
पाण्डुलिपि तेयार करते समय मेरी सहायता को ह्‌। में क्ृतन्न हूँ कि शिक्षा- 
मंत्रालय ने पुस्तक को अपनी योजना के अन्तर्गत प्रकाशित करने का निरचय किया। 
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अध्याय १ 


वित्तीय संस्थाएं 


एक प्रमख अर्थज्ास्त्रविज्ञ ने कहा है कि वित्तीय सिद्धान्तों को समझने के लिए 
यह आवश्यक है कि उन वित्तीय प्रक्रियाओं को समझा जाए जो एक विशिष्ट प्रकार 
की वित्तीय संस्थाओं के कारण होती हैँ । यदि वित्तीय संस्थाएँ मज़बत और कार्य- 
कृशन होंगी तो वित्तीय शासन भी कार्यकुशल होगा । 


भारतीय वित्ताधिकारिणी संस्थाओं को स्थल रूप से चार भागों में गिनाया जा 
सकता है 

. संसद्‌ व संसदीय समितियाँ, 

2. कार्यकारिणी (5८८प४४ए८), 

3. स्वायत्त संस्थाएँ (8&४६00077005$ 800768), 

4 रिजर्व बेंक । 


ससद के अन्तर्गत लोक सभा, राज्य सभा और इन दोनों सभाओं की वित्तीय 
समितियाँ उल्लेखनीय हैँ । कार्यकारिणी के अन्तर्गत, सर्वप्रथम मंत्रिमण्डल वित्त- 
समिति, वित्त-मंत्रालय, और फिर शासकीय विभाग आते स्वायत्त संस्थाओं 
के अन्तर्गत लेछा तथा लेखा परीक्षा विभाग तथा योजना आयोग आते है । आगे 
इन विभिन्न संस्थाओं का महत्त्व, संगठन और उनके कार्य बतलाए गए हैं । 


3, संसद्‌ व संसदीय समितियाँ 


संविधान ने वित्तीय मामलों में संसद को सार्वभौम संस्था घोषित किया है। भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार (विधि के अधिकार के सिवा कोई कर न्‌ 
तो आरोपित और न संगृहीत किया जाएगा” । यह अधिकार संसद द्वारा दिया 
जाता है। कर के प्रस्ताव तो सरकारी विभागों द्वारा बनाए और प्रस्तुत किए जाते 
हैं पर उनद पारित करना या न करना संसद के हाथ में होता है । इसी प्रकार व्यय 
के बारे में संसद का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । संविधान के अनुच्छेद 266(3) 
में कहा गया है -- भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन विधि की अन- 
कलता से तथा इस संविधान में प्रबंधित प्रयोजनों और रीति से अन्यथा विनियोजित 
नहीं किए जाएँगे” । यह विधि संसद द्वारा ही बनाई जाती है | पुनः राज्य ऋण 
के सम्बन्ध में संविधान में व्यवस्था है कि संसद समय समय पर नियम बना सकती 
है जिनके अन्तर्गत सरकार ऋण ले सकती है । आय, व्यय और ऋण के अधिकार 
देने से ही संसद्‌ का काम समाप्त नहीं हो जाता । प्रथा के अनसार राज्य के लेखे 
भी राष्ट्रपति द्वारा संसद के सम्मुख उपस्थापित किए जाते हैं तथा संसद की लोक 
लेखा समिति विस्तार से उसकी परीक्षा करती है। लोक लेखा समिति को संसद 
का निरीक्षक कहा गया है। इसी प्रकार व्यय की विस्तृत जाँच के लिए 


(2) 
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नविलीकन-ल आन कल नननततनी न नमन. 


एक प्राककलन समिति होती है । इन समितियों का अध्याय 7 में विस्तार से 
उल्लेख किया गया है । 








उक्त प्रमुख वित्त अधिकारों या कर्तव्यों का पालन करने वाली संसद्‌ में लोक सभा 
को इस सम्बन्ध में राज्य सभा की अपेक्षा अधिक अधिकार हैं । लोक' सभा को ही 
अनुदानों की माँगें पारित करने का अधिकार होता है । राज्य सभा वित्त विधेयकों 
को 4 दिन से अधिक नहीं रोक सकती । अतएवं यह सिद्ध होता है कि संसद्‌ की 
लोक सभा वित्त अधिकारिणी संस्थाओं में अपना स्थान रखती है। राज्यों में संसद्‌ 
का कार्य संविधान के अन्तर्गत रहते हुए वहाँ के विधान-मंडल करते हैं। इनको वित्तीय 
मामलों में उसी प्रकार के अधिकार होते हैं जिस तरह के संसद्‌ को । 935 से 
पहले संसद्‌ की तरह प्रान्तीय विधान-मंडलों को वित्तीय मामलों में वे अधिकार 
नहीं थे जो आज हैं । 


2. कार्यकारिणी संस्थाएँ 

(क) मंत्रिमण्डल वित्त समितिः (एबक-४९६ कंग्क्क०९८. 00फाएं८०८) : 
मंत्रिमण्डल वित्त समिति, मंत्रिमण्डल की उच्चाधिकारी समितियों में से एक है । 
संसदीय राज्य प्रणाली में कोई एक मंत्री राज्य भर के लिए उत्तरदायी नहीं होता 
वरन्‌ सारे मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। स्वाभाविक है कि ऐसी 
अवस्था में विभिन्न मंत्रालयों की प्रमख समस्याओं का विचार-विमर्श सामूहिक रूप 
से मंत्रिमण्डल में ही होता है । समिति में वित्त मंत्री तथा पाँच अन्य मंत्री होते 
हैं जिनका वित्त से सम्बन्ध है । समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया 
जाता है। वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव इस समिति का सचिव होता है। 
समिति की आज्ञाएँ अन्तिम होती है । समिति के कार्य स्थूल रूप ;; इस प्रकार है: 


() आशिक क्षेत्र में सरकारी कार्यो पर आदेश देना, उन्हें समेंकित करना तथा 
मोटे-तौर पर राष्ट्रीय अर्थ का संचालन करना । 


ग्प 


2) केन्र और राज्य विकास योजनाओं में परस्पर प्राथमिकता नियत करना । 


3) विकास योजनाओं के लिए वित्तीय साधनों की वृद्धि के प्रदनों पर विचार 
करना तथा उनका निर्धारण । 

(ख) वित्त मंत्रालयः विस्तृत और वास्तविक व्यवस्था की दृष्टि से वित्त मंत्रालय 
वित्त अधिकारिणी संस्थाओं में अपना स्थान रखता है। जिस प्रकार संसद वित्त के 
घटने या बढ़ने तथा उनके उचित उपयोग पर नियंत्रण रखती है, उसी प्रकार मंत्रि- 
मण्डल (वित्त समिति के माध्यम से ) वित्त खर्च किए जाने वाले आयोजनों पर भले ही 
विचार करता हो पर अनुमोदित व्यय को सीमोल्लंघन से रोकना, आय तथा व्यय 
सम्बन्धी नियम बनाना आदि वित्त मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है। इसी प्रकार राष्ट्र 
की अर्थनीति का निर्माण और उसका संचालन भी वित्त मंत्रालय का ही काम है । 
वित्त मंत्रालय के इन महत्त्वपूर्ण कार्यों के कारण ही प्राय: सभी देशो में यह प्रथा है 
कि वित्त मंत्री एक प्रमुख मंत्री हुआ करता है और उसका पद प्रधानमंत्री के करीब 
बाद का होता है । 


भारतीय वित्त मंत्रालय का संगठन और (उसके विस्तृत कार्य अगले 
पृष्ठ पर चार्ट नं० १ में दिए गए हैं । 
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सर्वोपरि मंत्री और उसके अधीन तीन सचिवों के तीन विभाग---राजस्व, व्यय तथा 
आ्थिक । राजस्व विभाग के अन्तर्गत मुख्य तीन प्रभाग हैं (क) आय कर प्रभाग (ख) 
सीमा शल्क प्रभाग व (ग) उत्पादन शुल्क प्रभाग । राजस्व विभाग का कार्य अकेले 
सचिव द्वारा न होकर एक बोर द्वारा होता है, जो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड कहलाता है । 


केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का काम केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में 
उनकी नींति तथा व्यवस्था की देखभाल करना है । यह बहिर्शुल्क तथा उत्पादन शुल्कों 
के विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत विहित नियमों के अधिनियमित ($६४ए०४) 
अधिकारी का भी काम करता है | आय कर के सम्बन्ध में बोंडे अधिनियमित समन्वय 
अधिकारी का भी काम करता है। इस सम्बन्ध में उसका काम आयकर विभाग 
की सुचारु व्यवस्था के लिए आदेश और आज्ञा लागू करना भी है। आय कर अधि- 
नियम के अन्तर्गत किन्‍्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में बोर्ड प्रारम्भिक तथा अपीलीय 
संस्था का काम भी करता है। सम्पत्ति कर अधिनियम 953 के अन्तर्गत बोर्ड का 
काम सम्पत्ति के मूल्यांकन और अधिनियम के अनुसार दायित्व के करार करने के 
सम्बन्ध में अपीले सुनना भी है । पूर्वोक्त अपीलीय अधिकारों का उपभोग करने के 
अतिरिक्त बोर्ड का यह भी काम होता है कि वह पूर्वोक्‍्त अपील से उत्पन्न होने वाले 
मामलों पर उच्च न्यायालय की सलाह ले । 


संगठन की दृष्टि से बोर्ड के अन्तर्गत छह निरीक्षण निदेशालय (]0/76007६६८४ 
०१ ]7976८४८० ) हैं: दो आयकर के लिए ; तीसरा आयात-निर्यात शुल्क के 
लिए; चौथा राजस्व आसूचना (२ ९एटाप८ #%टी[52०7८८) के लिए ; 
पॉचवा लागू कराने के काम के लिए व छठा अनुसंधान, सांख्यिकी आदि के लिए । 
आयकर के दो निदेशालयों में से एक निरीक्षण के लिए और दूसरा जाँच के लिए है। 


व्यय विभाग के चार मुख्य प्रभाग हैं () सिबबन्दी प्रभाग (2) विशेष पुनर्गठन 
एकक. 9७7९८ रिटएणइथ्ाओंडथ007 एगऑ, (3) सिविल व्यय प्रभाग 
तथा (4) रक्षा व्यय प्रभाग । सिवबन्दी प्रभाग जो म्‌ख्यतः नौकरी सम्बन्धी जर्तों 
और वित्तीय मंहिताओं से संबंधित नियम विनियमों के परिचालन के लिए 
उत्तरदायी है, विभिन्न व्यय प्रभागों और प्रवन्धक मंत्रालयों आदि की ओर से जाने 
वाले उन निर्देशों के सम्बन्ध में आवश्यक कारवाई करता है जिनकी संख्या बराबर 
बढ़ रही है । विशेष पुनर्गठत एकक का काम मंत्रालयों के संगठन की जाँच करना 
है। असैनिक व्यय प्रभाग का काम मंत्रालयों के उन समस्त प्रस्तावों पर विचार 
करना है जिनके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जाँच पड़ताल अथवा अनुमोदन आवश्यक 
है । सिविल व्यय प्रभाग के दस समूह है जो इस प्रकार है 


() विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचता तथा प्रसारण मंत्रालय, न्याय 
मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय । 


(2) संचार तथा परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, 
तथा लोक लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग । 


(3) सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय, निर्माण तथा आवास मंत्रालय । 
(4) खनिज तथा इंधन मंत्रालय व भारी उद्योग विभाग । 


(5) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय व वित्तीय 
नियमावली । 
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(6) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास, पंचायत तथा सहकारिता 
मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा-मंत्रालय ब्रथा मंत्रिमंडल सचि- 

वालय । 





(7) तेल के कारखाने तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग । 

(8) व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग । 

(9) लोहा तथा इस्पात विभाग, प्रायोजना समन्वय । 

(70) दिल्ली शासन तथा कार्य अध्ययन (४७००८ डएतांट8) । 


रक्षा व्यय प्रभाग का काम रक्षा मंत्रालय (मुख्य), रक्षा मुख्यालय और इस 
मंत्रालय के अधीनस्थ अधिकारियों, उदाहरणार्थ सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के मुख्य 
निदेशक, सैन्य सामग्री कारखानों के मुख्य निदेशक, आदि को वित्तीय मामलों में 
परामर्ण देना है । 


आर्थिक विषयों के विभाग के अन्तर्गत मुख्य छह प्रभाग हैं : () बजट प्रभाग 
(2) आयोजना प्रभाग (3) आन्तरिक वित्त प्रभाग (4) बाह्य वित्त प्रभाग 
(5) बीमा प्रभाग (6) आर्थिक प्रभाग । बजट प्रभाग का मुख्य कार्य सामान्य 
बजट का निर्माण करना है। संसद्‌ के सम्मुख पूरक अनुदान आदि प्रस्तुत करना 


'ब्क 


भी इसी प्रभाग की ज़िम्मेदारी है । अब सीमोपरि व्यय (7068 फरफुला- 
५77८) की अवस्था में संसद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त अनुदान 
बनाना भी इसी प्रभाग की जिम्मेदारी है । प्रभाग के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं : 


() झ्रर्थोपाय अग्रिम (४७४७४ ४०0 (८७०5 30ए०87०८५) के प्रावकलन 
बनाना, 


अल्प बचत आन्दोलन, 

महिला बचत आन्दोलन, 

राजकीय ऋण की व्यवस्था, 

वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को पूरा करना, 
आकस्मिकता निधि के नियमों का पालन, 
सरकारी लेखा सम्बन्धी नियम बनाना, 

राज्य ऋण के लिए व्याज की दर निश्चित करना, 


राज्यों तथा व्यापारिक विभागों को दिए गए कर्ज़ों पर व्याज की दर 
निर्धारित करना । 


टड़िड डा डअओ डअओआ अि अं. 
४2 020 ध्य 0) (छा ४> (७४७) [> 
सजी. ऑिजनमरी 3 ओनटी 33 ची 


उसपर... भिरयाककाााा०ी..... परकाहाननीरी...जिरराककटरी 


इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न मंत्रालयों को व्यय पर नियंत्रण रखने के 
लिए आदेश देना भी बजट प्रभाग का काम है। 
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भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





योजना प्रभाग के मुख्य कार्य हैं 
(4) (अ) राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, जिसमें विकास कार्य 


के लिए दिए जाने वाले ऋण और अनुदान सम्मिलित हैं। (ब) संविधान 
के अनच्छेद 275(व) के परन्तुकों (?70ए7508) के अधीन अनुसूचित 
क्षेत्रो और आदिम जातियों की प्रगति के लिए अनुदान, स्थानीय निर्माण 
कार्यों के लिए सहायता। (स) अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में संकट निवारण 
के लिए सहायता, तथा (द) पंचवर्षीय योजना की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध 
में राज्यों को दी जाने वाली संपूर्ण केन्द्रीय सहायता को सामान्यतः एक 
सूत्र में बाँधना। 


(2) पूंजी बजट (जिससे पूँजी खाते में धन का बजट सम्मिलित हो) तथा पूँजी- 


(3) 


चर 
| 


] 


(7) 


गत व्यय का नियन्त्रण । 


साख्यिकी ($6857८७) मामलों में सामान्यतः एक सृत्रता 
स्थापित करने और [बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (>४ण्पोध॑- 
#परा०052 'िड्आापयाबं. 5276४ 5फप्रए८५) के प्रशासन से सम्बन्ध 
रखने वाले नीति सम्बन्धी विषय | 


भारत सरकार की टकसान (0०एलआशाला, णी विटां4 फैतं05)। 
भारतीय सार्वजनिक प्रभासन संस्था (70छा फिड्याए6 ० एप्री):९ 
+तायप्रिदाद्ा दवा) । 


कर निर्धारण की कुछ महत्त्वपूर्ण मदों पर विनियमन और समन्वय, जैसे; 
माल और मुसाफिरों पर सीमाकर, केन्द्रीय सरकार की संपत्ति पर स्थानीय 
करों की अ्रदायगी | 


राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले महत्त्वपूर्ण विषयों तथा आशिक महत्त्व रखने 
वाले राज्य-विधानों से संबंधित केन्द्रीय सरकार की नीति के विपय 
के प्रन्‍न | 

पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित नीतियाँ और सामान्य वित्तीय नियमावली। 


बेकारी, मूल्य सम्बन्धी नीति, लाभ के उचित स्तर, मुद्रास्फीति (77- 
१40५7), राष्ट्रीयररण आादि। 


केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न वैधानिक और अन्य प्रस्तावों के सामान्य 
आशथिक प्रभाव की जाँच । 


कर जाँच आयोग की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में समन्वय और बाद की 
कारवाई। 


बाह्य वित्त प्रभाग का कार्य विदेशों के साथ भारत के सब प्रकार के वित्तीय और 
आशिक सम्बन्धों पर विचार करना है। यह मुद्रा विनिमय नियन्त्रण के प्रबन्ध, भुगंतान 
तथा अन्य वित्तीय करार, विदेशी निवेश (70280 765877८४०) सम्बन्धी 
प्रस्तावों की जाँच, विदेशी ऋणों की प्राप्ति और आमतौर से भारत के बाह्य वित्तीय 
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विन-फिजिल मनन ममन+-मनन»«-। 


और आर्थिक सम्बन्धों के लिए उत्तरदायी है। यह समय समय पर देश की विदेशी 
मद्रा विनिमय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयात और निर्यात नीति के निर्धारण 
के समय वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और क्पि आदि मंत्रालयों से घनिष्ट सम्बन्ध 
रखता है। पंचवर्यीय योजना के लिए मिलने वाली विदेशी सहायता और विभिन्न 
कार्यक्रमों के अधीन मिलने वाली तकनीकी सहायता का प्रबन्ध, संयकत राष्ट्र मंच 
और उसके विशिष्ट अभिकरणों के कार्यक्रम, अमरीकी सरकार का चतस्सत्रीय 
कार्यक्रम, कोलम्बों योजना की सहायता आदि सब इसी प्रभाग के काम हैें। आथिक 
प्रभाग, अर्थ विभाग के अन्य विभागों को परामश और सहायता देने के लिए होता 
है। इसका काम आर्थिक नीति को प्रभावित करने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में 
गवेषणा करना भी£है। 


बीमा प्रभाग का काम जीवन बीमा से सम्बन्धित सभी मामलों तथा बीमा अधिनियम 
3938 और जीवन बीमा निगम अधिनियम 956 का परिचालन है। 


(ग) शासकीय विभाग : वित्त विभाग की सलाह तथा समन्वय आदि के बावजूद 
भी यदि प्रत्येक मन्त्रालय अपने वित्तीय दायित्वों को न निभाए तो सारी शासन व्यवस्था 
ही डव सकती है। वित्त का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं यह देखना 
शासकीय विभागों की ज़िम्मेदारी है। विभागों का कतंव्य है कि वे अपने आय व्यय 
का लेखा रखें तथा लेखा परीक्षा की शर्तों को पूरा करे | विभागों का यह भी कतेव्य है 
कि यदि व्यय सीमोपरि हुआ हो तो उसे भी नियमित कराएँ। अपने विभाग 

सम्बन्ध में योग्य संस्था को आयव्ययक बना कर देना भी शासकीय मन्त्रालयों का 
ही काम है क्‍योंकि स्पष्ट है कि कोई अन्य संस्था इस कार्य को इतनी कुशलता 
से नहीं कर सकती । चूंकि हर समय वस्तुओं और सामग्री में सरकार का बहुत सा 
धन पढ़ा रहता है इसलिए विभागों का यह भी कतंव्य है कि वे देखें कि उन 
सामग्रियों के संचय के लिए भंडारों की समुचित व्यवस्था है या नही। 


भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली (5छाक्वों कपं्रब्याटांबों 
0७०४) में शासकीय विभागों के वित्तीय उत्तरदायित्व के बारे में विस्तार से 
चर्चा की गई है। इस चर्चा के अनुसार विभागों के प्रधान अधिकारी वित्तीय 
मामलों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हे। चेंकि स्वयं सचिव हर एक आय' व्यय 
पर निरीक्षण नहीं रख सकता इसलिए अधीनस्थ अधिकारियों ($प5८#क्ां००६८ 
(0#८८४४) को वित्तीय अधिकार दिए जाने की भी व्यवस्था है। एसी व्यवस्था 
सावेजनिक निर्माण विभाग (?णएा८० "०लछ ८एथा77८४०) में अक्सर 
पाई जाती है। 


3. स्वायत्त सं-्थाएँ 


(क) लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग (4&एव०॥ ब्यव॑ 4८०९००एवा5 96- 
9277777270): यद्यपि लेखा-निर्माण स्वयं व्यय या आय विभागों का कतेव्य है फिर 
भी भारत सरकार के सभी विभागों द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निजी व्यवस्था 
न होने के कारण लेखा परीक्षा विभाग को यह काम करना पड़ता है। इसीलिए 
इसे लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग” कहते हैं। 
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लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का इतिहास बहुत पुराना है।इस विभाग की 
नींव 93 में पड़ी थी। 95 के एक्ट में (सेक्शन 96डी) में पहली बार 
महालेखा परीक्षक' के पद का उल्लेख किया गया है पर इसमें उसके कायकलापों 
का वर्णन नहीं है। उसके का्यकलाप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा 'महालेखा परीक्षक- 
नियमावली” (५घत/६07-0०7८वव रिपोट४३) के नाम से लागू किए गए थे । 
इसके बाद 935 के भारतीय शासन अधिनियम (60एटामला 6 फ्ता 3८) 
के अन्तर्गत एकाउन्ट्स एण्ड आडिट आड्डर, 936” ने इसकी नींव दढ़ की । 
भारतीय संविधान द्वारा “नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक” ((0४ए/टाछः छत 
3प्त07-0८ए5८) को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 


संविधान के अनुसार नियंत्रक, सर्वोच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग 
(एफाएउट $2७श८८ 0०फरंडंंठगा) जैसी स्वतन्त्र संस्थाओं में से एक 
हैं। अब नियंत्रक के अधिकार भी बहत हैं और उसे अनौपचारिक तौर पर 
संसद का अधिकारी भी कहा जाता है। स्वतन्त्रता के पूर्व इंगलैण्ड में हुए व्यवहारों 
की लेखा परीक्षा महालेखापरीक्षक नहीं कर सकता था पर अब अपनी सरकार 
के सारे व्यवहारों चाहे वे जहाँ भी हुए हों ) की परीक्षा करने का अधिकार महालेखा- 
परीक्षक को है। एक और बात उल्लेखनीय यह है कि पहले नियंत्रक तथा महालेखा- 
परीक्षक केवल “महालेखापरीक्षक” के नाम से ही जाना जाता था पर संविधान 
ने इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद नाम दिया है। संसदीय अनद'्न 
प्रथा' का आशय यह हैं कि जब तक वित्त उपलब्ध न कराया जाए व्यय ने हो 
पहले व्यय होने के बाद ही व्यय व्यवहारों की परीक्षा होती थी पर संविधान 
बनाने वालों का उद्देग्य ऐसी संस्था बनाना था जो कोष से वित्त निकलने से पहले देखे 
कि धन उपलब्ध है या नहीं । यह योजना इंगलैण्ड के 'एक्सचेकर कन्ट्रोल” के 
आधार पर बनाई गई थी और इसीलिए संविधान ने इसे तनियंत्रक' की पदवी दी । 


नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कतंव्य 


संविधान के अनच्छेद 49 में महालेखापाल के कार्यो के बारे में नई विधि बनाई 
जाने की कल्पना है पर अभी तक ऐसी कोई विधि| न बनने के कारण उक्त 
अनुच्छेद के अनुसार ही 936 का एकाऊन्टस एण्ड ऑडिट ऑडेर जो 949 
में इण्डिया प्रॉविजनल कॉन्स्टीट्यूशन ऑडेर 947 से मान्य कर लिया गया था 
अभी तक प्रयोग में हैं । इस नियम के अनुसार उसके वधानिक कार्यकलाप इस प्रकार 
हे: 

(क) लेखा निर्माता के नाते-- 


() राष्ट्रपति की अनुमति से केन्द्र व राज्य सरकार के लेखों के स्वरूप को 
निर्धारित करना। 


(2) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का निर्माण (केन्द्र में रक्षा तथा रेल 
और कुछ अन्य विभागों को छोड़ कर जहाँ पृथक्‍करण हो चुका है) 


तृतीय लोक सभा की सार्वजनिक लेखा समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट 
सरकार से इस सम्बन्ध में शीघ्र नियम बनाने का आग्रह किया है । 


| 
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(3) 


भण्डार, व्यापारिक विभागों के लाभ-हानि तथा अन्य लेखों का निर्माण ; 
तथा खजानों और विभागों में रखे गए प्रारम्भिक लेखों का निर्माण भी 
उसकी ज़िम्मेदारी है। 


प्रत्येक सरकार के प्राप्ति तथा व्यय व्यवहारों के बारे में प्रति वर्ष एक 
बह॒द लेखा बनाना । यह लेखा जैसा कि अध्याय चार में विस्तार से बतलाया 
जाएगा वित्त लेखा' कहलाता है। इसके अतिरिक्त महालेखापाल को एक 
सामान्य वित्तीय. विवरणा (ठलालबोी फिंगकारटंगो 58०:7८7४६) 
भी बनाना पड़ता है जिसे संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखा (०फागंप्रत॑ 
कपच्रक्रावट था ए८ए्तापट 43०८0प४).. कहते हैं इसमें केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों की संपत्ति और दायित्वों के अवशिष्ट 
(898272८6 0 25$526053 470 ॥8077688) का लेखा होता है | 


(ख) लेखा परीक्षक के नाते-- 


() 


(5) 


केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी व्यय व्यवहारों की जाच करना 
चाहे वह व्यवहार भारत में हुआ हो या बाहर। इसमें यह देखा जाता 
है कि जिस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया है वह विधि विहित था और 
उसके लिए विधि के अनुसार धन भी उपलब्ध था या नहीं । इस 
में केवल गुप्त सेवा व्यय (इटकटा $००एा०९ एएव्एतांपप्ा८) 
अपवाद है जिसके व्यय की परीक्षा का लेखा परीक्षक को अधिकार 
नहीं । 

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ऋण, निक्षेप (70670भ/४), अग्रिम 
राशियों (&06ए%2&7८८४) तथा अवगित लेखों व विप्रेषण व्यवहारों 
की लेखा परीक्षा करना। 


राष्ट्रपति अ्रथवा राज्यपाल के आदेश से ऐसे व्यापारिक विभागों के व्याव- 
सायिक, उत्पादन लेखें तथा लाभ-हानि लेखों तथा संतुलन पत्रों (89- 
%80८6 876८८$) की लेखा परीक्षा करना जैसा कि कहा जाए। 


राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के आदेश से भण्डार लेखों तथा स्कनन्‍्धों की 
लेखा परीक्षा करना । 


विधान मंडल और संसद के सम्मुख प्रस्थापन के हेतु विनियोग लेखों तथा 
वित्त लेखों पर--लिखा परीक्षा प्रतिवेदन (8००४६ 7२८०००८४) बनाकर 
उन्हें राष्ट्रपति और राज्यपाल को पेश करना । 


इन कार्यों के अतिरिक्त अब महालेखापरीक्षक की यह भी ज़िम्मेवारी है कि वह 
स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में पारित कानून के अनुसार उनकी भी लेखा परीक्षा 
करे, जैसे दामोदर घाटी निगम (0006० एथी2टए 00790&४८०४) अथवप] 
औद्योगिक वित्त निगम ([परवप्रडधनंक पं४&0९ (207707७८४0४9) के विषय में | 


लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का संघटन इस प्रकार है: 
कृपया अगले पृष्ठ पर चाट नं० 2 देखिए । 


[अध्याय 
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जैसा कि सामने के चार्ट से प्रगट होता है, विभाग में सर्वोपरि नियंत्रक और महा- 
लेखा परीक्षक तथा उसका कार्यालय होता है जिसके अधीन सामान्य लेखा परीक्षा 
और सम्मिलित लेखा तथा लेखा परीक्षा दोनों की शाखाएँ होती हैं । सम्मिलित लेखा- 
पालन और लेखापरीक्षा के तीन प्रकार हँ:-( ) सिविल विभाग, (2) डाक और तार 
विभाग और (3) उत्पादन विभाग। सिविल विभागों के लेखापालों में पुनः दो 
प्रकार है.-- ( ) केन्द्रीय राजस्व के लेखापाल और ( 2) राज्यीय लेखों के लेखापाल । 
केन्द्रीय राजस्व के लेखापाल व राज्यीय लेखापाल लेखा निर्माण तो करते हीं है साथ ही 
वे लेखा परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी हैँ। सिफ़े लेखा परीक्षा की दृष्टि से निदेशक, 
लेखा परीक्षा रेल पिभाग; निदेशक, लेखा परीक्षा रक्षा विभाग आदि महालेखापरी- 
क्षक के अधीनस्थ श्रधिकारी हैं। इन विभागों में महालेखापरीक्षक का दायित्व केवल 
लेखा परीक्षा करना है क्‍योंकि इन में विभागीय लेखा निर्माण की व्यवस्था पहले 
से ही है । इनके अतिरिक्त दो अन्य विभागों में अर्थात्‌ लोक सभा और राज्य 
सभा सचिवालय जिनमें अब लेखा निर्माण, लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया हैं 
लेखा परीक्षा की ज़िम्मेदारी महालेखापरीक्षक की है। चूँकि ये विभाग 
छो: है और इनके लिए स्वतंत्र “निदेशक लेखा परीक्षा नियुक्त करना उपयुक्त 
नहीं अतएवं इनकी लेखा परीक्षा महालेखापान केन्द्रीय राजस्व द्वारा की जाती है। 


वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा विभाग इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
वह यह देखता है कि राष्ट्र का व्यय उचित तौर पर किया गया है या नहीं । यह 
स्वाभाविक है कि जो विभाग व्यय करते हों वे स्वयं उस के औचित्य या अनौचित्य 
पर उतनी अच्छी तरह ध्यान न दे सकें, जितनी कि एक अन्य संस्था। लेखा 
परीक्षा विभाग का यह भी कतेंव्य है कि वह वित्त विभाग को आयब्ययक निर्माण 
में मदद दे। इसके सिवा लेखा परीक्षा के परिणामों के बारे में सूचित करना भी लेखा 
परीक्षा विभाग का ही काम है। 


(ख) योजना आयोग : किसी बड़े पैमाने पर आथिक रचना करने वाले देश में 
योजना बनाने वाली संस्था के बिना काम नहीं चल सकता । रूस, और अमेरिका जैसे 
देशों में योजना नियोजक संस्थाएँ बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही स्थापित हो 
चुकी थीं। भारत में योजना के प्रति द्वितीय महायुद्ध के बाद सक्तिय रूप से विचार 
शुरू हुआ और तभी से कोई न कोई संस्था इस दिशा में निर्मित होती रही है । 
विद्यमान योजना आयोग की स्थापना सन्‌ 950 में हुई थी । 


योजना आयोग के काम' इस प्रकार है 


(।) देश के भौतिक साधनों (?79एअ८७ एे८50ए०८८४३) और तकनीकी 
कमंचारियों (एकपयंट्थ ?८०४०४०८) का अन्दाज़ लगाना और 
उनमें से ऐसे साधनों की वृद्धि की संभावनाओं का अध्ययन करना 
जो देश की आवश्यकताओं की तुलना में कम हैं। 


(2) देश के साधनों के उपयुक्त और संतुलित उपयोग की योजना बनाना। 


(3) अग्रताओं को ध्यान में रखते हुए उन अवस्थाओं को तय करना जिनमें 
योजना पूरी होगी तथा प्रत्येक अवस्था की पूर्ति के लिए साधन निर्धारित 
करना | 
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(4) देश के आथिक विकास में रुकावट डालने वाले कारणों पर प्रकाश डालना 
तथा ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करना जो देश की विद्यमान सामाजिक 
तथा राजनैतिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए योजना के सफल 
संपादन के लिए आवश्यक हैं। 


(5) योजना की प्रत्येक अवस्था में सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक 
साधन बतलाना । 


(6) योजना की प्रत्येक अवस्था की प्रगति को सूचित करना तथा उस 
प्रगति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नीति और साधन परिवर्तन 
पर राय देना। 


(7) विद्यमान आर्थिक और राजनैतिक अवस्थाओं तथा विकास कार्यत्रमों की 
प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार को अन्तरिम तथा वेकल्पिक सलाह 
देना। इसी प्रकार यदि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने योजना के 


संपादन के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रदइन पूछा हो तो भी सलाह 
देना । 


योजना आयोग के नौ सदस्य हे तथा एक अंशकालिक सदस्य है । नौ सदस्यों 
में चार मंत्रिमंइल' के लोग हैं और पाँच विशेषज्ञ । मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्रधान 
मंत्री भी होता है जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है । अन्य मंत्रियों में वित्त 
मंत्री, योजना मंत्री व आ्थिक समन्वय मंत्री हे । योजना आयोग का काम केवल 
सलाह देना है, यह आवश्यक नहीं कि राज्य अथवा केन्द्र सरकारें उन्हें कार्यान्वित 
करें। सलाह की उपयुक्तता के कारण उसे प्रायः सभी सरकारें मान्यता 
देती हें । जहाँ मतभेद होता हैं वहाँ यह सुझाव राष्ट्रीय. विकास 
परिषद्‌ / ४४००) (96ए०)०एफब्ा 00०फलो ) के सामने रखा जाता 
है और फिर सरकारें परिषद्‌ के निर्णय कार्यान्वित करती हैं । यह आवश्यक 
है कि पंचवर्षीय योजनाएँ राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित हों | पर 
अन्तरिम और समस्या विशेष पर दिए सुझावों के लिए यह आवहप्रक नहीं । 
परिपद्‌ में राज्यों के सभी मुख्य मंत्री सदस्य हे और प्रधान मंत्री उसका अध्यक्ष 
होता है । केन्द्रीय वित्त और योजना मंत्री भी उसके सदस्य हें। वित्तीय 
शासन की दृष्टि से पूजीव्यय (028एधछ ॥़एथणठाप्८) का निर्धारण और 
आयव्ययक में बड़ी योजनाओं के शामिल होने के पूर्व योजना आयोग की सलाह 
लिया जाना आवश्यक है। प्राय: सभी विषयों पर चाहे वह वित्तीय नियंत्रण का 
प्रघनत हो अथवा रेल वित्त व्यवस्था का, योजना आयोग की सलाह ली जाती 


है। 


योजना आयोग ने अपने कार्य को सरल बनाने के लिए कई समितियाँ, परिषदें अथवा 
अन्य संस्थाएं नियुक्त की है जिनमें वित्तीय मामलों की दृष्टि से चार मुख्य हैं :--- 


() योजना-प्रायोजना समिति (00फा6९ 07 शिद्रा ए7िएुंट्ल$) 


(2) कार्यक्रम मृल्यांकन संस्था (?9708707776 +#एथपए०४0०7 (0082४ ां- 
28/07) 
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(3) योजना आयोग के लिए संसद्‌ सदस्यों की अनौपचारिक सलाह समिति 
([एण्िफनी (0ए05परपब0एट (एण्गाशं(६९०८ 06 6९ ८गमा८०$ 0 
ए47977600 607 ४76 ?]2फ)्राग8 (०फाया$ड070) 


(4) योजना आयोग के विशेषज्ञों का समूह (0०06! ० #]4कागर8 (0प- 
7778570770 ) 


योजना-प्रायोजना समिति की स्थापना 956 में हुई थी । इसका उद्देब्य 
योजना को पूरा करते में अधिक से अधिक मितव्ययता और कार्यक्शलता लाना है । 
धान मंत्री इस समिति के अध्यक्ष है और दो मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त केन्द्रीय 
गह-मंत्री, वित्त मंत्री आदि इसके सदस्य हूँ । कार्यक्रम मल्यांकन संस्था का उद्देश्य 
समय समय पर सामदायिक विकास योजना के कार्यक्रम' के परिणामों का मल्यांकन 
करना है । अनौपचारिक सलाह समिति संसद के सदस्यों की एक सलाहकार समिति 
है जो योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग को सलाह देती है। विशेषज्ञों के समह में 
सरकारी और ग्ैर-सरकारी दोनों ही तरह के सदस्य होते है । योजना आयोग ने यें 
समह बनाए है--(क ) अर्थशास्त्रज्ञों का समूह (ख) शिक्षा विशेषज्ञों का समह 
(ग) स्वास्थ॒य-विशेषज्ञों का समूह (घ) मजदूर समस्याओं के विशेषज्ञों का समह 
(च) कृषि विशेषज्ञों का समूह तथा (छ) वंज्ञानिकों का समूह । 


4. रिज़र्व बक 

अन्त में वित्त अधिकारिणी संस्थाओं में रिजर्व बैंक का उल्लेख करना आवश्यक 
है । यद्यपि यह सरकार का ऐसा अंग नहीं, जैसा कि वित्त मंत्रालय या लेखा विभाग 
आदि हैँ, पर यह सरकारी वित्त संस्था के बराबर है क्योंकि अनेक महत्त्व- 
पूर्ण सरकारी कार्य इसको सॉंपे गए हूँ । 


रिजव बैक की स्थापना 934 में रिज़वे बेक एक्ट के अनुसार हुई थी । एक्ट 
के अनुसार बैक के निम्नलिखित कार्य हैं :-- 


() सरकारी बैंक नोटों के प्रचालन (5876) की व्यवस्था करना । 
(2) भारत में मुद्रा-दुढ़ता (१४०४८८७०ए $50७०70५) की स्थापना करना। 


(3) सामान्य तौर पर देश की मुद्रा तथा ऋण पद्धति को देश के हित में 
चलाना । 


म॒द्रा व ऋण पद्धति को देश के हित में चलाने के लिए रिजर्व बेक, सरकार तथा 
बेकों के वित्तीय मामलों में सलाहकार के रूप में काम करता है । इन्हीं प्रयोजनों के 
लिए विभिन्न म॒द्राओं को चलाना, प्रेषण सुविधाओं का निर्मेण और 
सरकार के लिए हुण्डियों को खरीदना और बेचना रिज़व बंक की ज़िम्मेदारी है । 
मद्रा-दढ़ता की दृष्टि से बैंक को विनिमय कार्य भी करना पड़ता है। इसमें यह देखना 
होता है कि रुपए के विदेशी मूल्य में अस्थिरता न आ जाए । बंक को केन्द्रीय 
बेक अर्थात्‌ बैंकों के बैंक का काम भी करना पड़ता है । 


*सामदायिक विकास योजना के अतिरिक्त कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था ने इधर 
अब कुछ अन्य कृषि विषयक कार्यक्रमों का मुल्यांकन भी आरम्भ किया है। 
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बैक की व्यवस्था एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा होती है। प्रशायनिक कार्य करने 
के लिए एक गवनेर व तीन डिप्टी गवर्नर होते है । 


बेक का संघटन इस प्रकार है : 
कृपया पिछले पृष्ठ पर चार्ट न० 3 देखिए । 


जैसा कि चार्ट से प्रकट होता है एक मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित 
विभाग होते हैं :- 
(4) सचिव कार्यालय 
2) मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय 
बेकिंग विभाग 
अन्वेषण विभाग 
प्रचालन विभाग 
कानून विभाग 
विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रक विभाग 
कृषि ऋण विभाग 
बैंकिंग विकास विभाग 
गवेषणा तथा साख्यकी विभाग 
औद्योगिक वित्त विभाग 


बैंकिंग विभाग के पुन: चार उपविभाग* हूं :--- 

() निक्षेप लेखा विभाग 

(2) प्रतिभूति विभाग 

(3) लोक लेखा विभाग 

(4) सरकारी ऋण कार्यालय (?ए०॥४८ 7069६ 059८८ ) 


मक्का 
+ > ५5 +% च्य 29 था । (3 
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निक्षेप लेखा विभाग के मुख्य काम इस भ्रकार हैं :--() अनुसूचित बैंकों के कुछ 
लेखों की व्यवस्था, (2) स्टलिग के क्रय का काम, (3) सरकारी हुण्डियों को 
निविदा देना, (4) बैंकों के बिलों को भुनाना, तथा (5) अनुसूचित बैकों को 
अग्रिम धन देना आदि । कुछ शाखाओं में इस प्रभाग का काम स्थानीय शोधन गहों 
((॥०७०४78 ्र०प5८७) द्वारा किया जाता है । 


प्रतिभूति विभाग के मुख्य काम इस प्रकार हैं :--() स्थानीय संस्थाओं तथा 
सरकारी अफ़सरों द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों की खरीद, रखवाली, विक्रय आदि तथा 
(2) भारतीय बीमा अ्रधिनियम के अन्तर्गत बैंकों के साथ स्थापित प्रतिभतियों के 
लिए प्रतिनिधि का काम | इस के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक द्वारा प्रचालित तथा वै किंग 
विभाग की नियोजित प्रतिभूतियों का निरीक्षण करना। 


लोक लेखा विभाग का काम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लेखे को 
संभालना है। इसी प्रभाग द्वारा राज हुंडियाँ बेची व प्रतिशोधित की जाती है । 


*949 में राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैकिग विभाग में एक और प्रभाग हुआ करता 
था जिसका नाम था शेयर ट्रांसफर प्रभाग” । इस प्रभाग का काम बैक के नियमों 
के अनुसार शेयर रजिस्टर रखना, शेयर सर्टिफ़िकेट्स जारी करना, बाभांशों 
का वितरण आदि था । पे 


6 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 
सरकारी ऋण कार्यालय का काम केन्द्रीय सरकार के रुपए के ऋण की व्यवस्थ! 
करना तथा उसका लेखा रखना है। इसके अतिरिक्त ऋण कार्यालय का काम (१) 
प्रतिभूतियों पर छमाही व्याज देना, (2) खज़ाने से व्याज मिल सकने के चिह्न 
लगाना (3) ऋणपत्रों की बदली, (4) विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभतियों का 
समेकीकरण, तथा (5) भगतान के लिए सूचित सरकारी ऋणों का प्रतिशोधन 
आदि है। क्रेद तथा राज्य सरकारों के नवीन ऋणों को जारी करता व इस 
सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करना भी सरकारी ऋण कार्यालय का काम है | 

प्रचालन विभाग के दो प्रभाग हैं :--() खज़ाना विभाग तथा (2) सामान्य 
विभाग | खज़ाने के विभाग का काम :---( ) नोटों की प्राप्ति, रखवाली, परीक्षा 
ब नए नोटों को छापना, (2) नकदी तिजोरी (५ ए्ए्7८४८ए (४४८४0) व्यवस्था 
(3) जनता व वेक द्वारा लाए गए विभिन्न अभिधान के नोटों को सिक्‍तों में परि- 
वबतित करना । सामान्य विभाग का काम :--() शोधित तथा प्रतिसंहत नोटों को 
वापिस लेना, उनकी सांख्यिक तथा मद्रागत परीक्षा करना व उनके रह करने की 
आज्ञा देना, (2) खोए, चुराए गए, बदले तथा किसी अन्य रूप से अपूर्ण नोटों 
के मूल्य चुकाए जाने के बारे में की गई दरख्वास्तों की परीक्षा करना, (3) विभिन्न 
क्षेत्रों की नक़दी' तिजोरी में योग्य मात्रा में कोप का प्रदाय करना । 

क्ृपि-ऋण विभाग के मुख्य कार्य हें :-- 

(3) कृपि-ऋण सम्बन्धी सभी प्रश्नों को विशेषज्ञ की दृष्टि से जानते रहना 
(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सहकारी बंका को इस सम्बन्ध 


में सलाह देना, तथा 
(3) वैकों के कृषि ऋण सम्बन्धी कार्यो में समन्वय करना । 


939 के भारत रक्षा अधिनियम के अनसार विदेशी म॒द्रा के नियंत्रण का काम 
विद्योप रूप से रिजर्व बैक को सौंपा गया था । विदेशी म॒द्रा नियंत्रण विभाग यह 
काम करता है। विभाग के मुख्य काम 

() निर्यात नियन्त्रण 

2) मुद्रा परिवर्तन की अनुज्ञप्ति 
(3) अन्य देशों की मुद्रा परिवर्तत की गतिविधि का अध्ययन आदि । 
बैंकिंग कार्य व विकास विभाग का कार्य अनुसूचित बेकों तथा अन्य पँजी संस्थाओं 

जैसे प्राइवेट अथवा पब्लिक कम्पनियों पर नियंत्रण रखना है । नियंत्रण में वे सारी 
बाते देखी जाती हैं जो कम्पनी अधिनियम और विभिन्न बैंकिंग अधिनियमों में निर्धारित 
हैं । इस नियंत्रण की क्रिया में इस प्रभाग को बेंकों की नियमित जॉाच करनी पड़ती 
है। बकों की प॑जी में वद्धि या हास करना हो तो उसके लिए भी इस विभाग की 
अनमति आवश्यक होती है । विभाग का काम राज्य और केन्द्रीय सरकार 
की सलाह से वेकों का विकास करना भी है । विभाग राजकीय औद्योगिक वित्त 
निगर्मों के मामलों को भी देखता है । 


गवेषणा तथा सांख्यिकी विभाग का काम बैंक के नियत कालिक प्रकाशनों तथा 
रिपोर्टों जैसे म॒द्रा व वित्त रिपोर्ट ((प्राफ्टाटए.. बाते. ंग्रघ7म०८ रि८००70), 
भारत का भुगतान होष ([709"5 84]99०6 0 7?9एपव्णा) तथा मासिक 
बलेटिन आदि का संपादन करना है। इसके अतिरिक्त इस विभाग में आथिक 
मामलों पर गवेबणा का कार्य भी होता है। ० ० ० 





अध्याय 2 


खजाना प्रणाली और धन परिचालन 


खज़ाना प्रणाली का प्रारम्भ कब हुआ यह कहना कठिन है । भारत में हिन्द 
काल में और बाद में म॒स्लिम काल में खज़ानों के अस्तित्व और उनकी प्रक्रिया का 
विस्तार से उल्लेख मिलता है । पर यह रूच है कि खजानों का वर्तमान रूप 
ब्रिटिश काल की देन है । पहले खजाने सरकारी वित्त-संचालन के एकमात्र साधन 
थे पर अब बेकों की अधिकाधिक स्थापना से वित्त व्यवहार सरकारी बैक अर्थात्‌ 
स्टेट बैंक और रिज़र्व बक की शाखाओं के माध्यम से भी होता हैं । इंग्लेण्ड में 
खजाने नहीं होते वहाँ सारे व्यवहार बैक आफ इंग्लैण्ड (जिसे 'पब्लिक एक्सचेकर 
कहते है) की शाखाओं के माध्यम से होता है । भारत जैसे विस्तृत देश में खासकर 
जब कि यातायात के साधन और आथिक समस्याएँ और आवश्यकताएँ नतो 
जटिल हैं न पूर्ण रूप से विकसित ही, विद्वानों का मत* है कि खज़ानों की प्रथा 
आववध्यक है । 


4, खज्ञानों का संघटन 


विभिन्न सरकारी नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक ज़िले में एक 


खज़ाना हो । ज़िले के बड़े होने पर कहीं-कहीं मुख्य खज़ाने के अन्तर्गत तहसीलों में 
उपखज़ाने भी होते हैं । 


खज़ानों के मुख्य दो प्रकार हैं । बैंकिंग खजाने तथा ग़र-बेंकिग खज़ाने । बेंकिग 
खज़ाने वे हँ जिनमें सरकारी वित्तीय व्यवहार का कार्य बंक द्वारा होता है अर्थात्‌ 
रुपए जमा कराना या निकालना बेंक में होता है और खज़ाने केवल उसका लेखा 


*खज़ाने में रुपया जमा करने की इस व्यवस्था पर इधर कुछ राज्यों में असन्तोष 
प्रकट किया जाने लगा है। इस बात पर विचार हो रहा है कि क्‍या इस व्यवस्था 
को बदल कर कोई एसी व्यवस्था हो सकती है जो अधिक सुगम हो। कारण यह 
है कि इस प्रक्रिया में रुपया जमा करने वाले का बहुत सा समय नष्ट होता है। रसीद 
प्राप्त करने में घंटों लग. सकते हँँ। किसी व्यवसायी मनुष्य के लिए इतना समय 
लगाना उसके व्यवसाय के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अतएवं यह सोचा 
जा रहा है कि क्‍यों न ऐसी व्यवस्था की जाए कि रुपया जमा कराने वाले सीधे बेंक 
में रपया जमा कर सकें और उन्हें चालान कहीं भी पास” न करना पड़े। चालान 
सीधा-सादा हो । इस सम्बन्ध में नेशनल राजिस्टर्स या विशिष्ट प्रकार की मशीनों 
द्वारा रसीद दिलाने की व्यवस्था का भी विचार हो रहा है। वर्तेमान अवस्था में 
दोष होते हुए भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गुण भी हैं जो अपना महत्त्व दीघकाल 
के प्रयोग से सिद्ध कर चके हें । 


उत्तर प्रदेश में 958 से पनर्सगगठन कमिश्नर  (पिटएइडशांडआ009 


(०ग्रग्गंडआं०7९०) की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए खज़ाना प्रणाली में 
काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। 


(9) 
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रखने के लिए चालान आदि तैयार करना तथा अन्य गौण कार्य जैसे स्टेम्प रखना 
आदि करते है । गैर-बैकिंग खज़ाने वे हैं जहाँ केवल व्यवहारों का लेखा ही नहीं 
रहता वरन्‌ वास्तविक कोप भी रहता है । 934 में रिजर्व बेक से भारतीय सरकार 
का क़रार हाने के पूर्व सरकारी वित्त के सारे व्यवहार खज़ानों द्वारा ही होते थे पर 
उस क़रार से जहाँ-जहाँ रिजर्व बैक की जाखाएँ थीं वहाँ सरकारी वित्त का लेनदेन 
उन जझाखाओं पर होने लगा | बाद में रिजर्व बैक ने तत्कालीन इम्पीरियल बैक 
(आजकल स्टेट बैंक ) से भी करार किया और इम्पीरियल बैंक की जाखाओं 
द्वारा भी व्यवहार होते लगा । वित्तीय व्यवहार स्टेट बैंक द्वारा परिचालित होने पर 
भी खज़ाने का अलग से अस्तित्व रखना इसलिए जरूरी समझा गया क्‍योंकि पहले 
इम्पीरियल वैक पूरी तरह सरकारी बैंक नहीं था इसलिए प्रारम्भिक लेखा अधिकारी 
होते के नाते सरकारी बिलों की जाँच जो कि उसके कार्य का एक आवश्यक अंग थी, 
उसे सौंपी नहीं जा सकती थी । खज़ाना अफ़तर (कोषाधिकारी) को एक पूर्ण 
सरकारी अधिकारी होने के नाते यह काम सौपा जा सकता था । अब यद्यपि बेक एक 
तरह से पूर्ण सरकारी हो गया है कितु सुविधा की दृष्टि से बेंकों के साथ खज़ाने का 
होना आवश्यक माना जाता है । 

बेक वाले तथा ग्रेर-बेक वाले दोनों प्रकार के खज़ानों का प्रधान अधिकारी 
वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट होता है । जिला मजिस्ट्रेट को इसलिए खज़ानों का प्रधान 
अधिकारी बनाया जाता है कि जिले में सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की होती है और 
इसीलिए सरकारी सम्पत्ति की पूरी जिम्मेदारी उसे ही सोॉंपी जा सकती है। पर 
वास्तव में दिन प्रतिदिन की देखभाल के लिए उसके अधीन खजाना अधिकारी होते 
हैं । खज़ाना अधिकारी के अधीन उप-खज्ाना अधिकारी होते हैं जिनका काम 
तहसीलों के उप-खज़ानों की देखभाल करना है । उप-खज़ानों में सरकारी वित्तीय 
व्यवहार की वही प्रथा होती है. जैसी कि खज़ानों में । लेखापाल की दृष्टि से 
उप-खज़ाना अधिकारी का कोई अस्तित्व नहीं । खज़ाना अधिकारी द्वारा समय- 
समय पर उप-खज़ाने की जाँच की जाती है । 


ज़िला मजिस्ट्रेट तथा खज़ाना अधिकारी के सिवा खजाने के कार्यो का संपादन 
करने वाले दो अन्य अधिकारियों--() खज़ांची व (2) लेखापाल (4८८०ए०- 
४७४) का उल्लेख करना भी समीचीन होगा । खजांची वह व्यक्ति है जो सरकारी 
पैसे की वास्तविक जमा कराई या देनगी करता हैं और लेखापाल खजाने पर किए 
गए वित्तीय व्यवहारों का लेखा रखता है । दोनों व्यक्ति अपने द्वारा 
परिचालित व्यवहार अलग-अलग दर्ज करते हें। एक बिल, चालान, चेक करते 
समय, दूसरा कोष जमा करते या देते समय । अन्त में उनका मिलान कर लिया 


340 हे । इस प्रकार रोज़ाना के व्यवहारों का सही लेखा तैयार होने में मदद 
लती है। 


2. खज़ाने का जमा होना व निकासी 


केन्द्रीय ये खज़ाना-नियमावली* (ए6छऋज़ोीब्रभ्ुतत0 ० गफटवडपएाए. रिप68) 
के नियम में बताया गया है : 


“भारत सरकार की प्राप्ति के निमित्त सरकारी अधिकारियों द्वारा जो धन 
प्राप्त किया जाए वह तुरन्त खजाने या बैंक में जमा किया जाना चाहिए । 


“नियमावली में इधर कुछ परिवर्तन किए गए हैं । 


2] खज्जाना प्रणाली और घन परिचालन 9 


इस प्राप्त राशि का उपयोग विभागों के दिन प्रतिदिन के खर्च के लिए नहीं 
किया जा सकता और न उसे आवश्यकता से अधिक समय तक राज्य लेखे के 
बाहर ही रखा जा सकता है।” 


इस नियम में कुछ अपवाद हूँ जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं 


() डाक तार विभाग के नियमों के अधीन अधिकारियों द्वारा सरकारी प्राप्ति 
के रूप में प्राप्त धन का उपयोग किया जा सकता है। 


(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त सरकारी प्राप्तियाँ जिन्हें चालू 
निर्माण कार्यों के लिए अथवा विद्विष्ट परिस्थितियों में महालेखापाल 
(3०८०००४४७॥४-००८४८:७7) द्वारा अनुमति दिए जाने पर भत्ते झादि 
के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 

(3) जंगल विभाग से प्राप्त आय--जिसे स्थानीय व्यय के लिए ख्चे किया जा 
सकता है। 

(4) रेलवे विभाग में प्राप्त आय--जिसे विभागीय नियमों के अनुसार विभाग 
के व्यय के लिए खर्च किया जा सकता है। 

(5) सरकारी पुस्तकालयों में निक्षेप धन के रूप में प्राप्त आय किसी सदस्य द्वारा 
पुस्तक न लौटाए जाने पर यदि आवश्यक हो तो उसी पुस्तक की खरीद 

के लिए। । 

(6) विदेश स्थित राजदूतावासों में शुल्क आदि से प्राप्त धन का आवश्यकता- 
नुसार व्यय । 

(7) मिलिद्री डेरी फार्मो से प्राप्त आय का वहाँ के चालू खर्च के लिए 
उपयोग--यदि फार्म ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई खजाना या बैंक की 
द्ाखा या सैन्य नक़दी तिजोरी (१प॥६७४ए 77८७४४०४ (फट४) न हो। 


जिस प्रकार सरकारी वित्त को खज़ाने में जमा कराने के नियम हैं उसी प्रकार 
खज़ाने था बैंक की शाखा से धन निकालने के भी नियम हैं। केंद्रीय खज़ाना नियमा- 
वली के नियम 5 में निम्नलिखित उद्देश्य अथवा परिस्थितियाँ बताई गई हैँ जिनमें 


सरकारी कोष से पैसे निकाले जा सकते हैं : 


() आहरण अधिकारी (078७४४ 09०८०) को सरकार से यदि कोई 
राशि मिलने वाली हो तो वह देने के लिए । आहरण अधिकारी प्रत्येक 
विभाग के वे अधिकारी हैं जो कर्मचारियों के वेतत तथा अन्य भत्ततों 
के लिए खज़ानों से पैसे लेते हूँ । 

(2) आहरण अधिकारी अन्य सरकारी कर्मचारियों को तथा ग़र-सरकारी 
व्यक्तियों को अदायगी के लिए वित्त की व्यवस्था करता है । 


(3) () और (2) की माँगों को पूरा करने के लिए अन्य सरकारी 
अधिकारियों को आहरण अधिकारी द्वारा धन दिए जाने के लिए । 
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(4) सरकार से यदि किसी को कुछ मिलने वाला हो तो उसके लिए । 





(5) यदि किसी सरकारी अधिकारी को सरकार के माध्यम से वित्त विनिमय 
करना हो तो उस उद्देश्य के लिए । 


किनत्र एक सामान्य नियम यह है कि सरकारी खज़ाने से तब तक पैसे नहीं निकाले 
जा सकते जब तक कि खज़ाना अधिकारी ने अथवा लोक लेखा विभाग के उपयक्त 
अधिकारी ने पैस निकालने की अनमति न दे दी हो। उपरोक्त नियमों में एक अप- 
वाद है और वह यह कि अत्यधिक अविलम्बनीय परिस्थिति में जिला मजि- 
स्टेट की आज्ञा से खज़ाने से पैसे निकाले जा सकते है। किन्तु पेन्शन के बारे में यह 
नियम लाग नहीं होता। पेन्शन के अपने नियम हे और कितनी भी अविलम्बनीय 
परिस्थिति क्यों न हों जब तक पेन्शन दिए जाने के सम्बन्ध में महालेखापाल के स्पष्ट 
व आपत्तिरहित आदेश न हों, पेन्शन नहीं दी जा सकती | इससे यह बात सिद्ध होती 
है कि सरकारी खजाने से कोई अवांछित राशि न निकाली जा सकती है और न 
जमा हो सकती हैं । जनता के वित्त को दृरुपयोग से बचाने के लिए इन नियमों का 
पालन आवश्यक है। 


3. खजाने में सरकारी प्राप्ति को जमा कराने की प्रक्रिया 


चालान शब्द से प्रायः सभी पाठक परिचित होंगे । चालान सरकारी प्राप्ति-- 
अर्थात्‌ वह राशि जो सरकार को प्राप्त होने वाली है--- को जमा कराने का माध्यम है । 
मान लीजिए आपको अपना इनकम टेक्स जमा कराना है। आप खजाने में जाएँ वहाँ 
आपको पहले एक चालान भरना होगा। चालान वह निवेदन पत्र है जिसमें जमा की 
जाने वाली राशि और उसका उद्देश्य बतलाया जाता है। केवल उद्देश्य से आपके चालान 
की जाँच बाद में नहीं हो सकती अतएव उद्देश्य के साथ एक लेखा शीर्षक 
भी देना पड़ता है। लेखा शीर्षक (८४०१ ०/ 4०८८०००४४४) वास्तव में उद्देश्य का 
एक संक्षिप्त और सुविधाजनक रूप है। अगले अध्याय में लेखा शीषकों के बारे में 
विस्तार से बताया जाएगा। लेखा ज्ञीषक भर देने के बाद चालान लेखापाल को दे 
दिया जाता है--जो उसके विवरणों को देखकर--यदि वे ठीक हों तो अपने हस्ताक्षर 
कर देता है। लेखापाल के बाद आप निवेदन पत्र को पंसों के साथ खज़ान्बची के 
पास ले जाएँ । खज़ांची उपयक्त राशि को स्वीकार कर विवरण में हस्ताक्षर कर 
देगा और अपनी बही में राशि जमा खाते में लिख लेगा। इसके बाद चालान पुन 
लेखापाल के पास ले जाना पड़ेगा जो अपनी रोकड़ बही में उसे दर्ज कर लेता है 
और चालान के दोनों भागों पर हस्ताक्षर कर देता है। यही जमा कराने की प्रक्रिया 
है। चालान का एक हिस्सा आपको रसीद के रूप में वापस मिल जाएगा। 


किंग खज़ानों में लेखापाल के हस्ताक्षर के बाद निवेदन पत्र अर्थात्‌ चालान 
के साथ उपयक्त राशि खज़ान्वी के पास न ले जाकर बक में ले जानी पड़ती है वहाँ 
पैसे जपा करने के बाद बेक सीधे रसीद दे देता है। फिर उसे खज़ाने में लेखापाल 
के हस्ताक्षर के लिए नहीं ले जाना पड़ता। यह काम बेंक के अधिकारी ही कर लेते 
हैँ जिन्हें प्रतिदिन अपनी प्राप्तियों (२८८००४७) तथा वितरण-राशि की सूची 
(8८:०५) खजाने में भेजनी पड़ती है। 
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जमा कराने के सम्बन्ध में यह एक सामान्य नियम है कि वह नक़द ही होना चाहिए । 
किन्तु स्थानीय गेर-सरकारी बकों के चेक भी मंजर कर लिए जाते हैं। लेकिन इसमें 
जब तक चेक भना कर रुपया नहीं मिल जाता, रसीद नहीं मिलती । यदि चेक को 
भनाने में कोई कमीशन न लगता हो तो वह भी जमा कराने वाले से वसल किया जाता 
है। चेकों की तरह बंक अदायगी आदेश” (छछ्याः ?०४ए (070०0 तथा “बैंक 
जमा चालान” (छ8४-: (7८०६४ (४०7००४) भी खज़ाने में जमा कर लिए जाते हैं। 


एक नियम और है । जब 500 रुपए या उससे अधिक की राशि जमा करानी 
होती है तो लेखायाल के पास जाने के पहले स्वयं खज़ाना अधिकारी से उक्त 
आशय का आदेवश प्राप्त करना आवश्यक होता है। 


4. खजाने से सरकारी दायित्व निकाले जाने की प्रक्रिया 


सरकारी दायित्व खज़ाने से निकाले जाने की प्रक्रिया का पहला नियम यह 
है कि ऐसा दायित्व केवल अदायगी आदेश (9०9 (70००) के प्रस्तुत किए जाने 
पर ही चकाया जा सकता है। अदायगी आदेश वह पत्रक है जिसमें दायित्व की 
राशि तथा प्रयोजन लिखा होता है। दायित्व के भगतान के बाद देयक पर पेड 
अर्थात्‌ चकता' लिख दिया जाता है और वह रसीद का रूप ग्रहण कर लेता है। 


मान लीजिए आप एक ठेकेदार हैं और आपने सरकार को बड़ी संख्या में फ़र्नीचर 
दिया है। चैंकि सरकार के सभी कार्य किसी न किसी विभाग द्वारा किए जाते हैं 
अतएव आपके इस फ़र्नीचर सप्लाई करने के लिए भी कोई न कोई विभाग ज़िम्मेदार 
होगा। आप सबसे पहले उस विभाग से अपने फ़र्नीचर की क़ीमत माँगेंगे। इस पर 
वह विभाग आपके कार्य का व्योरा देते हुए एक देयक बनाएगा। देयक में योग्य 
अधिकारी द्वारा मल्य देने के सम्बन्ध में आदेग होंगे । यह देयक लेकर आप खज़ाने 
जाँए। खजाने में पहले लेखापाल इसकी परीक्षा करेगा, वह देखेगा कि कहीं 
देयक जाली तो नही है, या कहीं गैर व्यक्ति तो उसे भुना नहीं रहा है आदि। 
साथ ही लेखापाल उसे अपने लेख में दर्ज भी कर लेगा। बाद में आपको एक टोकन 
दे दिया जाएगा। इसी बीच बिल पर खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर होंगें। जमा 
कराते समय यदि राशि 500 से अधिक न हो तो खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर 
की आवश्यकता नहीं होती पर खज़ाने से कोई राशि बाहर निकलते समय न्यूनतम राशि 
के लिए भी खज़ाना अधिकारी या सक्षम उप अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता 
होती है। खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर का उद्देश्य केवल इन अदायगियों की जाँच 
कर लेना है। खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर होने पर आपको अपने फ़र्नीचर का 
मूल्य मिल जाएगा । चकि खज़ांची के सामने अदायगी आदेशों पर वसूली के समय' 
हस्ताक्षर लेना कठिन है अतः प्रत्येक अदायगी आदेश पाने वाला अपने हस्ताक्षर 
पहले ही से कर देता हैं। भुगतान के बाद उस अदायगी आदेश पर पेड यानी 
चुकता' की मुहर लग जाती है और वह अदायगी आदेश एक रसीद बन जाता है। 
बेकिंग खज़ानों में खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद अदायगी आदेश को बेक 
में ले जाना पड़ता है और वहाँ अदायगी आदेश का भुगतान होता है। 


कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी विभाग चेक के माध्यम से भुगतान करते 
है। इन स्थितियों में चेक का भगतान भी खज़ाने द्वारा किया जाता है। अध्याय 0 
में लेखा परीक्षा से लेखा निर्माण के पृथवकरण के सम्बन्ध में कुछ विभागों में 
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जन 


बेनन तथा लेखा कार्यालय 299 का्व 0000प्र (0980८) खोले जाने का उल्लेख 
किया गया है। जहाँ ऐसे कार्यालय खोले जा चुके है वहाँ भूगतान सीध चेक 
से होता है और अदायगी आदेश की आवद्यकता नहीं होती। चेक का भुगतान भी 
बिना किसी जाँच के खज़ाने या बेक से हो जाता है। 
खज़ानों से भुगतान के बारे में कुछ अन्य नियम भी हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार 
हू: 
() यदि कोई माँग निर्वारित समय से छः: महीने बाद सरकारी खज़ाने में 
' ' की जाए तो उसका भुगतान सिवा महालेखापाल की आज्ञा के नहीं हो 
सकता । इस नियम का उठ्देश्य जालसाजी को रोकना है। ज्यादा समय 
मिलने ने हर तरह की दिक्‍कतें होने की सभावना रहती है। विद्यमान 
व्यवस्था में चुकि खज़ाने में प्रारम्भिक लेखा भी तैयार किया जाता है अतः 
लेखा-निर्माण के लिए खजाने पर यह व्यवहार शी ध्र हो जाना भी आवश्यक 
है। इसमें पाँच रुपये से कम के भुगतान अपवाद हैं। इसी प्रकार इसमें 
पेंशन और सरकारी ऋण के बदले में मिलने वाले भुगतान अपवाद हैं । 


(2) अदायगी आदेश विहित स्वरूप में होना चाहिए । केन्द्रीय खज़ाना नियमावली 
में इस सम्बन्ध में प्रपत्र दिए हुए हैं। 

(3) ग्ैर-सरकारी व्यक्तियों को भुगताव करते समय खजाना अधिकारी का 
यह भी कतंव्य है कि वह यदि भुगतान 250 रुपये से अधिक का हो 
तो इसकी सूचना आयकर अधिकारियों को भी दे। सरकारी कर्मचारियों 
के अदायगी आदेशों के बारे में ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं पड़ती 
क्योंकि उनके भुगतान का अदायगी आदेश बनते समय आयकर पहले ही 
जमा कर लिया जाता है । 


(4) यदि किसी विशेष प्रकार की राशि के विवरण के लिए महालेखापाल की 
पूर्व जाँच आवश्यक हो तो वह भुगतान जाँच के बिना खजाने से नहीं 
किया जा सकता। 


3. विशिष्ट विभागों में खज्ञानों के बार में प्रक्रिया 


प्रारम्भ में यह बतलाया गया था कि कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ हर प्राप्ति 
की जमा कराई अथवा भुगतान केवल खजाने के माध्यम से नहीं होता अर्थात्‌ विभाग 
स्वयं ही सरकार की प्राप्तियों को स्वीकार करते है और इसी प्रकार छोटे से 
छोटे शोधन के लिये प्राप्त करने वाले व्यक्ति को खज़ाने में न भेज कर स्वयं ही 
भुगतान करते हैं। ये विभाग हैं : रक्षा विभाग, रेल विभाग, डाक व तार विभाग, 
निर्माण विभाग व जंगल विभाग । इन विभागों में उपयुक्त मात्रा में राशियाँ 
एकत्रित होने पर वे खज़ाने में जमा कर दी जाती हैं। पहले बतलाई गई परिस्थितियों 
में उन्हें अपनी आय से व्यय करने का भी अधिकार होता है। कभी कभी भुगतानों 


*प्रयोग नि+ 0288 तौर पर महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के अधीन सारे लेखा' परीक्षा 
है. का वेतन चेक द्वारा दिए जाने की व्यवस्था अक्टूबर 962 से लागू 
गई है। 
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की मात्रा उनकी आय से अधिक हो जाती है ऐसी परिस्थिति में 
भगतान के लिए व्यक्तियों को सीधे खज़ाने भेजना पड़ता है। छोटे मोटे व्यवहार 
विभाग में ही होने के कारण उनको प्रारम्भिक लेखा विभाग ही रखते है । शद्ध 
प्राप्तियाँ या भुगतान खजानों से होते हैं। उनके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया होती है 
जैसी कि अन्य विभागों में । 


(क) रक्षा विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान: रक्षा विभाग में सरकारी 
प्राप्तियों व भगतान को विभागीय तौर पर रहने देने का यह कारण है कि यद्धकाल में व 
यद्धक्षेत्रों में सबंदा खज़ानों का उपयोग नहीं किया जा सकता । अतएव उन्हें ऐसी व्यवस्था 
रखती पड़ती है जिससे उन्हें खज़ानों पर अवलम्बित न रहना पड़े। दूसरे, खज़ाने 
से हर अवसर पर जमा या निकासी कर उस व्यवहार के उद्देश्य का अन्दाजा लगाया 
जा सकता है और यह बात खतरे सें खाली नहीं । रक्षा विभाग के बारे में इसलिए यह 
प्रथा है कि वहाँ के अधिकारियों के नाम बुद्ध राशि वर्ष भर के लिए निर्धारित कर 
दी जाती है। खज़ाना अधिकारी बिना पूछताछ के (जब तक भगतान इस राशि 
के अन्दर होते है) रक्षा विभाग के उपयुक्त अधिकारी की आज्ञा से भगतान करते 
हैं। खज़ाना अधिकारी को केवल एक बात का ध्यान रखना पड़ता है 
कि कहीं भुगतान, समय की दृष्टि से विषम अनपात में तो नहीं हो रहे हैँ। चंकि 
खज़ांची की जाँच की आवश्यकता नहीं पड़ती अतएबव भगतान चेक के 
द्वारा होते हैं । चेक पर हस्ताक्षर निर्धारित अधिकारी के ही होने चाहिए। 
कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वर्ष भर के लिए निर्धारित राशि से अधिक 
भगतानों की जरूरत पड़ती है। उस स्थिति में रक्षा विभाग में “आकस्मिक 
धन अधियाचन' (एफ्ालाछएु००टए 02७9 रिव्युप्ांशंध००) नामक पद्धति का 


प्रयोग किया जाता है जिसके अनुसार पूर्वोक्त निर्धारित राशि से अधिक के 
शोधन भी खज़ाने से किए जा सकते हैं। 


(ख) रल विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : रेल विभाग की प्राप्तियाँ 
साधारणतया हर एक खज़ाने में जमा नहीं की जाती | वहाँ यह तरीका है कि प्रत्येक 
स्टेशन---जो आमदनी के केन्द्र हैं, अपनी आय रोजमर्रा मुख्य कार्यालय के लेखा विभाग 
को भेजते हैं। सभी स्टेशनों से ये दैनिक आय प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी उन्हें 
मुख्यालय के खज़ाने में जमा कर देता है। प्रत्येक माह के अन्त में खज़ाना अधिकारी 
लेखा अधिकारी को एक सामहिक रसीद दे देता है। प्राप्तियों को मुख्यालय में 
भेजकर सीधे खज़ाने में जमा कराने का अधिकार कुछ बड़े स्टेशनों को होता है । 


खजानों से रेल विभागों के लिए भगतान चेक प्रथा से होते हैं। लेखा अधिकारी प्रत्येक 


हा के लिए एक चेक देते हैं जिसे किसी खज़ाने पर भुनाया जा सकता 
| 


(ग) डाक व तार विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : अनेक विभागों की प्रथा 
को विपरीत डाक तार विभाग में सारी विभागीय प्राप्ति को तुरन्त खज़ानों में जमा 
कराने की आवश्यकता नहीं होती । वे उसका उपयोग विभागीय भुगतान के लिए 
कर सकते हैं। इस उपयोग के बाद जो अवशिष्ट राशि रह जाती है उसे खज़ानों में 


जमा किया जाता है। खजाने में जमा कराने का तरीक़ा साधारण प्राप्तियों को जमा 
कराने की तरह चालान द्वारा है। 


०4 भारत की वितलीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





भगतानों के लिए खजानों से वित्त निकालने की यह व्यवस्था है कि जहाँ वेंकिंग 
खजाने हैं वहाँ 250 रुपये से अधिक की भगतानें बैक के नाम जारी हुए चेक द्वारा की 
जानी है। बदी राशियों में भुगतान के लिए साखपत्रों (,5८०5 ० (7८०४0 
का उपयोग किया जाता है। साख पत्र लेखापाल डाक-तार विभाग द्वारा जारी 
किए जाते है। महीने के अन्त में खजाने, डाक-तार विभाग को जमा की 
गई तथा निकाली गई सारी राशियों का व्योरा दे देते हैं । 


(घ) निर्माण विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : निर्माण विभाग में यह 
नियम है कि विभाग की प्राप्तियाँ यथाक्षीत्र निकटतम खज़ाने में जमा कर देनी 
पड़ती हे। प्रत्येक प्राप्ति के साथ उपयुक्त चालान तथा विप्रेषण पुस्तिका ((२८७४- 
८७72८ 80०)) भेजी जाती है जिस पर खजाने से प्राप्ति के हस्ताक्षर हो जाते 
हे 

निर्माण विभाग में खजाने पर भुगतान दो तरह के होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । 
प्रत्यक्ष, जैसे निर्माण विभाग के अधिकारियों की तनख्वाह, अप्रत्यक्ष, जैसे किसी ठेफेदार 
का विल। ये भुगतान चेक द्वारा होते है। चेक कार्यकारी इंजीनियर द्वारा दिए 
जाते हैं। कार्यकारी इंजीनियरों को चेक जारी करने का अधिकार महालेखापाल द्वारा 
दिया जाता है। 


(च) जंगल विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : जंगल विभाग में सरकारी 
प्राप्ति व भुगतान की व्यवस्था प्राय: वेसी ही है जैसी कि निर्माण विभाग में | जंगल 
विभाग में भी डाक तार विभाग की भाँति रोजमर्रा के खर्चे के लिए सरकारी प्राप्ति 
का प्रयोग किया जा सकता है। पर इन भगतानों के लिए उन अधिकारियों को स्वयं 
अपने नाम जारी किए गए चेक के रूय में खजाने के चेक भेजने पड़ते हैं। जमा की गई 
प्राप्ति के सम्बन्ध में खजाने से महीने के अन्त में महीने भर की जमा की एक सामूहिक 
रसीद भेज दी जाती है। 

नै मेंप मेरे 


धन परिचालन (२८४००७०८८ (07०-2४०४) खज़ाने की प्रथा द्वारा जनता 
का पेसा सरकार तक और सरकार का पैसा जनता तक पहुँचता है । पर 
इसके लिए केवल खजांची और कोप या कौन अधिकारी किस प्रकार 
धन जमा कराएगा या निकालेगा इतना ही निर्धारित करना पर्याप्त नहीं 
होता । यह तो व्यवस्था का सिर्फ़ एक अंग है, दूसरा अंग वह है जिससे खजाने में सदैव कम 
से कम पर यथेष्ट राशियाँ हों क्‍योंकि यह तो सभी को पता होगा कि सरकारी 
खज़ानों में प्राप्ति हमेशा भुगतान के बरावर नहीं होतीं। कभी कभी भुगतान बहुत 
अधिक होते हैं । ग्रतएव धन परिचालन खज़ाना प्रणाली के समान ही एक महत्त्वपूर्ण 
और अनुपूरक व्यवस्था है। 


6. धन परिचालन सम्बन्धी सामान्य नियम 
धन परिचालन के सम्बन्ध में तीन सामान्य नियम है : 


() विभिन्न खज़ानों में धन का वितरण इतनी ही मात्रा में हो जितना कि वे 
उसे सुरक्षासहित रख सके । 


(2) धन वितरण जितनी मितव्ययता से किया जाए उतना अच्छा । 
(3) खज़ानों के पास यथेष्ट धन भी होना चाहिए । 
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बैंकों की विभिन्न शाखाओं और खजानों में कितना धन सुरक्षा से रखा जा सकता है 
यह प्रायः स्थानीय ज़िला मजिस्ट्रेट निश्चित करता है। जब तक ज़िले में कोई विशेष 
प्रकार की अशान्ति या लूट खसोट न हो उपरोक्त राशियों में पर्याप्त फेर बदल 
किया जा सकता है । 


राजस्व का यह एक मूल सिद्धान्त है कि व्यय के लिए नक़दी धन जितनी अल्प 
परन्त पर्याप्त मात्रा में रखा जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि यदि अधिक नकदी धन 
खजानों और बैंकों में पड़ा रहे तो इसका अर्थ यह होता है कि उधारी और अन्य व्ययों 
के लिए उतना ही कम धन उपलब्ध होगा । दूसरी ओर ये राशियाँ कम मात्रा में 
होने से व्यवसाय और अन्य आवश्यक सरकारी व्ययों को नुकसान पहुँच सकता है । 
अतएव सरकारी वित्त व्यवस्था की कुशलता इसमें समझी जाती है कि वह नक़दी 
धन का प्रयोग संभालकर करे । चूँकि खज़ानों और सरकारी बैकों की विभिन्न 
शाखाओं में पड़ा धन राष्ट्रीय नकदी धन का ही अंश है इसलिए खजाना प्रणाली 
के सम्बन्ध में मितव्ययता से नक़दी धन का प्रयोग बहुत आवश्यक है । 


रक्षा और मितव्ययता आवश्यक है पर सरकार के विभिन्न वित्त उद्गम स्रोतों 
में धन की कमी होना भी वांछित नहीं । सरकारें युद्धकाल में भी अपना दायित्व निभाती 
हैं। फिर साधारण समय में ऐसा न कर पाने का तो कोई कारण नहीं । यदि 
सरकार अपने दायित्व को न निभा सके तो दूसरे दिन सरकार में जनता का 
विश्वास जाता रहेगा । अ्तएवं खज़ानों में यथेष्ट धन भी रखना पड़ता है । व्यापार 
की प्रवृत्तियों से यह हमेशा जाना जा सकता है कि सरकार को अपने दायित्व कैसे 
निभाने पड़ेंगे । फ़तलल की हालत आदि से भी अन्दाज़ लगता है। लेकिन यह सच है 
कि यह बड़ी कुशलता का काम है जिसे विशेषज्ञ ही कर सकते हैं । 934 के रिजवे 
बैंक अधिनियम की धारा 20 व 2व के अनुसार रिज़वं बेक केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों के माफ़्त धन परिचालन के लिए ज़िम्मेदार है। 


7. धन परिचालन सम्बन्धी प्रक्रिया 


(क) नक़दी धत की आवश्यकता का अनुमान : धन परिचालन के लिए यह 
सबसे आवश्यक है कि खज़ानों की अपनी तिजोरी तथा नक़दी तिजोरी में रखने वाली 
राशियों का निकटतम अनुमान हो । सर्वेप्रथम जनवरी के शुरू में हर वर्ष मुद्रा अधिकारी 
(0प्रा7०४८ए (09८७०) राज्य व केन्द्रीय सरकारों के वित्त विभागों को ख़जानों 
के साप्ताहिक व मासिक अवशेषों का एक विवरण भेजते हैं । इसके आधार पर वित्त 
विभाग प्रत्येक खज़ाने के लिए एक सामान्य शेष (र०एछक 899726) निर्धारित 
करते हैं अर्थात्‌ यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक खजाने पर सामान्य हालत 
में कितने धन परिचालन की ज़रूरत पड़ती है । इस राशि के अनुपात में ही उन 
ख़ज़ानों में मुद्रा कोष में नक़दी धन रखा जाता है। लेकिन नक़दी धन की आवश्यकता 
बदलती रहती है । इसलिए यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक मास की 7, 4 तथा 
2 तारीख को खज़ाना अधिकारी खज़ाने की अवशिष्ट नकदी राशियों को सूचित 
करे । इसके सिवा बैंक वालों को खज़ाना अधिकारी को बैक के एजेन्ट या मैनेजर 
के माध्यम से हर शनिवार को आगामी सप्ताह में होने वाले सरकारी लेन 
देन का अनुमानित ब्योरा देना पड़ता है। इन आकड़ों से रिज़र्व बेंक का 
प्रचालन विभाग ([88706 769&7776०८) जो धन परिचालन के लिए 


26 भारत की वित्तीय' झासन व्यवस्था [अध्याय 


(४७७७७५०-नाव+९०क+ "मरना ७७७०»»०;७७फ-न०»>ा०»»कक, 





अन्‍नरनन«क 


जिम्मेदार है हमेशा अन्दाज लगाता रहता है कि धन परिचालन की कल आवश्यकता 
कितनी है और कहाँ पर है। प्रचालन विभाग में इस कार्य के लिए संगठन इस 
प्रकार है । 


प्रचालन विभाग के अन्तर्गत सात मुद्रा अधिकारी हे-ये (7) कलकत्ता (2) बम्बई 
(3) मद्रास (4) दिल्ली (5) बंगलौर (6) नागपुर तथा (7) कानपुर में हैं । 
मद्रा अधिकारी, कलकत्तें के अन्तर्गत बंगाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा के खज़ाने 
मद्रा अधिकारी, बम्बई के अन्तग्गंत बम्बई के खज़ाने: म॒द्रा अधिकारी, मद्रास के 
अन्तर्गत मद्रास और केरल के खज़ाने; मुद्रा अधिकारी, दिल्‍ली के अन्तगगंत दिल्‍ली 
राजस्थान और पंजाब के खजाने, मुद्रा अधिकारी, कानपुर के अन्तगंत उत्तर प्रदेश 
के खजाने; म॒द्रा अधिकारी, नागपुर के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के खजाने तथा मद्रा 
अधिकारी बंगलौर के अन्तर्गत श्रान्श्र तथा मैसूर के खजाने हैं । 


(ख) नकदी सिक्कों ओर नोठों का निर्माण : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 
934 की घारा 33 के अनसार बंक एक विद्येप राशि से अधिक सिक्के, नोट आदि 
का निर्माण नहीं कर सकता । इस नियम का आगय यह है कि बक सरकार के मार्फत 
जो कुछ नोट अथवा सिक्‍के छापे उनके पीछे कुछ संपत्ति (955६४७) का आधार 
हो अन्यथा सरकार दिवालिया हों सकती है। यह संपत्ति आजकल इस प्रकार हैं 


() स्वण मद्राएं 
स्वर्ण-पिण्ड (गोल्ड बलियन) 
विदेशी प्रतिभूतियाँ 


(2) 
(3) 
(4) एक रुपए के सिक्‍के 
(5) 


रुपयों की प्रतिभतियाँ 


जब नक़दी धन अर्थात्‌ सिक्के और नोटों की आवश्यकता का अनमान लग जाता 
है तब उपरोक्त संपत्ति की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए रिजर्व बक का प्रचालन विभाग 
सरकारी टकसाल और नासिक के सरकारी नोट प्रेस को सिक्के और नोट छापने का 
आदेश देता है । 


यह आदेंश छमाही दिए जाते हूँ पर आवध्यकता पड़ने पर उन्हें बीच में भी दिया 
जा सकता है । आदेश में आगामी तीन महीनों में कितने नोट या सिक्कों की आवध्यकता 
पड़ेगी इसका भी अंदाज़ दिया रहता है ताकि प्रेस व टकसाल पहले से उन्हें तैयार 
रख सके और आकस्मिक परिस्थिति के लिए उनकी कमी न पड़े । आदेश में कौन से 
सिक्के कितनी मात्रा में (इसी प्रकार कितने मूल्य के नोट कितनी संख्या में) छापे 
जाएंगे इसका विवरण होता है। कभी-कभी नोट या सिक्‍के नवीन रूप से नहीं छापे 
जाते नोट अथवा सिक्‍तके जिन्हें रह कर दिया गया है उन्हें फिर चाल कर दिया 
जाता है । 


सिक्‍के दद्वामलव प्रणाली के अनुसार इस प्रकार है 


00 नए पैसे अर्थात्‌ रुपया (धातु-निकेल) 


50 नए पेसे 


25 नए पैसे [+ रानी अठन्नी और चवन्नी के बराबर हैं (धातु-निकेल) 
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अफिलनननी अन>-+अ०ममत 


0 नए पैसे) 
5 नए पंसे » (धातु-क्युप्रो निकेल) 
2 नए पैसे 


। नया पैसा 


जब कभी किसी सिक्‍के को व्यवहार से निकाल लेने का निश्चय किया जाता है 
तो एक बार खज़ाने में आने पर उन्हें सरकारी ठकसालों में भज दिया जाता है। उन्हें 
फिर चालू नहीं किया जाता। इसी प्रकार नोटों का संचार या अवरोध होता 
है । आजकल व, 2, 5, 0, 00 तथा ,000 के नोट चलन में हें । 


टकसाल और नासिक प्रेस दोनों ही प्रचालन विभाग के आदेश के अनुसार आदिष्ट 
मुद्रा अधिकारियों को आवश्यक मात्रा में नोट व सिक्के भेजते हैं । छोटे सिक्‍कों 
बगे आवश्यकताओं में ज्यादह घटती-बढ़ती होते के कारण उन्हें मुद्रा अधिकारी 
के अधीन एक छोटे सिक्‍कों का संग्रह” में भेजा जाता है। मरद्राः अधिकारी उन्हें 
फिर अपने क्षेत्र में स्थित खज़ानों की आवश्यकताओं के अनुसार वितरित करते 


हैं । इस प्रकार नकदी धन सार देझ में संचलित होता है । 


(ग) नकदी तिजोरी : यथार्थ अनुमान और पर्याप्त निर्माण के बाद उनका तत्परता 
के साथ संचलन भी महत्त्वपूर्ण है । इस मंचलन के लिए प्रचालन विभाग ने एक विशेष 
पद्धति निकाली है जिसे नक़दी तिजोरी की प्रथा कहते है । नक़दी तिजोरी से कितनी 
ही बड़ी मात्रा में नक़़दी धन की आवश्यकता सहज ही में रिजर्व बैक द्वारा पूर्ण की 
जाती है | इसमें समय की भी बचत होती है । 


नक़दी तिजोरी प्रत्येक खज़ाने में रखी होती हैं । नक़दी तिजोरी विभिन्न खज़ानों 
में भले ही रखी हुई हों पर वह रिज़र्व बेक का अंग मानी जाती हें अतएवं उसमें से कहीं 
पर जमा करने या उससे निकालने का असर समस्त सरकारी कोष में जमा करने या 
उससे निकालने के असर के बराबर होता है । इसे स्थानीय विनिमय (,0८७] 
75८0५७786) कहते हैं। इससे धन परिचालन में बड़ी मदद मिलती है । उससे कोष 
को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
मान लीजिए कानपुर स्थित खजाने ने नक़दी तिजोरी में दो लाख रुपए डाले हों । 
दूसरी ओर इलाहाबाद के खज़ाने से सरकारी दायित्व को निभाने के लिए सहसा एक 
लाख रुपए की आवश्यकता है अब नक़दी तिजोरी प्रथा के कारण कानपुर से उठाकर 
इलाहाबाद वित्त ले जाने की आवश्यकता नहीं । इलाहाबाद के खज़ाने में भी नक़दी 
तिजोरी होगी । इसी कोष से निकालकर इलाहाबाद के खज़ाने को रुपए दे दिए जाएँगे। 
इससे राष्ट्रीय नक्दी धन की आवश्यकता में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि कानपुर के 
नक़दी तिजोरी में जो दो लाख रुपए जमा हुए थे वे सिर्फ़ कानपुर के लिए ही उपलब्ध 
राशि नहीं थे वरन सारे देश के लिए थे । यह नक़दी तिजोरी खज़ाने के साधारण व 
अपने कोष से अलग होती है। दोनों की अपनी अपनी राशियाँ होती हैं । कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि नक़दी तिजोरी का सारा संचय इस्तेमाल करने के बावजूद सरकारी 
दायित्व को निभाने के लिए अधिक आवश्यकता पड़ती है । ऐसी हालत में एक 
नक़दी तिजोरी से दूसरी नक़दी तिजोरी में धन भेजना पड़ता है जिसे स्थानीय अन्तरण 
कहते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के धन परिचालन के लिए सरकार विप्रेषण पत्रों 
(२८४०४४४४०८ ॥07278) का भी प्रयोग करती है |... 


अध्याय 3 
लेखा पद्धति 


भारत की वर्नमान लोक लेखा पद्धति का प्रारम्भ लगभग सन्‌ 858 से माना 
जाता है | ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य काल में सरकारी लेख नहीं रखे जाते 
थे पर उनका कोई नियमित सिद्धान्त न था। सन्‌ 865 के करीब सर चाल्स 
ट्रेवेलियन ने सरकारी लेखे को पहली बार क्रमबद्ध किया | 865 से लेखा पद्धति 
में जो परिवर्तन होते आए है वे प्रधानतया लेखा निर्माण की ज़िम्मेदारियों के बारे 
में हैं। अर्थात जैसे-जैसे इंग्लैण्ड की सरकार से भारत की सरकार को अधिकार मिलते 
गए बसे वैसे लेखा पद्धति में परिवर्तन होता गया । प्रान्तीय स्वराज्य की कल्पना 
के विकास के साथ साथ लोक लेखा पद्धति में भी विकास हुआ । पहले आद के इतने 
लेखा गीपक ही न थे पर जब प्रान्तीय स्वराज्य के फलस्वरूप प्रान्तों को कछ खास 
आय ख्रोद दिए गए तो उनके लिए लेखे में स्थान भी बनाना पढ़ा । गवनमेण्ट 
आफ इण्डिया (आडिट एण्ड एकाउन्ट) आडंर, 936 में हम लेखा पद्धति का पूर्ण 
विकसित रूप देखते है। अर्थात्‌ लेखा पद्धति में लेखा अधिकारी से क्या अपेक्षित है 
यह सव दिया हुआ है। स्वतन्त्रता के बाद से कल्याणकारी राज्य की कल्पना 
के उदय के कारण लेखापद्धति में कुछ परिवर्तन हुए है जैसे पूंजी तथा राजस्व का 
नवीन भेद । लोक लेखा समिति (?प्रछ#८ 4८८०फ्शा5 (४०४87४7८८) के आदेगा- 
नसार समय-समय पर लेखा पद्धति में परिवर्तत किए गए हूँ । 


. लोक लेखा पद्धति के कुछ सिद्धांत 
भारतीय लोक लेखा पद्धति के निम्नलिखित सिद्धान्त है 


(१) लोक लेखा वित्तीय वर्ष वास्तविक आय तथा व्यय का लेखा होता है इसमें 
उधारी (५7८८०) राशि को शामिल नहीं किया जाता । 


(2) लोक लेखे में आय तथा व्यय को निश्चित विभागीय आधार पर अंकित किया 
जाता है, उद्देश्य के आधार पर नहीं । उदाहरणार्थ यदि स्कूल विल्डिंग 
के लिए निर्माण विभाग ने व्यय किया हो तो उसका अंकन निर्माण विभाग 
के अन्तर्गत किया जाएगा न कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत । 


(3) लोक लेखे में आय तथा व्यय सकल (07०58) दर्ज होते हैँ न॒कि निवल 
(९८४) अर्थात्‌ जितनी आय होती है उतनी रोकड़ आय दिखलाई जाती 
है और जितना व्यय होता है उतना रोकड़ व्यय दिखलाया जाता है न कि 
उसका अवधन्निष्ट । इनमें वसूलियों से प्राप्त आय (२८८०ए८०८४) अपवाद 
हैं अन्यथा आय तथा व्यय दोनों के आँकड़े अनावश्यक तौर पर बढ़े-चढ़े 
होने का भय होता है । 


(4) लोक लेखा पद्धति में व्यवहार केवल एक ही बार दर्ज किए 
जाते हैं । 


28 
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2. लोक लेखा और व्यापारिक लेखा पद्धति में अन्तर 


उपरोक्त सिद्धान्तों को पढ़कर लोक लेखा पद्धति और व्यापारिक लेखा पद्धति 
के अन्तर का अन्दाज़ लगाया जा सकता है । प्रायः प्रत्येक विषय में व्यापारिक लेखे 
के अपने नियम हैं : 
() लोक लेखा में जहाँ वास्तविक आय अथवा व्यय को दर्ज किया जाता 
वहाँ व्यापारिक लेखे में उधारी को भी शामिल करते हैं । 
(2) लोक लेखे में जहाँ वर्गीकरण सरकारी विभाग के अनुरूप होता है वहाँ 
व्यापारिक लेखे में उन्हें व्यय के उद्देश्य के अनुसार किया जाता है । 
(3) लोक लेखे में सकल राशि (०४०8४ »200४॥४) लिखी जाती है 
व्यापारिक लेखे में निवल राशि (7४८८ 7००००) लिखते है । 
(4) लोक लेखा में व्यवहार एक ही बार दर्ज किए जाते है व्यापा- 
रिक लेखे में वे दो बार दर्ज होते हैं । 
इस अन्तर का कारण क्या है ? कुछ ह॒द तक तो सरकारी लेखे व्यापारिक लेखे 
से स्वभावत: भिन्न है और कुछ हद तक भारत की नवीन राजनैतिक पद्धति (अर्थात 
प्रजातंत्रात्मक प्रणाली ) के कारण यह अन्तर आ गया है । कुछ हद तक लेखा विकास का 
विगत इतिहास इस अन्तर के लिए ज़िम्मेदार है। यदि लेखा पद्धति का विकास दूसरी 
परिस्थितियों में हुआ होता तो कदाचित उसका रूप दूसरा होता । उदाहरणार्थ 
फ्रांस में आय तथा व्यय की वास्तविक राशियाँ ही नहीं दर्ज होती वरन्‌ अपेक्षित प्राप्ति 
को भी शामिल कर लिया जाता है (भले ही उनकी प्राप्ति अगले वित्तीय वर्ष में हो) । 
भारत में कम्पनी के काल में लेखे व्यापारिक ढंग से ही रखे जाते थे । पर जब 858 
में इंगलेण्ड की सरकार ने भारत के शासन का भार ग्रहण कर लिया तब उसे अपने 
कार्यों के लिए ब्रिटिश पालियामेन्ट के प्रति ज़िम्मेदार होना पड़ा । ज़िम्मेदार होने 
का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश पालियामेन्ट वर्ष विशेष के लिए भारतीय सरकार 
को धन उपलब्ध कराती और यदि उसमें से कुछ बच जाता तो वह भारत की संचित 
राशि में लौट जाता। इस व्यवस्था का एक आनुषंगिक परिणाम यह हुआ कि सरकार 
केवल उन्हीं व्ययों को दर्ज कर सकती थी जो वास्तव में किए गए थे । विदेशी शासन 
का दूसरा अर्थ यह था कि सरकार यथासंभव खतरा कम मोल लेती अर्थात्‌ आय के 
मामलों में उन्हीं प्राप्तियों पर विश्वास किया जाता जो वस्तुतः प्राप्त होतीं थीं । 
इसी प्रकार व्यय के विषय में जनता को विश्वास दिलाने के लिए यह आवश्यक था 
कि केवल उसी को भुगतान समझा जाए जो नक़दी में हो। इस प्रकार भारतीय 
लोक लेखे में नक़द पद्धति का समावेश हुआ । 


स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवसाय में एक खरीदार और दूसरा बेचने 
वाला यह संबंध होता है, पर शासन में ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ व्यय करना ही है 
चाहे वह आयमप्रद हो या नहीं। इसीलिए भारतीय लोकलेखा पद्धति में व्यवहार 
एक ही बार दर्ज किए जाते हैं । 


स्वतंत्रता के बाद आज भी लोक लेखा पद्धति में वे सिद्धान्त बने हुए हैं क्‍योंकि 
उन्हें आवश्यक समझा गया है। भारत ने भी संसदीय राज्य प्रणाली स्वीकार की है 
अतएव सरकारी विभागों को वर्ष भर के लिए आय था व्यय की अनुमति मिलना 
आदि लेखा पद्धति के आवश्यक अंग साने गए है। इस पद्धति में कुछ परिवर्तन 
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की चर्चा भी चल रहो है। उदाहरणार्थ व्यवहारों का विभागों के आधार पर वर्गीकरण 
न करके उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए ( जिसे आप अध्याय 0 में पढ़ेगे ) । 

3, लोक लेखा पद्धति की रूपरेखा 

संजेप में भारतीय लोक लेखा पद्धति इस प्रकार है 

कोई भी वित्तीय व्यवहार नर्वप्रथम खज़ानों और वेक्रों की गाखाओं में अथवा 
(जैसा कि अध्याय 2 में बतलाया जा चुका है) कुछ विशिष्ट विभागों में ही दर्ज 
होता है। इन्हें दर्ज करते ममय लोक लेखे के साधारण नियम बरते जाते है। बाद में उन्हें 
उपयुक्त लेखा विभाग (अर्थात्‌ यदि रेल के व्यवहार हो तो रेल लेखा विभाग को 
अथवा सिविल व्यवहार होते हुए नी यदि केन्द्रीय खजाने पर हआ व्यवहार हो 
तो महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व को और यदि उत्तर प्रदेश के खज़ाने पर हुआ हो तो 
महालेखापाल, उत्तर प्रदेश) को भेज दिया जाता है। लेखा विभागों में उनका और 
भी सूक्ष्म रीति से वर्गीकरण किया जाता है ताकि व्यवहारों को उनके प्रयोजन के 
अनुसार जाना जा सके । वर्गीकरण के साथ ही साथ उनका समेकन (अर्थात्‌ समय 
समय से उनका अद्यावधि जोड़ आदि) होता रहता है | आँकड़े, समय समय पर 
विभाग विशेष या सरकार विद्येप को भेज दिए जाते हैं ताकि वे अपनी आय या व्यय 
की प्रगति जोड़ सकें । वेसे विभागों में भी मोटे तौर पर ये आँकड़े एकत्रित होते 
रहते हैं, पर उनके आँकड़े हमेशा शुद्ध नहीं होते क्योंकि विभाग की दृष्टि से तो बिल 
बनाते ही व्यवहार लिख लिया जाता है पर उस बिल के खजाने में जमा होने में 
विलम्ब हो सकता है। दूसरी ओर लेखा विभाग में वे ही आँकड़े स्थान पाते हैं जो 
वास्तविक वित्तीय व्यवहार के आँकड़े हों । लेखा विभाग द्वारा प्रेषित आँकड़ों से 
अपने आँकड़ों का मिलान कर लेने पर प्रद्मासकीय विभागों को वास्तविक आय 
तथा व्यय का पता चलता है। 

जहाँ-जहाँ समेकन के साथ लेखा और लेखा परीक्षा मिले हुए हैं वहाँ व्यवहारों की 
लेखा परीक्षा भी साथ ही साथ होती है-जैसा कि अध्याय ॥ में बतलाया गया था । 
रेल, रक्षा तथा कुछ ऐसे विभाग जहाँ वेतन तथा लेखाधिकारी नियुक्त किए गए हे उन्हें 
छोड़कर शेष विभागों के व्यवहारों के चाहे वे केन्द्रीय सरकार के विभागों के हों अथवा 
राज्य सरकार के लेखा परीक्षा साथ ही साथ होती है। एक विशेष तरह 
की लेखा परीक्षा होती है जिसे विनियोग लेखा परीक्षा' (5577०077ं(0०: 
*एत0) कहते हैं । यह भी समेकन के साथ चालू रहती है। एक और प्रक्रिया है जिससे 
लेखे ठीक तरह से व्यवस्थित किए जाते हूँ । इसे विनिमय लेखा” (#ऋ८४४72८ 
/०८०८्मा) कहते हैं । यह भी समेकत के साथ साथ चलता रहता है। 


वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर सारे लेखें को एकत्रित कर लिया जाता है और उसे 
वित्त लेखे (787०९ &०८०४०/) के रूप में प्रकाशित किया जाता है। राज्य 
सरकार के सारे लेख राज्य वित्त लेखे के रूप में प्रकाशित होते हैं और भारत 
सरकार के सारे लेखे, भारत सरकार के वित्त लेखे के रूप में प्रकाशित होते हैं। मार्च 
में वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। लेखा विभाग की चेष्ठा होती है कि वित्तीय 
वर्ष का लेखा अगले अक्टूबर तक पूर्ण हो सके । 


मूख्य डा से तात्पयें वित्तीय लेखे से ही हैं पर संसदीय कार्य प्रणाली के अनरूप 
जहाँ अनुदानों के रूप में विभागों को व्यय करना पड़ता हू वहाँ एक और लेखा तैयरा 
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करना पड़ता है जिसे विनियोग लेखा (“०7707प7ं४0४०7 ४८००००) कहते 
हैं । विनियोग लेखे के अन्तर्गत लेखा परीक्षा में दृष्टिगत त्रुटियाँ बतलाई जाती है । 
डाक व तार विभाग तथा रेल विभाग के लिए विनियोग लेखे अलग से बनाए जाते 
है क्‍योंकि ये व्यापारिक विभाग माने जाते हैं । 


एक लेखा और तैयार किया जाता है जिसे 'संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखा 
((7०कफएटत फ्ागा०८ 270 रिटएलापट ०००) कहते हूँ । इसमें 
राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों के वित्तीय व्यवहारों की एक स्थान पर 
चर्चा होती है। संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखें का उद्देश्य दोनों सरकारों 
के वित्वीय व्यवहारों का एक तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करना है। 
व्यापारिक विभाग होने के कारण डक, तार और रेल विभागों में कुछ 'सहायक 
लेखे' (5हलात47-ए7 2०८०००४७) भी बनाने की पद्धति है। शर्थात्‌ इन वित्त 
लेखों में डाक, तार तथा रेल विभागों के सामान्य व्यवहार तो शामिल होते हे पर 
उनके अतिरिक्त विभागीय उत्पादकता या लाभ हानि जानने के लिए अलग से कुछ 
लेखे भी.! दिए जाते हैं । डाक व तार विभाग में इन सहायक लेखों के 
उदाहरण ये हैं । 
() संपत्ति का मूल्य दर्शित करने के लिए पूंजी लेखा (ए4/प्था 
०८077 57078 ६76 एरप6 ०[ 355८(8) 
(9) विभाग की आय से प्राप्त सहायता से निर्मित पुनर्नंवन झारक्षित निधि 
(९९००८७०]४ २०४८००८ #ए0) लेखा 
(3) उचंत लेखें (5787८75८ 40८०ए०7७) जिसमें भंडार लेखें. ( 5607८ 
4०८०००४७) शामिल हूँ 
(4) डाक, तार, टेलीफ़ोन आदि की शाखाओं के अलग-अलग लेखे । 
रल विभाग में सहायक लेखों के उदाहरण ये हैं: 
(१) पूंजी तथा राजस्व लेखा (ऐ०जाड बए0 एऐ०ए८ापए्र८ ००००7), 
(2) रेल विकास निधि का लेखा, 
(3) रेल मूल्यहास आरक्षित निधि का लेखा, 
(4) रेल राजस्व आरक्षित निधि का लेखा। 


आइए ! अब इस पदुधति का विस्तार से अध्ययन करें । 


4. लेखे को प्रारम्भिक अवस्था 


अध्याय 2 में बतलाया जा चुका है कि सरकारी आय तथा व्यय के व्यवहार खज़ानों 
के माध्यम से ही होते हैं। अतएवं खज़ाना ही लोक लेखा की संस्थाओं में पहली संस्था 
है। खज़ाने में लोक लेखे का प्रारम्भ होता है । इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक 
खज़ाना हर महीने की दस व अन्तिम तारीख को उपयुक्त लेखापाल को भुगतानों की 
सूची तथा रोकड़ खाता (02७॥ &००००४८) भेजता है। केन्द्रीय खज़ानों को 


*विभाग तथा व्यवसाय जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने व्यापारिक होना स्वीकार किया 
हैँ उनकी सची परिदिष्ट | में दी हुई है 
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[डकर वाकी खजानों के महालेखापाल राज्यानसार होते हैं । यानी उत्तर प्रदेश 
स्थित खजाने अपने लेखे उत्तर प्रदेश के महालेखापाल को भर्जेंगं व उड़ीसा स्थित 
खजाने उद्दीसा के महालेखापाल को । भगतान सूची तथा रोकड़ खाता रोज की 
रोकड़ वही के आधार १२ बनाए जाते हैं । भुगतान सूची में जेसा कि उसके नाम 
से ही प्रगट है सारे भुगतान का लेखा होता है है। रोकड़ खाते में सारी प्राप्तियों 
का लेखा होता है। दोनों में व्यवहार के आगे संक्षिप्त वर्गीकरण होता है और जहाँ 
तक प्राप्लियों का सम्बन्ध है उसके चालान में दर्शित उद्देग्य के अनसार दिया 
रहता है। जिन विभागों में वित्त की प्राप्ति तथा भगतान विभागीय कोपों से होता 
हैं वहाँ प्राग्म्निक लेखे की जिम्मेदारी उन विभागों पर ही होती है। उदाहरणार्थ 
जैसा कि अध्याय 2 में बतलाया गया था डाक, तार विभाग, जंगल विभाग 
निर्माण विभाग तथा रक्षा विभाग अपने प्रारम्भिक लेखे स्वयं बताते हैं । कुछ 
डद तक विदेशी दूतावास भी प्रारम्भिक लेखे बनाते हे क्योंकि उनके व्यवहार किसी 
भारतीय खजाने पर नहीं होते, जहाँ उनके द्वारा की गई प्राप्तियों या भगतानों का 
लेखा रखा जा सके । 


प्रारम्भिक लेखे ([7स्‍02॥ &८८०००७) साधारण हो सकते हैं और सहायक 
लेखों के साथ भी । सिविल विभागों में प्रारम्भिक लेखा वही है जो खज़ाने 
प्रतिमास महालेखापालों को भेजते हैं पर निर्माण, जंगल आदि विभागों में कई 
सहायक लेखे भी होते है, जैसे निर्माण विभाग में :-- 


() रोकड़ बही (09५० 80०४2), 

(2) उपस्थिति नामावली (१(०४5८८० 7२0!!) , 

(3) नापजोख पुस्तिका (१(६७5फ८फा८्या 5002), 

(4) निर्माण कार्यों का सार पत्र (४०7४४ 40577%&०), 

(5) ठेकेदारों का खाता (00708८८०:७ ,०08675) 

(6) निर्माण कार्यों के ब्योरे का रजिस्टर (२८४४४६८० ० १४००४८४), तथा 
(7) हस्तांतरण पुस्तिका (]्याईई८ए सिक्राए 800० 7:) । 


जंगल विभाग में 

() रोकड़ खाता, 

(2) आय तथा व्यय का वर्गीकृत लेखा, 
) 


(3) ठेकेदारों व राशि वितरकों का सार पत्र (8&७950828 ० (07४८० 
370 [050 एा5८०७) आदि । 


निर्माण विभाग में ये लेखे उनकी सुविधा के लिए कार्यकारी इंजीनियर द्वारा 
व जंगल विभाग में बन-पाल द्वारा प्रतिमास महालेखायाल को भेजे जाते हें । चकि 
इन विभागों के लेखे विस्तार से भेजे जाते हें अतएव खजानों में उनके बारे में केवल 
मोटे तौर पर उल्लेख होता है । 


जहाँ लेखा विभाग, लेखा परीक्षा विभाग से अलग हैं वहाँ प्रारम्भिक लेखें 
की व्यवस्था इस प्रकार है । 
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रेल विभाग में सारी रेलों के लिए लेखा एक जगह नहीं बनता वरन्‌ प्रत्येक डिवीज़न 
के अनसमार (जहाँ रेल के लेखाधिकारी है ) तैयार होता है । दूसरी ओर प्रत्येक 
स्टेशन पर रेल की आय होती हैं पर वहाँ भी लेखा निर्माण नहीं होता । स्टेशन 
मास्टर केवल एक सहायक लेखा रखते हूँ जिसे रोकड़ बही (५०४४ 8005) कहते 
है । इनका समेकन महीने के अन्त में डिवीजन के लेखा कार्यालय में किया जाता है। 


डाक, तार विभाग में प्रारम्भिक लेखे की शुरूआत मुख्य डाक-बर (सि०8० 
7८5८ 00:72-) से होती है। वहाँ इस सम्बन्ध में--- 

(।| खजांचियो का रोकड़ खाता 

(2) मख्य डाक-घर का सारांध /50777०»7५), तथा 

(3) मुख्य डाक-छ : का रोकड़ खाता 


आदि सहायक लेख रख जाते है । महान के अन्त म प्रत्यंक मुख्य डाक-धर अपने 
लेखे उपमहालेखापाल डाक, तार विभाग के कार्यालय को भेज देता ह्‌। 


रक्षा विभाग में विभिन्न व्यवहारों के लिए प्रारम्भिक लेखे विभिन्‍न लेखा अधि- 
कारियों के कार्यालय में तैयार किए जाते हें। विभिन्न लेखा अ्रधिकारी हैं : स्थल सेना 
के विभिन्न कमाण्ड के लेखा अधिकारी, वाय सेना के लेखा अधिकारी, रक्षा पेन्शन के 
लेखा अधिकारी, जलसेना के लेखा ग्रधिकारी, सैन्य फैंक्टरियों के लेखा अधिकारी तथा 
क्षेत्रीय नियन्त्रक, सेन्यलेखा आदि । स्थल सेना के विभिन्न कमानों के लेखा अधिकारी 
भंडार लेखे तथा अपने क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों के वेतन आदि तथा अन्य 
व्यवहारों का लेखा रखते हैं । वाय सेना के लेखा अधिकारी वायु सेना सम्बन्धी सारे 
भगतानों और प्राप्तियों का चाहे वे कहीं हुई हों, लेखा रखते हैँ । इसी प्रकार रक्षा 
विभाग के अन्य लेखा अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र का प्रारंभिक लेखा रखते हैं। रक्षा 
विभाग के इन लेखों की यह विशेषता है कि वे व्यवहार के कार्यस्थल के आधार पर 
निर्मित नहीं होते, वरन्‌ विषयों के अनसार होते हैं । इस प्रकार देश के किसी भाग 
में कोई सेना अधिकारी पेन्शन क्‍यों न पाता हो उसका लेखा केवल इलाहाबाद 
स्थित सैन्य लेखों के नियन्त्रक (पेन्शन) के कार्यालय में ही रखा जाएगा । 


रक्षा विभाग के प्रारम्भिक लेखे के निर्माण में एक और बात उल्लेखनीय है 
और वह यह कि वहाँ प्रारंभिक लेखा मशीन से रखा जाता है जिसे 'हॉलरिथ 
कहते हू । रक्षा पर व्यय इतना अधिक होता है और व्यवहारों की स्थिति भी 
अविलम्ब जाननी होती है कि लेखा निर्माण व सिविल विभागों की तरह हाथ से 
धीरे-धीरे लेखों के वर्गीकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता । हॉलरिथ प्रथा के 
अन्तगत प्रत्येक लेखा शीर्षक के लिए एक कोड नम्बर होता है, जिससे पहले सारे 
बिल और रसीदों में छेद कर लिया जाता है तथा बाद में उन्हें मशीन पर रखने से 
तुरन्त एक किस्म के व्यवहारों का जोड़ मालूम कर लिया जाता है। 


5 लेखे का वर्गीकरण 

लेखा विभाग में प्रारम्भिक लेखे आने पर पहला काम उनका वर्गीकरण है । 
लोक लेखे में यह गुण होना आवध्यक है कि उसको पढ़ने वाला राज्य की वित्तीय 
स्थिति तथा राजकीय कोष की हालत जान सके । यह तभी सम्भव है 
जब लेखा अच्छी तरह वर्गक्कित हो । वर्गीकरण की पहली अवस्था स्वयं संविधान में 
निर्धारित की हुई है । 


(4) 
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>> आन नजी तन लत 


संविधान में तीन निश्चियों की कल्पना की गई है: 
() भारत की समेकित निधि (ट07504&6८वे एव), 
(2) भारत का सार्वजनिक खाता (?प०४८ 4८००ए७४४,, और 
(3) भारत की आकस्मिकता निधि ((05्रह्ठछाटए क'प्ए0) । 


समेकित नि्ि के अन्तर्गत लेखे की दष्टि से वे सारे व्यवहार आते हैं जो कर आदि 
प्राप्तियों से व्यय या जमा किए गए हों। बाज़ार ऋण (3%/७7६८६ ],097 ) 
के व्यवहार अर्थात्‌ उनसे प्राप्ति और उस प्राप्ति के भगतान भी इसी वर्ग के अन्तर्गत 
आते है । भारत का सार्वजनिक खाता” इस वर्ग के अन्तर्गत प्राविडेण्ड फण्ड और निक्षेप 
निधियों के व्यवहार आते हुँ । जैसा कि आगे स्पष्ट होगा लोक लेखा, समेकित 
निधि से इसलिए अलग है कि ये वास्तविक दुद्ध सरकारी व्यवहार नहीं। 
सार्वजनिक पैसा सरकार के यास कुछ परिस्थितियों में रखा जाता है और सरकार 
इनका उपयोग भी करती है, इसलिए शुद्ध लेखे की दृष्टि से वह एक वर्ग है । इससे 
हुए व्यवहारों (जमा या ख्च) के लिए संसद्‌ की अनमति नही ली जाती जसे कि 
समेंकित निधि और आकस्मिकता निधि के लिए ली जाती है। आकस्मिकता निधि 


के अन्तर्गत वे व्यवहार आते है जो आकस्मिकता निधि नियमावली (देखिए परिणिष्ट 
2) के अन्तर्गत जमा और खर्च के लिए बतलाए गए हैं । 


संविधान के इन तीन वर्गों के अन्तर्गत लेखे का स्थल वर्गीकरण आता हे 


जिसे अनुभाग ($2८४०४) कहते हे। लेखा-संहिता (&८००००६८ 0०००) में 
अनुभाग गिनाए गए हूँ वे इस प्रकार है :-- 


भाग .---समेकित निधि 
.--राजस्व प्राप्तियाँ (२९ए८४प८ ०८९७७) 


ए. कर, शुल्क तथा अन्य राजस्व प्रात्त्तियों के मुख्य शीर्षक 

(3. 425९5, जिपाटड बयते ठ0फाक शाक्रातफुकों सिध्वत0 +९ए९7७८) 
बी. ऋण भार 

78. 7060६ $27४70८5) 

सी. प्रशासनिक सेवाएं 

((५. व7ंताइफदाा।एट 527एॉ022८5) 


डी. सामाजिक तथा विकास सेवाएं 
(7. 866 बात 722एटॉ0फएगरथाएंबं 527शं0८६) 


इ. बहुद्देश्यीय नदी घाटी योजनाएँ तथा सिंचाई व विद्यत योजनाएँ 


(9. 2रफफएए08८ . शिफ्ट 50९7९३, फ्ांएुअ007 2गते छाल्लालंटापए 
5िट०7८5) 
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एफ. सार्वजनिक निर्माण (जिसमें सड़कें शामिल हैं) तथा अन्य विविध सावें- 
जनिक सुधार 


[ए., एप्र०0८ ४०४5 (टापठ॒ंजर ६०205) &ए70 82707768 छा +शांडटट9- 
76005 ?िप्री00 [०970 7८7767(8 | 


जी. परिवहन तथा संचार (सड़कों के अतिरिक्त ) 

[0. 7७४5007 एव (407%रएफ्शा८80075 (0057 ६४9० ०००5) ] 
एच. सिक्‍के तथा टकसाल 

(छ. (एए7८ए८५ &7व 272) 


आई. विविध 

(7, 25200876008) 

जे. अंशदान तथा विविध समंजन 

(]. एकलएएा008 870 ै8४220]87060708 206[फए४77767(8) 


के. असाधारण मद 
(६, ए्ररए४०70727ए9 72775) 


एल. रक्षा सेवाएँ 


(7.,. ॥02९(९०८८ 56777065) 


एम. रेलें 
(2. 7२७॥५४9७8 ) 


एन. डाक व तार 
(९. 7085 200 4668728]0705) 


[राजस्व से हुआ व्यय (#ऋए८एताप्प्राढ ण्राढ 707 रि०ए८7८८) 
ए. कर, शुल्क तथा अन्य प्रमुख राजस्वों की वसूली 
(2. (णी[6टा07 ० 7०5४४, ॥2प068 &706 (0फ७/ एंग्रठएकों सैट्एटाप्र65) 


बी. ऋण भार 
(8. क्‍067६ 867ए7०68) 


सी. प्रशासनिक सेवाएं 
(6. 347प्रांडएद्व०९६ 567ए7८८४) 
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डक गाजनक नाल 


ही. सामाजिक तथा विकास सेवाएँ 


, 5508 बात ॥6ए८0एग्रट्या; 58707065) 





डीडी. राजस्व लेखे के अन्तर्गत सामाजिक तथा विकास सेवाओं पर किए गए 
पूँजी व्यय का लेखा 


790. एफ़ांप्दो &0९०0फ छा 90टांब बाद ॥९ए20्फ्रामाटादा $670065 
5०777 406 रि०ए2८70€ 2०८०0०7८) 


ई. बहुद्ेव्यीय नदी योजनाएँ तथा सिंचाई व विद्युत योजनाएँ 


(9, ऊपा([एपए9056 रिएश' 8टाशा6, काडु&07 3ण्ये कहटजेटाएपए 
5८067765) 


ईई. राजस्व लेख के अन्तर्गत बहुद्देश्यीयः नदी योजनाओं तथा सिंचाई व विद्युत 
योजनाओं पर किए गए पूंजी व्यय का लेखा 


(88, (णा& 3९९८0प7९ ० >थपाॉधएफए056 करिएटा 500९0765, 83- 
(0 बाद ॥९टालटाए 56765 रात "९ रि०एट८४फएट 3००००) 


एफ. सार्वजनिक निर्माण (जिनमें सड़कें शामिल हैं) तथा विविध साबें- 
जनिक सुधार योजनाएं 


[7, एप॥० ४४ट-७8 (करटोपवाएए ०305) 300 5"छय6ट5 0 +ीइ5८टाॉ- 
876008 2प्री7४०८ ॥779707९77९7(8] 


एफएफ. राजस्व लेखे के अतर्गत बहुद्देश्यीय नदी योजनाओं तथा सिंचाई व 
विद्युत योजनाओं पर किया गया पूँजी व्यय का लेखा 


[0%., एथ्ुजाडो 302007६ ७ शप्ाठ ४०05 (फटोपतांगड १0905) एप 
5८४९०१८३ ठ >डटशीद्वार0प5 शिफस्‍ट [म्ाए/ए0एल्यूटा)5$ पंत (९ 
८एशक्‍आफए्ट <८०0प्रए] 


जी. परिवहन संचार (सड़कों के अतिरिक्त) 


[0. 7द्ा8907 द्वात॑ (0फयाप्राव6280075 (00067 ४97 २०००७) ] 


जीजी. राजस्व लेखे के अन्तर्गत परिवहन व संचार (सड़कों के अतिरिक्त) 
पर किया गया पूँजी व्यय का लेखा 


[006. (था स्‍000प्रा 06 ॥:7ाइफणा बाते (0एफरापरशंद्थाफ0: (07४6० 
६787 १००08) 0रा४ं। (6 +९ए६776€ 40८0प7/] 
एच. सिक्के तथा टकसाल 
(छ, (प्राशशाटए 27०46 ४४४) 
आई. विविध 
(7., )(502[/576075) 
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आईआई. राजस्व लेखे के अन्तर्गत विविध पूंजी व्यय का लेखा 


(, ै5टटा&76005. (एक्घूजॉ्व 3000प770  छाटरं। 86 ८ए८7ए6 
4८८0प४; 


जे. अंशदान तथा विविध समंजन 

(उ. एकमाएो7फपएॉ३078 300 2822876098 :0]पए5४४767॥5) 
के. असाधारण मद 

(हद, फदए/३07070887ए 46775) 

एल. रक्षा सेवाएँ 

(7,. ॥2८(८४०९ 9८:४70८8) 

एम. रलें 

(2५(, 7२8/0४998 ) 

एन. डाक व तार 

(९. 708४5 ७70 76/2८872]075) 


एनएन. राजस्व लेखे के अन्तर्गत डाक व तार का पँजी लेखा 


(पर, (एबं 00000ए 0 ए088 व्यूव गहाटशु"ढए078 शातर। ६6 
7२९ए९7प८ 40८07) 


[. राजस्व लेखे के बाहर का पूँजी लेखा (08ए्ंप्बी 4९९००पाए 0पॉँ- 
806 476 ॥२6ए८०७९ 2०८०7) 


एए. राजस्व लेखे के बाहर का सुरक्षा मुद्रणालय तथा ज़मीदारी उन्मूलन के 
मुआवजे का पूँजी लेखा 


(2.3. (बजाय 8000फप%६ 06 956९प० 7 एनगरपंत 77685 &00 (/077967०- 
०07 67 (76 ७6067 ता 2ब्मांगवेब्वत 95ए8४67 0प्र४ंतट ४४6 
+८एलआप 2८८०एए) 


डीडी. राजस्व लेखे के बाहर का सामाजिक तथा विकास सेवाओं का पूँजी 
लेखा 


(090. €2ए६कोस्‍ ९00फ्राए छा 566 ब्यूवे 706एटॉ0्ुणला:.. इ९7ए०7०८8 
०प्राड08 (76 7२९एथ८ापए८ 3०८०५४४) 


ईई. राजस्व लेखे के बाहर का बहुद्देश्यीय नदी योजनाओं तथा सिंचाई और 
विद्युत योजनाओं का पूंजी लेखा 


(88, (20% 400075६ ० पैततएफए०9056 रिएल 5ट९0765, ॥082707 
बात छीलटाफजटए 500९०४८४ 07906 था ॥१९ए2ए7पए6 30८0प77) 
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एफाफ. राजस्व लेखे के बाहर का सार्वजनिक निर्माण (जिनमे सड़कें गामिल 
है) तथा विविध सार्वजनिक सुधार का पूंजी लेखा 
(फा, एडफंप्डों 20००5च४ ठी ?प््रा८ १४०फ्ड (्रटापदएएु 80905). द0तें 


$लाटा6३ 0 3॥8ट2ट87060प05 ?प7570 [779707७776708 0पर506 (6 
[२९एटगप :<0८0फपए7[] 








जीजी. राजस्व लेखे के बाहर का वरिवहन तथा संचार (सड़कों को छोड़कर ) 
का पूँजी लेखा 

[006. 0एगजॉडो. 40००फरा 9. पथाडइए0ए बाते. (४077रपांट&07 
(0067 (%॥ २०55) ०0पा/ंत९ (96 ॥१८ए९६४ए०९ 2८०००७7६] 


एचएच. राजस्व लेखे के बाहर के सिक्के तथा टकसाल का पूँजी लेखा 


'छलप्त, 09ए) 3९९0प्र ० (एपक्लाठए बात ता 0०प्राइंतट2 6 &६6- 
एशापर 32८०0) 


आईगआ राई. राजस्व लेखे के बाहर का विविध पूंजी लेखा 


(7. 35टटॉडश6ठफ8 (एबी 3००07 ठपाडंतेह धा€ फेटएट्शएड :0- 
0८०77) 


एलएल. राजस्व लेखे के बाहर का रक्षा पूंजी लेखा 
(3, क्‍266॥०06 (8970) 4.000प7०६ ०06 ६06 ८ए९८एप८ 3००००) 


एमएस. राजस्व लेख के बाहर क। रेलों का पूँजी लेखा 


(५(४१., (87% ॥ #ै८९०पमां 06 झेशाजएड ०एडंतवेंट ० ६96 २८एटपए९ 
<4८220ए76) 


एनएन. राजस्व लेखे के बाहर का डाक व तार का पूंजी लेखा 


(>परप, (908 4220प7६४ 07 2680७ बाते 76687७ण5 0०पर/ड9१6 ६6 २९- 
एट7प९ :५०८००४४) 


भाग 2.--आकस्मिकता निधि 
भाग 3.--सावंजनिक खाता 


ओ. सरकारी ऋण 
(0. ?१०४८ 967०४) 


पी. केन्द्रीय सरकार के ऋण व अदायगियाँ 
(9, ॥.0275 दावे 2.4एक7०6४ 0०7 (४6 (70७) 007८7७४४०४४) 


क्यू. राज्य सरकारों के ऋण व अदायगियाँ 
(५२2. 70473 ब्याते 40ए६7068 9ए ६96 $0806 (00ए०:४:/८त६४) 
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आर. अन्तर राज्यीय निवटारा 
(२, ॥7/८7-७ 2 9600677८प्रां5) 


एस. अनिधिक ऋण 
(9. [(४)070९0 7067) 


टी. निक्षेप व अदायगियाँ 
(3. 0०7०थ्ं६ थ्यर्ते 369%7706८58) 


यू. प्रेपण 
(0. 7२९८४४४६८७77225) 


वी. भारत तथा इंगलैण्ड के बीच रोकड़ की बदली 
/ए५, प+छ्याईईठए 0 (०४5४ 96७छ९ढा #ग8]2च5वं 800 7709) 


डब्ल्यू. रिज़व बैक के निक्षेय 
(५५, १२९४८०ए८ 597४ /22005705) 


एक्स. रोकड़ बाकी 
(५, (४9570 393|970065) . 


अनुभाग बहुत कम बदले * जाते हैं और इनको बदलने के लिए नियंत्रक तथा महा 
लेखा परीक्षक की अनुमति लेनी पड़ती है । अनुभाग में इस बात पर ध्यान किया 
गया होगा कि इसमें आकस्मिकता निधि का कोई अनुभाग नहीं हैं। इसका कारण 
यह है कि, जैसा परिद्विष्ट 2 में आकस्मिकता निधि के नियमों में बतलाया गया है, 
इसमें कोई व्यवहार स्थाई रूप से नहीं होता--अत: व्यवहार के सूक्ष्म शीर्ष जानने 
की आवश्यकता ही नहीं होती । एक और बात पर ध्यान गया होगा और वह यह कि 
इन गीर्पों में कुछ एक अक्षर के हैं और कुछ दो अक्षरों के । दो अक्षर पूँजी व्यव- 
हारों को सूचित करने के लिए, तथा एक अक्षर राजस्व व्यवहारों के लिए प्रयोग 
किए जाते हैं । 


कौन से व्यवहार पूँजी व्यवहार हैं और कौन से राजस्व यह समझना सामान्य 
पाठक के लिए जटिल होता है। जहाँ तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है--- 
ऋण से प्राप्त सभी प्राप्तियाँ पूँजी प्राप्तियाँ हैं और कर, शुल्क आदि से प्राप्त 
प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियाँ हैं । जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध है साधारणतया ऐसे 
व्यय जिससे आवर्ती दायित्व में कसा और संपत्ति में वृद्धि हो वह पूँजी[ व्यय 


“विद्यमान अनुभाग बहुत वर्षो के बाद संविधानिक परिवर्तनों तथा सरकारी 
विकास व्यय की उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 967 में जारी किए 
गए थे । 


[इसके अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं, सिंचाई व सड़कों की योजनाओं में जिनके एक 
भेद के निर्माण पर 20,000 रुपये से अधिक व्यय होता हैं और सारी योजना एक लाख 
पये से अधिक खर्चे की होती हैँ उस अवस्था में वह व्यय पूँजी व्यय माना जाता है । 
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कहलाता है और अन्य, राजस्व व्यय---अर्थात्‌ राजस्व से किया जाने वाला व्यय *। 
पर कभी कभी व्यय “पूँजी व्यय” होते हुए भी उसे राजस्व प्राप्तियों से खर्चे किया 
जा सकता है। ऐसे व्ययों को "राजस्व लेखे का पूँजी व्यय (098णॉ] रूपए वीधएट 
5077 7२८०८४००८ 4५८८०प४८) माना जाता है । जब पूजी व्यय पूँजी आय से ही खचचे 
किए जाते है तो इन्हें “राजस्व लखे के बाहर का पूँजी व्यय (0०एांप्क फड- 
ए9८०वा0प्ाठ ०प्रांशरं668 ४९ ॥१८ए६४०८ :५८८०ए००/) कहते हैं। उपरोक्त अनुभागों 
में एचएच, जेजे इसी प्रकार के व्यय है । 


इन अनुभागों को पुनः विषयों के अनुसार मुख्य व गोण शीर्षो में वर्गीकृत किया 
जाता है । इस प्रकार सी प्रशासनिक सेवाएँ' तथा ए. कर, शुल्क व राजस्व के अन्य 
मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निम्न लिखित मुख्य वर्गों के उदाहरण में हैं । 
अनुभाग प्रधान शीषक 
ए---कर, शुल्क राजस्व के अन्य मुख्य [ सीमा शुल्क 
शीर्षक तर केन्द्रीय उत्पादन कर 
[रत निगम कर 
[ए आय कर (निगम कर के 
अतिरिक्त ) 
ए सम्पत्ति शुल्क (25६86 
70०0४) इत्यादि । 
सी--प्रशासनिक सेवाएँ . . हजुशा न्याय शासन 
हऋणा। जेल 
हाफ पुलिस 
ऋ5% आभरण तथा निपटान 
अऋष्ता विविध विभाग 
गौण शीर्षो के उदाहरण हैं :-- 
अनुभाग प्रधान शीर्षक ग्रौण शीर्षक 
सी-प्रशासनिक सेवाएँ . ४! जेल () जेल 
(2) जेलों की बनी वस्तुएं 
(3) अधिक पेशगी रकमों की 
वसूली 
(4) सेवाओं के निमित्त वसूली, 
इत्यादि । 


“इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अपने अपने नियम हैं पर साधारणतया 
यदि सुधार के लिए व्यय किया जा रहा हो तो वह राजस्व पर भारित किया जाता 
है। इसी प्रकार साधारण तथा पुनरनंवत्र का व्यय भी राजस्व पर ही भारित होता 
हैं। दूसरी ओर प्रारम्भ का पूँजी व्यय पूँजी से किया जाता है। प्रारम्भ के पूंजी 
व्यय के उदाहरण हैँ -जमीन की कीमत, योजना के बनाने में नियुक्त कर्मचारियों 
पर किया गया व्यय आदि । 
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इन मुख्य तथा गौण शीर्षों में बार बार हेर-फेर नहीं होता और वे नियंत्रक तथा 
महालेखापाल द्वारा किए जाते हैं। प्रधान व गौण शीषे॑कों की निर्धारित 
सूची समय समय पर “केन्द्रीय तथा राज्यों की प्राप्तियों तथा राशि-वितरण के 


मुख्य तथा गौण लेखा शीर्षो की सूची” (45 ० (०० 996 (४४० सि८३०5 
० 4१८९००पांड ० (काफ्वथों बातें 95808 रेटटटाए5 3870 7050078९०77670%) 
के रूप में प्रकाशित की जाती है । 


6. लेखें का सर्मेंकीकरण 


खजानों और विभागीय अधिकारियों से प्राप्त प्रारंभिक लेखे वर्गीकरण के बाद 
एकत्रित किए जाते हैं । वर्गकरण के अनुसार लेखा विभाग में लेखापाल प्रत्येक 
व्यवहार को प्रथम “वर्गक्त विभागीय सारपत्र ” ((0८७०४7श०्मांश 2ॉ95घग८त 
&०8772८7) में दर्ज करते हैँं। सबसे पहले भुगतान सूची आदि से ऋण, निक्षेप 
आदि को दर्ज कर लिया जाता है । बाद में राजस्व और पूँजी के आय और व्यय 
व्यवहारों को विस्तार से दर्ज किया जाता है | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 
जहाँ लेखा शीर्षो के अनुसार व्यवहारों की प्रगति सरकार को जाननी आवश्यक 
है वहाँ विभागों के अनुसार व्यवहारों की गति जाननी भी आववध्यक हूँ । इससे 
विभागों की आय या व्यय में वृद्धि हो रही है या ह्वास इसका पता चलता है । इसका 
महत्तव अध्याय 7 में वित्त नियंत्रण के अन्तर्गत और भी स्पष्ट किया जाएगा | तात्पय॑ 
यह कि लेखा निर्माण की तृतीय अवस्था में लेखे को इस प्रकार दिखलाना पड़ता 
है कि उक्त दोनों उद्देश्यों की पूति हो । लेखा विभागों के वर्गीकृत विभागीय सार 
पत्र इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। एक ओर तो उनमें मुख्य और गौण शीर्षक 
आदि होते हैं, दूसरी ओर अनुदान और उस अनुदान विशेष से सम्बन्धित विभाग 
विशेष का नाम होता है । 


प्रत्येक वर्गीक्त विभागीय सार पत्र के सात भाग होते हैं : 


आय के अन्तगगत . .  ]. राजस्व का विस्तृत वर्णन 
2. ऋण निक्षेप तथा प्रेषण राशियो का 
विस्तृत वर्णन 
3. भुगतान भ्रमाणकों से प्रकट वसूलियों 
का वर्णन 
व्यय के अन्तर्गत... . 4६. व्यय का विस्तृत वर्णन 


5. विभागीय सार पत्र से अनुगृहीत ऋण 
निश्लेप तथा प्रेषण व्यय की राशियाँ 


6 व7. प्रफ़ शीट्स। 


इन विभागीय वर्गक्वित सार पत्रों के बारे में यह स्मरण रखना चाहिए कि वे 
लेखा क्षेत्र के आधार पर बनते है अर्थात्‌ उनमें केवल उसी आय या व्यय का लेखन 
होता है जो उस लखा क्षेत्र के अधीन कार्यालयों के व्यवहार हों । उदाहरणाथे महा- 
लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में केवल केन्द्रीय सरकार के विभिन्न 
विभागों के व्यवहारों का विस्तारपूर्वक उल्लेख आएगा न कि राज्य के किसी 
विभाग का । जहाँ तक उसी क्षेत्र के व्यवहारों से तात्पयं है इन सारपत्रों 
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का सबसे बड़ा काम यह है कि ये सारे व्यवहारों को एकत्रित करते हे । इसका 
महत्त्व और उपादेयता केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय में भले ही 
ख्याल में न आती हो पर राज्य लेखापाल के कार्यालय में अवश्य प्रकट होती है जहाँ 
राज्य के दर्जनों खज़ाने अपना-अपना अलग प्रारम्भिक लेखा भेजते ह । यदि उन्हें 
इस प्रकार सार पत्र में न उतारा जाए तो राज्य भर के व्यवह्ारों की क्‍या स्थिति है 
इसका एक जगह पता ही न चलें। 

“विभागीय वर्गक्ित सार पत्रों” के बनने के बाद उनके आधार पर एक “समेकित 
बर्गक्ल सारपत्र” बनाया जाता है। इस प्रकार 'समेकित वर्गीक्रित सार पत्रों” से 
आय तथा व्यय की प्रत्येक लेखा शीर्षक के अंतर्गत वर्ष भर में कंसी प्रगति होती 
रही हैं इसका अन्दाज़ लगता रहता हैं। समेकित वर्गीक्रत सार पत्र” में 
“ वर्मीकृत सारपत्र ” के सारे लेखा शीर्षक रहते हैं । इसके सिवा इसमें अलग से 
अनुदानों के अनुसार राशियों का जोड़ भी होता है। यही आँकड़े बाद में विनि- 
योग लेखे के निर्माण में काम आते हैं। जिस प्रकार अन्य लेखा शीर्षकों के लिए 
“समेकित वर्गीकृत सार पत्र” बनाया जाता है उसी प्रकार ऋण प्रेषण तथा निक्षेप 
व्यवहारों के लिए भी एक समेकित सारपत्र बनाया जाता है | 


समेकित सारपत्र से महीने के अंत में राशियाँ उपयुक्त रूप में ब्योरा पुस्तक” 
(0८८»5 80००४) में उतारी जाती हैं । ब्योरा पुस्तक” का उद्देश्य एक लेखा 
क्षेत्र के अन्तगंत किए गए विभिन्न वित्तीय व्यवहारों को संकलित करना है। 
यदि ब्योरा पुस्तक न हो तो विभागों के अनुसार या खजानों के अनुसार दर्ज किए 
गए लेखों से सारे लेखा क्षेत्र की समग्र स्थिति क्‍या हैं इसका अन्दाज़ नहीं लग 
सकता । ब्योरा पुस्तक में गौण शीर्षों के अनुसार संकलन होता है अर्थात्‌ व्यवहार 
यथासम्भव विस्तार से अंकित किए जाते हैं । पुस्तक के तीन भाग होते है। पहला 
भारत की समेकित निधि के व्यवहारों के लिए, दूसरा आकस्मिकता निधि के 
लिए और तीसरा लोक लेखा के लिए । 

इसी अवस्था में एक और विवरण रखा जाता है जिसे “'राशि-वितरण लेखों 
का विवरण” ($६(व्याट०:.. ण. एाक्रफाइथ्यादवाा. &०००घा४). कहते हें । 
इस विवरण से यह पता चलता है कि सभी वित्तीय व्यवहार लेखांकित हो गए हैं 
या नहीं । इसमें एक ओर तो खज़ानों से प्राप्त आँकड़े दर्ज किए जाते है व दूसरी 
ओर विभागीय वर्गक्षित लेखों से प्राप्त आँकडे । सिद्धान्तत: यदि सभी आँकड़े लेखां- 
कित किए गए हूँ तो इस विवरण पत्र में दोनों ओर के आँकड़ों का योग बराबर होगा। 

लेखा समेकीकरण की शृंखला में अन्तिम अवस्था प्रधान शीर्षकों के योगों का 
सार पत्र” (&557७८६ ० 0६७ ४०]०४ ८७०७) बनाना है। इस सार पत्र 
में प्रधान लेखा शीर्षों के आंकड़े दिए रहते हैं । यह पूर्वोक्त 'राशि-वितरण लेखों का 
विवरण” के आधार पर बनाया जाता है । 

लेखा विभागों में ब्योरा पुस्तक, समेकित सार पत्र, आदि को पूरा करने की तारीखें 
नियत होती हैं और इन तारीखों के बीत जाने के बाद साधारणतया लेखे में कोई 
परिवंतन नहीं किया जा सकता । 

सरकारी लेखा पूरा होने के लिए अब एक और प्रक्रिया रह जाती हे जिसे देनिकी 
(००7००) तेथा खाता (.,८08००) कहते हैं। लेकिन वास्तव में थह लेखा 
निर्माण का भाग नहीं । वह लेखें की शुद्धता की जाँच का एक तरीका है। उसके 
बारे में इसी अध्याय में आगे बतलाया जाएगा । 
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पृ, विनिमय लेखा 


उपरोक्त लेखा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में एक प्रक्रिया जिसके बिना शुद्ध 
आँकड़े जानना असम्भव है---अछती रह गयी थी। इसे “विनिमय लेखा 
कहते हैं। यह सदेव सभव नहीं कि मद्रास सरकार की प्राप्ति केवल 
मद्रास राज्य के खज़ानों में ही हो। मान लीजिए, मद्रास सरकार को 
होने वाली यह आय दिल्‍ली के खज़ाने में जमा कराई गई है, लेकिन इसका मद्बास 
के लेखे में अंकित होना आवश्यक है । दिल्‍ली का खजाना पूर्वोक्त व्यवस्था के अनुसार 
अपना ब्योरा केन्द्रीय. राजस्व के महालेखापाल (4८८००प्रश&00-.छाटा]! 
(७०००७) 7२८०८००८४) को ही भेजेंगा। महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व का यह 
कतंव्य है कि वह उस प्राप्ति की सूचना मद्रास के महालेखापाल को दे। इसी 
व्यवस्था को लेखा विनिमय कहत है। ऊपर केवल एक उदाहरण दिया गया है । 
इस तरह के विनिमय के लिए कितनी ही परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक लेखा 
क्षेत्र से दूसरे लेखा क्षेत्र में एक विभाग से दूसरे विभाग में लेखे भेजे जा सकत हैं। 
रिजव बैंक से अपना अलग खाता रखने वाले दो विभागों के बीच भी विनिमय हो 
सकता है। जहाँ चेक द्वारा भुगतान करने की प्रथा प्रयोग में है वहाँ लेखा विनियम की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । अर्थात्‌ यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुछ 
दिया जाना हो तो जहाँ तक इस विभाग विशेष के व्यवहार का प्रइन हे भुगतान 
चेक द्वारा कर दिया जाएगा । 


विनिमय लेखा के मुख्य दो प्रकार है : 


() विनिमय लेखा 
(2) समायोजन लेखा (8८६८४ा८०६ 4&0००८०प७/) । 


विनिमय लेखा वह लेखा है जिसके माध्यम से (क) रक्षा, डाक व तार विभागों 
के लेखे में होने वाले व्यवहार (रेल को छोड़कर) अन्य लेखों में समायोजित किए 
जाते हों और (ख) भारत सरकार के वित्तीय व्यवहार जो एक सिविल महालेखापाल 
के लेखे से (रेल को छोड़कर ) अन्य महालेखापाल के लेखे में समायोजित किए जाते हों । 
इन विनिमय लेखों के नाम स्थाई रूप से निर्धारित होते हैं और वह चाहे किसी ओर 
से प्रारंभ क्‍यों न हो उनकी संज्ञा में परिवर्तेन नहीं होता । इस प्रकार दो सिविल 
महालेखापालों, उदाहरणार्थ बंबई और केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल के बीच 
जो विनिमय होगा वह केवल केन्द्रीय राजस्व और बंबई के बीच विनिमय लेखा” 


(+हट8088९ 2.०20फए४ 726एलटा (एटा रिट्ए्ट्एणपल८ 270 80ण४7099) 
नाम से ज्ञात होगा न कि किसी अन्य नाम से चाहे फिर ये भुगतान 
बंबई के लेखापाल ने प्रारंभ किए हों या केन्द्रीय राजस्व द्वारा हुए हों । 


उपरोक्त (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित विनिमय लेखे आते हैं: 

(।) सिविल लेखा विभागों के बीच का विनिमय लेखा (##०7०978८ 
4.९०९0पए 0 72एटटा (जो 8०वें एज!) 

(2) डाक और तार लेखा विभाग व सिविल लेखा विभाग के बीच का विनिमय 
लेखा (ऋटाब्शा४2. 4०००फ्प >2८(७०९०.. एसी. छघते... ए085 
2700 72९272]075) 

(3) सिविल लेखा विभाग और रक्षा लेखा विभाग के बीच का विनिमय लेखा 


(क्‍उडऋटाथाए2ट 0९९०ठफाए 972एएशरटा (जो बागपत 70९2८7०९०८ 827०7८6४) 
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(4) रक्षा लेखा विभागों के बीच परस्पर विनिमय लेखा (%०४००8९ 
4000प7६ 9९(७४९९६४७ ॥2667०८९ 2८०००००६ (07०65) तथा 


(5) डाक और तार विभाग और रक्षा लेखा विभागों के बीच का विनिमय 
लेखा (>><०॥87०8९ ै4०0०0प0णा 76ज6छ0 ९088 38706 76९87०]0॥5 
800 422(८70०४ $53797८८5) । 


इन विनिमयों की विधि इस प्रकार है। खज़ानों से प्रारम्भिक लेखा आने पर 
जब किसी महालेखापाल के कार्यालय में यह पता चलता है कि किसी व्यवहार 
(४727052८४०7) की वास्तविक ज़िम्मेदारी किसी अन्य महालेखापाल पर है तो 
वह पहले उस व्यवहार के स्वरूप के अनुसार अपने रजिस्टरों में जमा (४८०४४) या 
बाक़ी ([0०98) उस अन्य महालेखापाल के नाम दिखाता है । बाद में विनिमय लेखा के 
द्वारा उपयुक्त महालेखापाल को इसकी सूचना दी जाती है । जब उपयुक्त महालेखा- 
पाल से इस जमा या बाक़ी की स्वीकृति की सूचना मिल जाती है तब प्रारम्भ करने 
वाला लेखापाल उसे उचित रूप से अपने लेखे में शामिल कर लेता है। विनिमय 
जितनी ही तत्परता से किया जाएगा उतनी ही वर्ष के अन्त में किसी एक लेखा क्षत्र 
के अन्तर्गत व्यवहारों की वास्तविक स्थिति जानने में आसानी होगी। लेखा पद्धति 
के शब्दों में इस हेरफर की चार अवस्थाएँ हैं : 


() महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के नाम महालेखापाल बंबई का प्रेषण 
(ट््ाधद्व002 40 (४८०४७) कि८ए७ाप८ 77077 80777099) 


(2) महालेखापाल बंबई के नाम महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व का प्रेषण 
(िटायराए00९ ६0 80४79ए 707 (एथआएक रि८ए2४प८८) 


(3) महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा समंजनीय मर्दे (7:८:08 20[78:७0]८ 
०9५ (८००४४ 7१८ए८००८९) तथा 


(4) महालेखापाल बंबई द्वारा संमजनीय मर्दे ([६6४88 2तांप्रछक्०/८ 99 
80प्र००ए) । 


यह केन्द्रीय राजस्व तथा बंबई के बीच लेखा विनिमय का उदाहरण था। इसी 
प्रकार अन्य विनिमयों में उचित अन्तर से ऐसी ही अवस्थाएँ आ सकती हैं। 


समायोजन लेखा वह लेखा है जो राज्य महालेखापालों द्वारा परस्पर लेखा समंजन 
(30प्षए्ा८१६ ० &८००घ्रा८) के लिए व्यवह्नत होता है। रेल लेखा 
विभाग और अन्य लेखा विभागों के बीच के लेखा विनिमय को भी समायोजन लेखा 
कहते हैं। इसका नाम लेखा समायोजन इसलिए पड़ा है कि रिज़र्व बैक इस समंजन 
के लिए ज़िम्मेदार होता है। भारत सरकार की आरक्षित निधि के समान ही राज्य 
सरकारों की अपनी निधियाँ रिज़वे बैक के पास होती हैं। अतएवं एक राज्य सरकार 
ओर दूसरे राज्य सरफार के व्यवहारों को समंजित करने का काम रिजव बेक पर ही 
छोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक छोटे समंजन के लिए रिज़र्व 
बँक को सूचना भेजी जाए। सूचना प्रति मास भेजी जाती है। रेलवे के साथ भी 
समंजन का यही तरीका हैं क्योंकि यद्यपि रेल विभाग की अपनी अलग संचित निधि 
नहीं, फिर भी उनका प्रपत्र लेखा (?700777& 4०००४४४) रिज़व बैंक द्वारा 
रखा जाता है! 


3] लोक लेखा पद्धति 45 








समायोजन लेखे की प्रक्रिया क्‍या है? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लेखापाल 
के रजिस्टर में कोई ऐसा व्यवहार दर्ज हुआ है जिसका वास्तविक दायित्व बिहार 
के महालेखापाल को लेना चाहिए। यह मालूम होते ही उत्तर प्रदेश का महालेखा- 
पाल इस बात की सूचना बिहार के महालेखापाल को देगा। सूचना में बतलाए 
गए दायित्व को जब बिहार के महालेखापाल द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा तब 
उत्तर प्रदेश का महालेखापाल उसे बिहार लेखापाल के नाम लिख देगा। प्रति 
सप्ताह ऐसे समायोजन “रिजर्व बैक के साथ संमजन का खाता” (फेट28067 ० 
#त][फफाला। छा ८ रिट४८०ए८ छेणं) में एकत्रित कर बेक 
के केन्द्रीय. लेखा अनुभाग ((4८००७7 4८०८०ए०६क४ $6८४०४) को सूचित 
कर दिया जाता है। इन शुद्ध राशियों के आधार पर बेंक प्रत्येक राज्य सरकार 
के निधि अवशेषों में फिर ह्वास या वृद्धि करता है । बेक इसकी सूचना उपयुक्त 
महालेखापालों को देता है जिसके साथ समायोजन की क्रिया का अन्त माना जाता 
है। जब तक वह सूचना बैंक से न मिल जाए, महालेखापाल के लेखों में व्यवहार 
समंजन की अवस्था लेखे में अथवा “अन्तर राज्य उचन्त खाते” (77:८ए-७॥8(९ 
6080०08८ 5&०८००००/४) लेखा शीर्षो में दिखलाए जाते हैं। 


भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखापालों के बीच लेखा समायोजन का 
उपयोग निम्न प्रकार के व्यवहारों के लिए हो सकता है : 


() संघ वित्त व्यवस्था में राज्य सरकारों को दिए गए अंशदान आदि के लिए 
(राज्यों से केन्द्र सरकार को और केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को )। 


(2) संविधान के अन्तर्गत कुछ पेन्शनों के लिए जो पहले भारत की समेकित 
निधि से दी जाती हैं पर बाद में जिनकी राशि राज्य सरकारों से वसूल 
की जाती है। 


(3) केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच ऋण व अग्रिम राशियों के लिए । 


विदेशी सरकारों से लेन देन में भी कहीं-कहीं इस प्रकार के समायोजन की प्रथा हैं 
जहाँ इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उन विदेशी सरकारों से भारत सरकार 
का विशिष्ट समझौता हो गया है। साधारणतया विदेशी सरकारों के साथ होने 
वाले लेन-देन रोकड़ में ही होते है। 


8. विनियोग लेखा 


राजकीय लेखे की सीढ़ी में समेकन के बाद हम मासिक लेखे और बारह महीने के 
आँकड़े एकत्रित कर वाषिक लेखे की अवस्था पर आते हैं। पर वास्तव में वाषिक 
लेखा संकलित होने के पूर्व एक विशेष लेखा और बनाना पड़ता है जिसके बगेर संसदीय 
वित्त नियंत्रण का उद्देश्य पूरा नहीं होतत। वाषिक लेखा अर्थात्‌ वित्त लेखा 
जिसमें सारे व्यवहार आय, व्यय, ऋण तथा प्रेषण भी शामिल हैं वर्ष बीत जाने के 
कई महीनों बाद ही संकलित हो सकता है क्योंकि ऋण आदि की राशियों का 
अ्न्दाज़ कितने ही महीनों बाद लग पाता है, पर विनियोग लेखा वर्ष बीतते ही यथा- 
शीघ्र संकलित करना पड़ता है क्योंकि इसके साथ लेखा परीक्षा के महत्त्वपूर्ण फल! 
प्रस्तुत किए जाते हैं। विनियोग लेखा 'एकाउन्ट कोड” के शब्दों में वित्त लेखे 
का एक पूरक लेखा है। 
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भारत सरकार के व्यवहारों के संबंध में निम्नलिखित विनियोग लेखे बनाए 
जाते हैं: 
(7) सिविल विभागों का विनियोग लेखा. (#फएशक्रओंबा0ता 
८८९०००7४६४, (४07) 
(2) रक्षा विभाग का विनियोग लेखा (09ए77०एफएं४ं०० 20०००प:७, 
72७(८४८८) 


(3) रेल विभाग का विनियोग लेखा (8977०एएं४४०॥ 20००प्र७, 
726॥9298) तथा 


(4) डाक और तार विभाग का विनियोग लेखा (“क77०क॒ांथां०त 
43०००0०४४, 9. ००4 7.) । 


रेल विभाग के लिए अलग विनियोग लेखा होने का कारण यह है कि उस विभाग 
का अपना अलग वित्त है। उसमें अलग से आयव्ययक पारित होता है और संसद 
द्वारा अलग से विनियोग विधेयक (57977०७ए७४०० 97) पास किया जाता 
है। डाक और तार तथा रक्षा विभाग के व्यवहारों के लिए अलग से विनि- 
योग लेखा होने का यह कारण है कि इन्हें अलग से प्रस्तुत करना लोक लेखा 
विभाग की विद्यमान रचना में अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि एक तो इन 
दोनों विभागों के अलग से लेखा परीक्षक है (लेखा परीक्षा के फलों का विनियोग 
लेखे से अत्यधिक संबंध है) और दूसरे यदि सारे रेल-अतिरिक्त व्ययों को एक साथ 
विनियोग लेखे के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाए तो वह बहुत बेढंगा हो जाएगा और 
संसदीय लोक लेखा समिति सुविधा से उसकी परीक्षा भी न कर सकेगी। डाक 
और तार विभाग के विषय में, जैसा कि आगे बतलाया जाएगा, कई ऐसे विवरण 
(8६७८८:7८०४) भी हैं जो डाक तार विभाग के व्यवहारों को समझने के लिए 
आवध्यक हें। पर सिविल विनियोग लेखे में उस तरह के विवरण देने की प्रथा 
नहीं है । 

रक्षा के व्ययों के लिए अलग से विनियोग लेखा होने का गौण कारण यह है 
कि युद्ध काल में इस लेखे की संसद की सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा परीक्षा नहीं 
होती थी। उसके लिए अलग से एक “सैन्य लेखा समिति” (थांप्राद्धाएए 3000फ्ा७ 
(0००४०४४८०८) हुआ करती थी जिसके लिए यह आवश्यक था कि विनियोग लेखा 
उस विभाग के लिए अलग से बना हो। यह व्यवस्था भविष्य में पुनः वेसी 
परिस्थिति का सामना करने के लिए चलाई जा रही है। हे 


स्वरूप की दृष्टि से सभी विनियोग लेखों का चाहे वे रेल विभाग के हों अथवा 
डाक-तार विभाग और रक्षा विभाग कं, एक ही स्वरूप होता है। सर्वेप्रथभ एक 
सारांश जो प्रपत्र में होता है दिया जा रहा है । 


+]0957 में सिविल विभागों के विनियोग लेखे को मंत्रालयों के अनसार 
अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना तय किया गया था । तदनुसार 953- 54 से 
959-60 वर्षों तक के लेखे अलग-अलग पेश किए गए थे। पर 960-67 से 
ता सरकार के सिविल विभागों के लिए पुन: एक विनियोग लेखा बनाया 
जाता है । 
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प्रपन्न 
विनियोग लेखे का सारांश 








अन॒दान मतापेक्ष मूल अंतिम वास्त- मूल अनुदान अंतिम अनुदान 
या विनि- या भारित अनु- अनुदान विक या विनियोग या विनियोग 
योग का (४०४- दानया या व्यय कीतुलना में की तुलना में 








नाम'तथा 26 ०7 विनि- विनि-' व्यय अधिक-|- व्यय अधिक -- 
संख्या ०४०४7४८०) योग योग कम --- कम --. 
] 2 3 4: 5 6 7 





की महल 3 3 न मिश्की मल न सकल मनी हर न बट कीग रशकनिम कलर्स 

सारांश के नीचे एक प्रपत्र दिया जाता है जिसमें नियंत्रक तथा महालेखापाल 
यह प्रमाणित करता है कि जहाँ तक उसकी जानकारी है लेखा शाद्ध है । वह यह भी 
प्रमाणित करता है कि लेखा संविधान के उपयुक्त अनुच्छेद में विहित विधि के 


अनुसार तथा उसके आदेश से बनाया गया है और सक्षम अधिकारियों ने उस संबंध में 
सारी जानकारी प्राप्त कर ली है । 


बाद में प्रत्येक अनुदान के अनुसार वास्तविक व्यय का एक विस्तृत ब्योरा 
दिया जाता है। ब्योरे में नीचे लिखी बातें दी जाती है: अन्तिम अनुदान (!गं7०) 
87277) वास्तविक व्यय (<6प्र्न >>ए०540ए778) तथा सीमोपरि-व्यय' 
(+%0688 +>59०यवाए7०८) अथवा बचत ($9ए785) की मात्रा । 


प्रपन्न 2 
अनुदानों के अनुसार वास्तविक व्यय का विनियोग लेखे में किया विस्तृत ब्योरा 
अनुदान संख्या 


हा 





प्रधान तथा गौण अन्तिम वास्तविक व्यय की बढ़ती 
लेखा शीर्षक अनुदान व्यय या घटती 
अर ननननल कपल कप नल 
2 3 4 





विस्तृत ब्योरे में पहले प्रधान तथा गौण लेखा शीर्षो व उसके अन्तर्गत उपलेखा 
शीर्षों के अन्तर्गत आँकड़े जो माँग पुस्तकों (0077०00 800७) में दिए होते 
है दिए जाने की प्रथा थी। १र 967-* से केवल मुख्य शीर्षों के अन्तगंत ही आँकड़े 
दिए जाते हैं यद्यपि लेखा परीक्षा विभाग में विस्तार से प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत 
आँकड़े रखे जाते हैं । विनियोग लेखे (सिविल) में प्रत्येक मंत्रालय के नाम एक एक 
अध्याय होता हैँ (अथवा रेलवे में, रेलों के नाम) ताकि आँकड़े पढ़ते ही उसके 
लिए कोन कहाँ तक ज़िम्मेदार है इसका अंदाज़ लग सके । आँकड़े जहाँ तक 
हो सके बिल्कूल अन्तिम होते हैं क्योंकि यह्‌ आवश्यक है कि विनियोग लेखे और 
संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखों के आँकड़े समान हों । 





यह 96 में विनियोग लेखे को सुबोध बनाने की दृष्टि से किया गया था । 
इस दिल्या में नियंत्रक तथा महालेखापाल का विचार और प्रयत्न करने का हैँ । 


48 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





विनियोग लेखे की निर्माण प्रणाली इस प्रकार है । लेखा विभागों में एक 
विनियोग लेखा परीक्षा प्रभाग होता है जो अनुदानों के सामने प्रति मास वास्तविक 
आय के आँकडे दर्ज करता रहता है। जिस रजिस्टर पर यह किया जाता है उसे 
“विनियोग रजिस्टर (#फुए7०ए77&0०7 रि०४7४7८०) कहते हैँ । इसमें एक 
ओर तो पृर्वोल्लिखित अनुदानों के आँकड़े और दूसरी ओर हर एक महीने के 
वास्तविक व्यय के स्तम्भ होते हें जिनमें आँकड़े भरे जाते है । अनुदानों से वास्त- 
विक व्यय की तलना करने से अधिक महत्त्वपूर्ण यह हे कि वहाँ उससे अन्तिम अनुदान 
की तलना की जाए । इस प्रभाग की यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी हैँ । यहाँ के लेखा- 
पालों को प्रत्येक पनविनियोजन का उचित परिणाम ख्याल में रखना पड़ता है और 
समय-समय पर उसके अनसार वे अन्तिम अनुदान की राशि भी ठीक करते रहते है । 
बर्ष के अन्त में इन सब आँकड़ों को संकलित कर विनियोग लेखा तैयार कर लिया 
जाता है। टिप्पणियाँ आदि भी इन्ही प्रभागों में बनाई जाती है। विनियोग लेखे से 
विभागीय वित्त नियंत्रण में बड़ी मदद मिलती है । महालेखापाल के विनियोग लेखा 
रीक्षा प्रभाग का यह कतंव्य है कि यदि वास्तविक व्यय समय के अनुपात में अत्यधिक 


या अत्यल्प हुआ हो तो संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे। 


9. वित्त लेखा 


जिस प्रकार संविधान के अनच्छेद 49 तथा उपर्यक्त लेखा और लेखा परीक्षा 
आदेश के अनुसार विनियोग लेखा बताना नियंत्रक तथा महालेखापाल का कतंव्य है 
उसी प्रकार राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के आय, व्यय, ऋण आदि व्यवहारों का एक 
वित्त लेखा बनाना भी उसका कतंव्य है। 


इस प्रकार वित्त लेखा वह लेखा है जो लेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकार को 
समस्त आय तथा व्यय को उपयुक्त शीर्षो के अंतर्गत वर्गीक्त करते हुए सरकार के 
समक्ष प्रस्तत किया जाए। चूँकि भारत में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के लेखे 
अलग अलग होते हैं इसलिए नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति व राज्यपालों 
को उनकी सरकारों के लेखे अलग अलग प्रस्तृत करता है। विनियोग लेखे की पद्धति 
के विपरीत वित्त लेखे डाक और तार विभाग तथा रक्षा और रेल विभाग के लिए 
अलग से नहीं बनाए जाते, वे केन्द्रीय सरकार के समस्त व्यवहारों के लिए एक ही होते 
हैं। इसका एक कारण यह है कि जहाँ विनियोग लेखे के साथ का लेखा परीक्षण 
प्रतिवेदन अत्यधिक विस्तृत होता है (जो संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से 
आवश्यक है) वहाँ वित्त लेखे के साथ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इतना विस्तृत 
नहीं होता। बारीकी के लिए विनियोग लेखा भी भ्रत्यन्त विस्तार से देना पडता 
है और इसलिए डाक तार आदि के विनियोग लेखे अलग अलग बनाने में आसानी 
होती है। दूसरा कारण यह भी है कि वित्त लेखे में कुछ ऐसी मरदें होती हैं जिन्हें 
विभागों के अनुसार अलग अलग करने से उनके परिणामों का उचित आभास नहीं 
होता। उदाहरणार्थ, ऋण तथा अग्रिम राशियों का वर्णन। इसी कारण से लेखा 
ही नहीं, इन व्यवहारों के संचालन की ज़िम्मेदारी भी वित्त मंत्रालय के एक 
विभाग पर (सब के माफ़ंत) होती हे । 


स्वरूप की दृष्टि से वित्त लेखें के दो भाग होते हैं :---(क ) सामान्य वित्त लेखा 
तथा (ख) ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण (7760, 70690 200 फेशाशात&70०८४) 
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के लेखे । सामान्य वित्त लेखा' के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं : 


(क) प्रमुख आय और व्यय के शीर्षो के अनुसार कुल आय तथा व्यय का प्रतिशत 
विवरण 


(ख) प्राप्ति तथा भुगतानों का संक्षिप्त विवरण 

(ग) मुख्य शीर्षों के अनुसार आय तथा व्यय का सारांश, 
(घ) व्यय का मतापेक्षी तथा भारित स्वरूप में वितरण, 
(डः) गौण शीर्षो के अनुसार आय का विस्तृत लेखा 

(च) गौण शीर्षो के अनुसार व्यय का विस्तृत लेखा, तथा 
(छ ) 


छ) वर्ष भर के अन्दर और वर्ष की समाप्ति तक राजस्व के बाहर की पंजी 
के व्यय का विवरण । 


ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण लेखे के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय होते हैं : 


(क) प्रमुख शीर्षो के अनुसार प्राप्तियों, भुगतानों, ऋण, निक्षेप, तथा प्रेषण 
व्यवहारों का संक्षेप में वर्णन 


(ख) वर्ष में राजस्व लेखे के बाहर की पूंजी और अन्य व्ययों का वर्णन जिसमें 
व्ययों के लिए धन कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका उल्लेख, 

(ग) वर्ष के ऋण (जिसके अंतर्गत प्रॉविडेण्ट फण्ड जैसे, अन्य ब्याज की 
देनदारियाँ भी शामिल है) का ब्योरा जिसमें वर्ष के प्रारम्भ व अन्त में 
कितना ऋण है, और कितने ऋण का भुगतान हुआ है, तथा कितना ऋण 
और लिया गया है आदि का विवरण 


(घ) वर्ष के ऋण (दूसरों को दिए गए) तथा अग्रिम राशियों का ब्योरा जिसमें 
उपरोक्त प्रकार की राशियाँ कितनी दी गई हूँ, कितनी वापस मिली हें, 
कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, वर्ष के प्रारम्भ मे कितना अवशिष्ट था व 
अन्त में कितना बचा है इसका ब्योरा, 


(छ) राजस्व व अन्य स्रोतों से विभिन्न निक्षेप राशियों में कितनी राशियाँ 
विनियोजित की गई हे इसका विवरण । 


लेखा परीक्षा तथा लेखा आदेश, 936 के परिणाम स्वरूप भारत सरकार के 
आय-व्यय आदि का पहला वित्त लेखा सन्‌ 936-37 में प्रकाशित हुआ था 
947 में देश विभाजन के कारण वित्त लेखा बनाने में काफ़ी बाधा हुई क्‍योंकि 
तब तक ऋण, निक्षेप आदि की अवशेष राशियाँ निर्धारित नहीं हो सकती थीं। वित्त 
लेखा नहीं बनाया जा सकता था और ये राशियाँ इसलिए चिर्धारित नहीं थीं 
क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय दायित्व के बारे में 
समझौता नहीं हुआ था। 947-48 के लेखे 950-5] तक तैयार न हो 
सके अतएवं उस वर्ष संसदीय लोक लेखा समिति ने यह सिफ़ारिश की कि महा- 
लेखा परीक्षक की सलाह से वित्त मंत्रालय एक विवरण तैयार करे जिसमें व्यय 
विभागों की श्राय के स्लोत व उनसे वास्तविक प्राप्तियाँ तथा सरकार के ऋण 
व्यवहार दिए गए हों। वित्त मंत्रालय ने यह स्वीकार करते हुए विभिन्न मदों के 
अंतर्गत अस्थाई रूप से ग्बदेष मालम कराने का निर्णय. किया वा तदतृसार 


देश विभाजन के पश्चात 947-48 में पहली जार बिल्त' लेखा निर्माण 
(5) 


50 भारत की वित्तीय शासन' व्यवस्था [अध्याय 


किया गया। चूंकि वित्त लेखा निर्माण में काफ़ी देर हो गई थी अतएवं यह 
भी नि३ंचय किया गया कि कई साल के वित्त लेखे एक साथ प्रस्तुत किए जाएँ। 
तदनुसार 947-48 के लेखें 959 में, 948-49 से 7954-55 व 
955-56 से 958-59 के वित्त लेखे 960 में, 959-60 तथा 960-67 के 
लेखे 96] तथा 962 में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 


केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे का निर्माण महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय 
में होता है । संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखे के लिए विभिन्न महालेखापाल अपने 
आँकड़े महालेखापरीक्षक के कार्यालय में भेजते हैं । बहुत से विवरण दोनों में सामान्य 
हैँ अतएव नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के कार्यालय से कुछ विवरण महालेखापाल, 
केन्द्रीय राजस्व को भेजे जाते हैं। यहाँ इनका संकलन किया जाता है और ऋण 
आदि के कुछ अपने विवरण भी जोड़े जाते हैं जिनके निर्माण की ज़िम्मेदारी केवल 
महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व पर ही है । 


0. संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखा 


संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखें (00फाशंएरल्त शंतबा८८ ब्यत २८एजकापट 
3.०९०प्705) का दूसरा नाम ' सार्वजनिक वित्तीय विवरण” (०8८ पपंत7८3] 
808/०:7८०८) है। यह वह लेखा है जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सर- 
कारों के लेखे का सारांश दिया होता है और इसमें उनके अवशेषों व ग़ैरभुगतानी 
दायित्वों (०४एथ० 7/७४०77865) के बारे में जानकारी होती है। लेखें 
का उद्देशय भारत तथा राज्य सरकारों के लेखों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना 
है । 
संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखे के दो भाग होते है : 
() सामान्य लेखा 
(2) सहायक लेखा 
इन दोनों के पहले एक प्रस्तावना देने की पद्धति है जिसमें सरकारी लेखे के बारे में 
कुछ जानकारी और विद्यमान वित्तीय तथा लेखा पद्धति के पूर्व इतिहास के बारे में 
संक्षिप्त वर्णन होता है गा सामान्य लेखे में भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य लेखे के 
राजस्व तथा भुगतानों का संक्षिप्त ब्योरा होता है। तुलना के का प्राप्तियाँ 
एक ओर और भुगतान दूसरी ओर दिखाए जाते हैं । इन दोंनों विभागों के 


अंतर्गत पुनः प्राप्तियाँ तथा भुगतान प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय सरकार के लिए 
अलग अलग स्तम्भों के अंतर्गत दिखलाए जाते हैं। 


इसके सिवा सामान्य लेखे में भारत तथा प्रत्येक राज्य सरकार के.लेखों को इन 
मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत विभाजित किया जाता है: ' 
() मुख्य शीर्षों के अनुसार भारत सरकार के राजस्व का लेखा, 
(2) मुख्य शीर्षों के अनुसार भारत सरकाए के व्यय का लेखा, . 
(3) मुख्य शीर्षो के अनुसार भारत सरकार के आय व्यय का लेखा, 
(4) मुख्य शीर्षों के अनुसार राज्य सरकारों के राजस्व का लेखा, | 


(का हे 
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(5) मुख्य शीर्षों के अनुसार राज्य सरकारों के व्यय का लिखा, तथा 
(6) मुख्य शीर्षों के अनुसार राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा । 


(4), (5) और (6) में राज्य सरकार के लेखों को परस्पर इस तरह रखा 
जाता है ताकि उनकी तुलना एक दूसरे से की जा सके । 


सहायक लेखों में प्रायः उपरोक्त लेखों के गौण शीर्षों के अनुसार ब्योरा दिया 
होता है। ऋण निक्षेप निधि आदि शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के प्रारंभ तथा 
अन्त में क्या अवशिष्ट राशियाँ हैं इनका परिचय होता है । ये अवशिष्ट राशियाँ 
भारित अथवा मतापेक्ष इस भेद के अनुसार अलग सारिणी में दी जाती है। 
अन्य व्यवहारों के बारे में ऐसा नहीं उनमें केवल प्रसंगत: यह बता दिया जाता है 
कि वे भारित राशियाँ हैं या मतापेक्ष राशियाँ। भारत सरकार के व्यवहारों की 
विवेचना उनकी संघटना के अनुरूप होती है ताकि यह जाना जा सके कि भारत 
सरकार की कितनी आय और कितना व्यय किस प्रदेश में हुआ है । 
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रचना सुविधा की दृष्टि से ब्योरे पहले अनुभाग, फिर मुख्य शीर्षों के और बाद में 
गौण शीर्षों के अनुसार दिए जाते हैं। प्रत्येक गौण लेखे के बाद एक व्याख्या या 
टिप्पणी दी जाती है जिसमें लेखे को समझाने का प्रयत्न किया जाता है । यदि लेख 
के व्यवहार में विशेषता हो तो उसे भी समझाने का प्रयत्न किया जाता 
है। ये टिप्पणियाँ साधारण पाठक के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है । केन्द्र और 
राज्य सरकारों के राज्य ऋण, अकाल निवारण निधि, प्रेषण तथा समायोजन और 
विदेशी सरकारों के वित्तीय व्यवहारों के लिए विशेष रूप से टिप्पणियाँ दी 
जाती हैं । 


संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखे का निर्माण नियंत्रक तथा महालेखापाल के कार्यालय 
में होता है। लेखा परीक्षा तथा लेखा आदेश, 936 के अधीन संयुक्त 
राजस्व तथा वित्त लेखा राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष फ़रवरी में पेश किया जाता है । 
वित्त लेखे की तरह संयुक्त लेखा संसद्‌ के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत 
नहीं किया जाता । संयुक्त लेखे पर कोई लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भी नहीं होत। जैसा 
कि विनियोग और वित्त लेखे के विषय में होता है । 


संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखा सन्‌ 937-38 में पहली बार बनाया 
गया था । वित्त लेखे की ही भांति संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखों के निर्माण में 
भी 947 में देश विभाजन के परिणामस्वरूप बाधा हुई थी। यहाँ भी अन्त में 
अस्थाई रूप से अवशेषों को जानने का निश्चय किया गया व तदनुसार आगे संयकत 
लेखे बनाए गए । 947-48 में दो संयुक्त लेखे बनाए गए जो इस प्रकार थे :--- 
() विभाजन के पहले के अर्थात्‌  अप्रेल से 4 अगस्त 947 तक के भारत 
सरकार तथा पंजाब व बंगाल प्रान्त के व्यवहारों के लेखे । 


(2) विभाजन के बाद के अर्थात्‌ 45 अगस्त 947 से 3 मार्च 948 तक के 
भारत सरकार के-पद्चिसी बंगाल ,व पूर्वी पंजाब व पूरे वर्ष 947-48 
के अन्य प्रान्तों के व्यवहारों के लेखे, । * 
तब से संयुक्त लेखों को अद्यावत्‌ कंरने में काफ़ी प्रगति हुई है । 958-59 का 
संयुक्त लेखा सबसे बाद का लेखा है । 
५ ह अज 
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44. प्रपन्न लेखा 


सरकारी लेखा जिसका ऊपर वर्णन किया गया है केवल वास्तविक आय या व्यय का 
लेखा होता है । पर पहले से ही (और अब तो और भी अधिक ) सरकार कुछ ऐसे कार्य 
निभाती है जिन्हें व्यावसायिक कार्य कहा जा सकता है। आय-व्यय के लेखे इन कार्यों 
की उपादेयता या वास्तविक स्थिति दिखलाने में समर्थ नहीं । अतएवं लोक लेखा 
पद्धति में प्रपत्र लेखे होने की पद्धति है। इन्हें प्रपत्त लेखा इसलिए कहा 
जाता है कि ये केवल विशिष्ट प्रयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा 
बनाए जाते हैं और इन्हें औपचारिक रूप से संसद्‌ या राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत 
नहीं किया जाता। सामान्य पद्धति के लेखे के अतिरिक्त प्रपत्र लेखे भी हैं। 
अर्थात्‌, डाक व तार के वर्कशाप के आय और व्यय, सामान्य लेखे में तो दर्ज होंगे ही 
पर उन्हें व्यापारिक ढंग से प्रपत्र लेखे में भी दर्ज किया जाता है। इसीलिए दर्शनार्थ 
लेखों को विनियोग व वित्त लेखे का अनुपूरक' लेखा कहा गया है । 


प्रपत्न लेखे सिचाई, जल, यातायात विभाग, डाक व तार विभाग, ऑडिवनेन्स 
फेक्टरी जैसे सरकारी कारखानों में परम्परा से रखे जाते हैं, पर कुछ ह॒द तक 
कुछ अन्य विभागों में भी प्रपत्र लेखे रखने की प्रथा है जेसे महानिदेशक, संभरण 
तथा निपठान का विभाग आदि । इसके अतिरिक्‍त सभी निक्षेप राशियों का प्रपत्र 
लेखा रखना पड़ता है। उनका स्वरूप थोड़ा निराला होता है । 


प्रयोजनके भ्रनुसार एक विभाग के अन्तर्गत कितनी ही तरह एप प्रपत्र लेखे हो सकते 
हैं। स्वरूप के अनुसार उनकी अलग अलग संज्ञा होती है। नीचे , जल, यातायात 
तथा बाँध विभाग में व्यवहृत प्रपत्र लेखों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है :- 


(१) वित्तीय परिणामों का सारांश, 

(2) पूजी व्यय का विस्तृत विवरण, 

(3) राजस्व लेखा, 

(4) ब्याज लेखा, 

(5) अप्रत्यक्ष भारों का लेखा, तथा 

(6) पूँजी व्यय का संबंधित व्यय अनुदान से तुलनात्मक अध्ययन । 


2. देनिकी तथा खाता 


यद्यपि सरकारी लेखा एक प्रविष्टि (8086 छए०9) पद्धति पर 
रखा जाता है किन्तु सरकारी व्यवहारों के अवशेंषों की परिशुद्धता जानने में एक 
अबस्था ऐसी आती है जब “द्विप्रविष्टि' (00006 ४४४००) पद्धति का भी' प्रयोग 
करना आवश्यक हो जाता है। यह लेखा संकलन की अन्तिम अवस्था है। जिस 
साधन से यह किया जाता हैं उसे 'देनिकी तथा 'खाता' कही है। भारत व राज्य 
सरकारों के लेखों की देनिकी तथा खाता अलग अलग रखें जाते हैं । भारत सरकार 
की देनिकी तथा खाते का कार्य महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में व 
राज्य सरकार के देनिकी तथा खाते का कार्य तद-राज्यीय महालेखापाल के 
कार्यालय में होता है । 
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खाते का मुख्य उद्देश्य ऋण तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत सरकार के नाम शेष 
रहने वाली और शेष न रहने वाली राशियों के अवशेषों को मालम करना है । इसमे 
राजस्व व्यय तथा पूंजी शीर्षों के ब्योरे भी दिए जाते है पर इनका उद्देश्य केवल 
खाते को ठीक ($00००/८) करना है। अतएव राजस्व लेखे के बाहर राजस्व 
की प्राप्तियाँ, सेवा व्यय, तथा पूँजी व्यय कुल राशियों में दिया जाता है । 
ऋण तथा प्रेषण में ज़रा विस्तार से आँकड़े दिए जाते हैं किन्‍्त इसमें भी ऐसे ऋण 
तथा प्रेषण व्यवहार जो सरकार के नाम हों उनके केवल मख्य शीर्ष के अनुसार 
ही आँकड़े दिए जाते है जब कि अन्य प्रकार के ऋण तथा प्रेषण के आँकड़ों को पर्याप्त 
विस्तार से अर्थात्‌ गौण शीर्षो के अनुसार दिया जाता है । 


सरकार के खाते व अवशेषों के खाते चढ़ाए गए व्यवहारों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट 
करना आवद्यक है कि भारतीय सरकारी लेखा प्रणाली के अन्तर्गत खाते में सारे 
आँकड़े या तो सरकार के खाते डाले जाएँ या अवशेषों के । सरकार के खाते में वे 
आँकड़ होते हे जिन्हें वर्षानवर्ष संवहित नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ राजस्व की 
प्राप्तियाँ । सरकार को ये प्राप्तियाँ एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर उनका अगले 
वर्ष की प्राप्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । दूसरी ओर ऋण तथा प्रेषण मद्द ऐसे 
हैं जिनके बारे में सरकार का कूल दायित्व पिछले वर्ष कितना रहा है यह जानने के 
लिए आवद्यक है | इसमें केवल नीचे लिखें व्यवहार अपवाद हैं 


(4) रिज़र्व बंक' के निश्लेप ([0८०0थ0 0० ॥76 [२८४८०ए८ उन्‍्म्ा), 


(2) विनिमय तथा प्रेषण. लेखे. (ऋलाब्ा8० 200 रिथ्/(&00८ 
40०९८००७7४५४), 

(3) ऋण विमोचन अथवा ऋण' लेने की आवश्यकता न पड़ने देने के लिए 

किए गए व्यवहार, 

) प्रेषण जिन्हें केन्द्रीय खातों में समंजित किया गया है, 

(5) महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व तथा अन्य महालेखापालों के बीच के 
समायोजन, 

(6) सिविल लेखे के महालेखापाल तथा अन्य विभागों के महालेखापालों के 
बीच के व्यवहार, तथा 

(7) भारत व इंग्लैण्ड के मध्य चालू लेखे । 


खाते के दो भाग होते हैं :--- 
(क) सरकार के नाम खाता चढ़ाएं गए व्यवहारों से संबंधित, तथा 
(ख) सरकार के नाम खाता न चढ़ाए गए व्यवहारों से संबंधित । 


पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार प्रथम भाग में सरकारी आरम्भ तथा अन्तिम शेष 

(0747४०४ ४०१ (00०978 8927०८), राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व लेखे के बाहर का 

पूंजी लेखा तथा सरकारी खाते में चढ़ाए जाने वाले ऋण प्रेषण आदि व्यवहार होते हैं । 

कट भाग में स्थानीय खाता शीर्षों के व्यवहार तथा वयक्तिक खाते के व्यवहार 
हे । 
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खाते में आँकड़े प्रति माह दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अन्त में इन्हें जोड़ कर अवशेषों 
की स्थिति मालम की जाती है जिसका उपयोग वित्त लेखे में होता है। इस 
अवशेष उतारने की क्रिया को शेष (रक़म) का पुनरीक्षण” (२८एांट्श ० 
8०272८5) कहते हैं। पुनरीक्षण में व्यवहारों के स्वरूप के सिवा लेखा 
परीक्षा करते समय ज्ञात विशेषताओं का भी ज़िक्र होता है। पुनरीक्षण का 
परिणाम एक संतुलन पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक ओर 
सरकार की आस्तियाँ व दूसरी ओर उसके दायित्व को प्रस्तुत किया जाता है । 
पर यह न समझना चाहिए कि यह संतुलन पत्र सरकार के समस्त आस्तियों व 
दायित्व का सूचक है क्‍योंकि भूमि, मकान, कारखाने, भण्डार आदि की आस्तियों 
के मल्यांकन में कठिनाई होने के कारण अंकन नहीं किया जाता । 


अध्याय 4 


लोक-लेखा-प री क्षा-पद्धति 


लोक-लेखे की परीक्षा या जाँच उतनी ही आवव्यक है जितना कि लोक-लेखे का 
निर्माण । वेयक्तिक व्यवहारों में लेखा-परीक्षा के बिना काम चल सकता है, पर 
जनता के धन से किए जाने वाले व्यवहारों के बारे में ऐसा नहीं । इसमें प्रत्येक 
को यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता है कि व्यवहार नियमानुसार और सही 
हुए हैं । इसीलिए प्रत्येक देश में विस्तृत लेखा-परीक्षा-व्यवस्था हुआ करती है । 
परीक्षा के से हो, इसलिए उसका परीक्षण एक स्व॒तन्त्र अधिकारी को सौंपा 
जाता है। 


भारत में लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति का जन्म' ब्रिटिश राज्य-काल में हुआ था । 
कहा जाता है कि सन्‌ 865 में सर चाल्से ट्रैवेलियन महोदय ने लेखा-निर्माण, आय- 
व्ययक आदि के साथ लेखा-परीक्षा-पद्धति को भी जन्म दिया। भारतीय लोक-लेखा- 
परीक्षा-पद्धति, रूपरेखा में, इंगलेण्ड की पद्धति के अनुसार है, पर कहीं कहीं अन्तर भी है, 
उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड में लेखा-परीक्षक प्राप्तियों की भी लेखा-परीक्षा करता है। यहाँ 
वह कुछ ही प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा करता है। आस्ट्रेलिया और अमेरिका में 
जहाँ संघीय राज्यों के लिए अलग-अलग महालेखापाल हैं, वहाँ सारे भारत के लिए 
एक ही महानियंत्रक है| परन्तु मूल तत्त्वों में सभी देशों की लोक-लेखा-परीक्षा- 
पद्धतियों में समानता होना अवश्यम्भावी है । 


. लोक-लेखा-परीक्षा के सिद्धांत 
भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा के मुख्य सिद्धान्त नीचे दिए गए हैं:- 


() वित्तीय नियमों तथा उनके पालन में यदि कोई त्रुटि हो तो लोक-लेखा- 
'. परीक्षक उसे बतला सकता है, पर यह उसका कार्य नहीं कि वह वित्तीय 
नियमों का निर्माण करे या उनका प्रयोग करके दिखलाए । 


(2) लोक-लेखा-परीक्षक द्वारा की ग़ई आलोचना केवल वित्तीय व्यवहारों तक 
ही सीमित होती है। इस सिद्धान्त का आधार यह है कि शासन की ज़िम्मे- 
दारी केवल कार्यपालिका पर ही छोड़ी जा सकती है और इसलिए वह ही 
ग़ेर वित्तीय व्यवहारों के औचित्य या अनौचित्य पर निर्णय ले सकती है । 
अतएव भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा-विभाग इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं 
करता । फिर भी जहाँ अपव्यय' अथवा सरकार को क्षति होने के खास 
उदाहरण ध्यान में आते हैं वहाँ सरकार को सूचित करना लेखा-परीक्षक का 
कर्तव्य होता है। 


(3) लेखें की जाँच करते समय' परीक्षक को यह अधिकार होता है कि वह ऐसे 
' प्रइन पूछे या जानकारी. हासिलःकरे जो उसकीः परीक्षा के लिए आवश्यक 
हों । किन्तु यह भी नियम. है कि ऐसे प्रशन अत्यधिक सदराक्‍त और दिष्ट 
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भाषा में पछे गए हों। यह भी नियम है कि इस प्रकार की जानकारी केवल 
उपयक्त विभाग से प्राप्त की जाए, क्‍योंकि अन्यत्र से प्राप्त करने का अर्थ 
सरकारी विभाग विशेष पर अविश्वास करना है। अस्त में, 


परीक्षा के परिणाम-स्वरूप ध्यान में आई आपत्तिजनक बातों को विभागों 
को किस हद तक बतलाया जाए, इसका निर्णय परीक्षक पर है। लेखा- 
परीक्षा-संहिता (“»णवा: ५०5८) में यह बताया गया है कि किस 
हद तक आपत्तियाँ किन-किन परीक्षकों द्वारा माफ़ की जा सकती है । किन्तु 
यदि त्रुटियाँ बहुत ही आपत्तिजनक हूं, तो उन्हें माफ़ करने का अधिकार 
केवल लोक-लेखा-समिति को होता है । 


2. व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति से भेद 


भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति, व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति से इन 
बातों में भिन्न है:--- 


() 


(2) 


(3) 


लेखाओं के रूप-संबंधी सझाव:--- व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति का 
यह अनिवाये नियम है कि परीक्षक यह देखे कि व्यवसाय विशेष का लेखा 
उपयक्त ढंग से रखा गया है या नहीं । प्राय: परीक्षक उस क्षेत्र में लेखा- 
पद्धति के बारे में भी सुझाव दे सकता है। सरकारी लेखा-परीक्षा में यह 
प्रइन नहीं उठता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि 
संघ और राज्यों के लेखे ऐसे रूप में रखे जाएँगे जेसा कि महालेखापरीक्षक 
ने राष्ट्रति के अनुमोदन से विहित किया हो । फलत: लेखा-पद्धति में यदि 
कोई त्रुटि हो तो लोक-लेखा-परीक्षक का केवल इतना काम होता है कि वह 
लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन द्वारा इस त्रुटि की ओर संसद्‌ का ध्यान दिलाए 
उसे पद्धति में सुझाव देने की कोई खास गुंजाइश नहीं होती । 


व्यय की अनमति:--व्यवसाय में व्यय अथवा प्राप्तियों के लिए कम्पनी 
के मेनेजिंग डाइरेक्टर अथवा अन्य अधिकारियों के आदेश होते हैं । लोक-लेखे 
में इनके स्थान पर देश के संविधान के उपयक्त अनच्छेद, संसद या विधान 
सभाओं द्वारा पास किए गए कानन व राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा 
लाग किए गए नियम होते है । दोनों ही परिवर्ततशील है, पर सरकारी 
आदेश संख्या में कहीं अधिक हैं। इसलिए लोक-लेखा-परीक्षक को 
आदेशों के बारे में अधिक सावधान रहना पड़ता है । दूसरे, व्यवसायों में 
वहाँ के अधिकारियों का व्यवसाय के लाभ-हानि से निजी सम्बन्ध होने के 
कारण आदेशों में त्रुटि होने की संभावनाएँ कम रहती हैं । लोक-व्यवहारों 
में किसी का अपना निजी हित नहीं होता इसीलिए, हर एक अवस्था 
में उचित अधिकारी से वित्तीय व्यवहार करने की अनुमति की 
आवश्यकता पड़ती है । लोक-लेखा-परीक्षक को व्यवसाय की तुलना में 
इस दृष्टि से बहुत सावधान रहना पड़ता है । 


मूल लेख की परिशुद्धता की जाँच:--व्यावसायिक लेखा-परीक्षा में, यांद 
आवश्यकता पड़े तो, सूक्ष्म से सृक्ष्म प्रारम्भिक लेखे की प्ररीक्षा की जा 
सकती है, पर लोक-लेखा-परीक्षा में ऐसा नहीं होतत । सरकारी व्यवहार 
इतने विस्तृत रूप से होते हें और उनसे सम्बन्ध रखने वाले विभाग इतने 
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अधिक हें कि जब तक हर विभाग और उसके कार्यालय के साथ एक लेखा- 
परीक्षा-विभाग का कार्यालय संलग्न न हो, सूक्ष्म लेखा-परीक्षा संभव नहीं 
उदाहरण स्वरूप रेल की आय को अथवा विदेशी राजदूतावास में हुए 
व्यय को लीजिए । इन व्यवहारों के लेखे बहुत दूर स्थित एक महालेखापाल 
या लेखा-परीक्षक के कार्यालय में होते हैं। अतएव इन्हें बहुत सृक्ष्मता से 
नहीं देखा जा सकता । इसका परिणाम यह होता है कि मल लेखें की 
शुद्धता की जाँच भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति में प्राय: व्यवहार करने 
वाले विभाग पर छोड़ दी जाती है। आय और भण्डार वस्तुओं की जाँच 
इस व्यवस्था के खास उदाहरण हूँ, जिनके बारे में आगे विस्तार से 
बतलाया गया है । 


लेखाओं के निर्माण की जाँच:--व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति में 
लेखा-निर्माण की जाँच अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, पर जहाँ तक 
सरकारी लोक-लेखा-परीक्षा के विद्यमान स्वरूप का सम्बन्ध है उसमें लेखा- 
निर्माण की शुद्धता का इतना महत्व नहीं । जेसा कि अध्याय । में 
बतलाया गया था, एक-दो विभागों को छोड़कर शेष के लेखा-निर्माण 
की भी ज़िम्मेदारी लेखा-परीक्षा-विभाग पर होती है। इससे निर्माण की 
प्रक्रिया में भूल होने के अवसर प्राय: कम होते हैं । जहाँ लेखा-परीक्षा से 
लेखा-निर्माण अलग है, वहाँ परीक्षक की इस मामले में ज़िम्मेदारी अधिक 
होती है । बसे व्यावसायिक संस्थाओं जितनी परीक्षा लोक-लेखा-परीक्षा- 
विभाग द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि संविधान के अनुसार ही लेखें का 
स्वरूप वित्त-मंत्रालय' द्वारा महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित 
किया जाता है । 


लाभ-हानि लेखे का निर्माण:--व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति में 
निर्माण व्यापार तथा लाभ-हानि लेखाओं ((३०पछिलपा+॑ंग९, 
'+297)8 ७70 2709६ 2०४0 085 4८००८०८) की जाँच उसका अनिवायें 
अंग है, पर लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति में यह अनिवायें अंग नहीं । स्वतन्त्रता 
के बाद सरकार के राष्ट्रीय उद्योग व व्यवसायों के प्रारम्भ करने से इनकी 
लेखा-परीक्षा में लाभ-हानि आदि लेखों की परीक्षा लेखा-परीक्षा-विभाग 
को करनी पड़ती है, पर अधिकांश लेखा अब भी परिपाटीगत ही है । 
अधिकतर वे उद्योग स्व॒तन्त्र निगम आदि के रूप में प्रारम्भ किए गए हैं 
परिणामत: भारत की संचित निधि या लोक-लेखे में इनके व्यवहार नही 
आते । ऑडनेन्स फंक्ट्रीज़ या चित्तरनन्‍्जन लोकोमोटिव वकक्‍स जैसे थोड़े- 
बहुत जो भारत की संचित निधि से ही चलाए गए उद्योग हैं उनके निर्माण 
लेखों की परीक्षा केवल सहायक परीक्षा के रूप में की जाती है । 


व्यवहारों के औचित्य या अनौचित्य. का ध्यान:--अन्त में लोक-लेखा- 
परीक्षा व व्यावसायिक लेखा-परीक्षा में एक सबसे बड़ा अन्तर यह है कि 
जहाँ व्यावसायिक लेखा-परीक्षा में लेखा-परीक्षक केवल लेखे की शुद्धता 
को ही ढंँढता है, लोक-लैखा-परीक्षक लेखे के व्यवहारों के औचित्य था 


' अनौचित्य पर भी मत प्रकट कर सकता है। लेकिन यह उसे पहले बतलाए 


गए सिद्धान्त के अन्तगंत रहते हुए ही करना पड़ता है । 
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3, लोक लेखा परीक्षा की विशेषताएँ : 


लोक-लेखे की परीक्षा प्राय: प्रारंभिक लेखे की अवस्था में ही की जाती है, पर कुछ 
विभाग ऐसे भी हें जहाँ परीक्षा लेखा-निर्माण की मध्यवर्ती श्रवस्थाओं में की जाती है 
जैसे रेल व सरक्षा-विभाग । कुछ खास तरह की लेखा-परीक्षाएँ, लेखा-निर्माण के अन्त 
में की जाती हें जेसे “ऋण-प्रेषण आदि व्यवहारों की समीक्षा” (ह०ए८ण ० 
40600 रिशाप्रा87८6, ८६४८.) । 


जेसा कि पिछले अध्याय में बतलाया गया था परीक्षा सदव महालेखापरीक्षक और 
उसके अधीन अधिकारियों के कार्यालय में ही होनी संभव नहीं, क्योंकि सारे लेखे लेखा- 
परीक्षा-विभाग में नहीं भेजे जाते । प्रारम्भिक लेखों के साथ कितने ही गौण लेखे होते 
हैं, जिनकी परीक्षा के लिए परीक्षकों को उन विभागों में जाना पड़ता है। इसे ही स्था- 
नीय लोक-लेखा-परीक्षा” (7०८७४ 4ए०४) कहते हें। स्थानीय लोक-लेखा-परीक्षा 
बहुधा निर्माण-विभाग, जंगल-विभाग आदि में करनी पड़ती है। इससे मिलती-जुलती 
एक और परीक्षा होती है जिसे निरीक्षण कहते हे । जब लेखा-परीक्षा-विभाग द्वारा 
किसी विभाग या कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है, तो उसमें केवल लेखें की 
अशुद्धता ही नहीं देखी जाती, वरन्‌ यह भी देखा जाता है कि लेखें और वित्तीय 
आचरण की प्रथा वहाँ ठीक है या 


इसी प्रकार लोक-लेखा-परी क्षा-विभाग को एक “उच्चतर लनेखा-परीक्षा  (प्लांइ76० 
2००९7) भी करनी पड़ती है, जो विभाग के विशिष्ट उच्चतर अधिकारियों द्वारा 
खास परिस्थिति में कीं जाती हैं।ऐसा विचार है कि केवल नियमानुरूपता पर्याप्त 
नहीं, व्यवहारों के औचित्य को भी देखना चाहिए जेसे, बचत की गंजाइश, नियमों की 
उपादेयता आदि । 


चूँकि सदंव हर एक व्यवहार की जाँच संभव नहीं होती, इसलिए लेखा-परीक्षा 
नियमों में आंशिक लेखा-परीक्षा (7०४८ ०५०४४) की पद्धति है, जिसमें यह निर्णीत 
किया गया है कि किस विषय की कितनी गहराई तक परीक्षा की जाएगी । 


लोक-लेखा-परीक्षा में एक और तरह की परीक्षा शामिल होती है, जिसे अनुमति 
को लेखा परीक्षा ((००5००८ 3०८70) कहते हें । अनुमति की लेखा-परीक्षा का 
उदाहरण नगर-पालिकाओं और नगर-निगमों जसी स्वायत्त संस्थाओं को लेखा-परीक्षा 
तो है ही, उसके अतिरिक्त कछ विदेशी व्यवहारों की लेखा-परीक्षा भी है । बर्मा 
और भारत के महालेखापरीक्षकों के करार के अनसार भारतीय महालेखापरीक्षक 
की 83:33 से पहले बर्मा सरकार के भारत में हुए कुछ व्यवहारों की परीक्षा हुआ 
कर 


लोक-लेखा-परीक्षा में आय-लेखों की अभी तक विस्तार से जाँच नहीं होती यद्यपि 
संविधान के अन्तर्गत उसकी परीक्षा* का कार्य भी नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक 
के अधिकार में है । 


के लोक-लेखा-समित्ति (962-63) की 6वीं रिपोर्ट के अनसार 959 से 
महालेखापरीक्षक ने आयकर-विभाग तथा केन्द्रीय. उत्पादन- .शल्क-विभाग कौ 
परीक्षा करना प्रारम्भ -किया है। . 


4] लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति 59 





भण्डार-लेखों की परीक्षा, जब तक. कि उस संबंध में राष्ट्रपति ने विशेष आदेश 
नहीं दिया हो, साधारणतया महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती । 


4. लोक-लेखा-परीक्षा-प्रक्रिया 

यहाँ लोक-लेखा-परीक्षा की क्या प्रक्रिया है, आगे यह विस्तार से बतलाया गया है । 
(क) व्यय-लेखा-परीक्षा : व्यय-व्यवह्ारों की लेखा-परीक्षा करते समय परीक्षक 
को चार मुख्य बातें ध्यान में रखनी पड़ती हें : | 

(क) व्यय करने से पूर्व धन की उपयुक्त मात्रा में उपलब्धि तथा उसका 
उचित प्रयोजन के लिए प्रयोग:--अगर धवन उपलब्ध न हों और सरकार 
व्यय करने की सोचे, तो वह केवल दिवालिए जैसा कार्य होगा । कोष में धन' होना 
ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सरकार को व्यय करने के लिए उपलब्ध भी होना चाहिए। 
प्रति वर्ष विनियोग अधिनियम' (0ए7००ए ४८०० ४००) द्वारा' राज्य और केन्द्र 
सरकारों को समेकित निधियों से धन' दिलाया जाता है। अतएव मोटे तौर पर 
पहले परीक्षक को यह देखना पड़ता है कि जितनी राशि खर्च की गई है, वह उक्त 
अधिनियम द्वारा सम्मोदित है या नहीं । अधिनियम में ही व्यय के प्रयोजन भी इंगित 
होते है । अतएवं इसी आधार पर परीक्षक पहले देखता है कि व्यय उचित प्रयोजन 
पर किया गया है या नहीं । 


इस अवस्था तक की जाँच को मोटे तौर पर की गई जाँच इसलिए कहा गया है 
क्योंकि कोई संसद्‌ अपने विनियोजन अधिनियम में सूक्ष्म से सूक्ष्म उपलब्धियों का 
विस्तार नहीं दे सकती और न उनके सूक्ष्म प्रयोजन ही निर्धारित किए जा सकते हें । 
यह कार्य शासकीय विभागों को सौंपे जाते हे। अतएवं उक्त मोटी जाँच' के बाद 
परीक्षक को देखना पड़ता है कि शासकीय विभागों द्वारा राशियाँ उपयुक्त मात्रा में 
उपलब्ध कराई गई हें या नहीं। ऐसी परिस्थिति भी आती है जब संसद्‌ द्वारा अनुदान 
के रूप में धन उपलब्ध होते हुए भी परिस्थिति वश वह राशि उचित अधिकारी द्वारा 
वास्तविक खर्च किए जाने से रोक ली गई हो, इसी को वित्तीय भाषा में उत्सर्जन 
(5077८7१6०) कहते है । अतएव सूक्ष्म प्रयोजनों का देखना भी परीक्षक का कतेंव्य 
है। उदाहरणाथ एक अनुदान में “अधिकारियों का वेतन” (2929 ० (09०6४) 
“सिब्वन्दी' के वंतन भत्ते! ($&47ए7 800 &09द7९68 07 &5(६0]577607 
आदि यदि उपघटक हें तो परीक्षक को देखना पड़ता है कि कर्मचारियों के वेतन के 
लिए निर्धारित राशिकर्मचारियों के वेतन के लिए ही व्यय हुई है न कि भत्ते के लिए । 
यह बात दूसरी है कि नियमों के अन्तगंत रहते हुए योग्य अधिकारी उसमें आवश्यक 
परिवर्तन कर दें । मा 

धन उपलब्ध हो और व्यय प्रयोजन के अनुसार भी किया जा रहा हो, पर यदि 
विहित नियमों का पालन न किया गया हो तो भी दुरुपयोग होने की संभावना है। 
उदाहरणार्थ यदि समेकित निधि से धन लिया गया हो और वह उचित उद्देश्य के लिए 
ही खर्च किया जा रहा हो पर यदि वह काय॑ पूरे होने के पूर्व हो रहा हो, तो वह वित्तीय 
आचरण के नियमों के खिलाफ़ है। सरकारी वित्त का दुरुपयोग, कई बार इसी 
प्रकार पहले पसे दे देने से हो जाता है। 'बात यह है कि सरकारी व्यवहारों में वित्तीय 
दुरुपयोग न होने देने के लिए अनेक नियम हें और परीक्षक को लेखा-परीक्षा में देखना 
पड़ता है कि उन सारे नियमों का पालन हुआ है । परीक्षक को देखना पड़ता है कि 
व्यय वास्तव में हुआ है और पैसे उसी व्यक्ति को दिए गए हें जिसे वे मिलने चाहिए थे। 
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इसकी जाँच करने का आसान तरीका यह है कि भुगतान ऐसा होना चाहिए कि दूसरी 
बार उसका दावा न किया जा सके। परीक्षक को यह भी देखना पड़ता है कि व्यय का 
उचित वर्गीकरण किया गया है, और व्यय होने के पुवं उस संबंध. में उचित 
प्रबंध किए गए हैं । उदाहरणार्थ सरकारी निर्माण कार्यो के लिए यह आवश्यक होता 
है कि निर्माण के लिए शासकीय अधिकारी तथा निर्माण विभाग के लोगों ने अन- 
मति दे दी हो क्योंकि यदि धन उपलब्ध हो, व्यय की अनमति' हो, पर यदि विशेषज्ञ 
दृष्टि से निर्माण त्रुटिपूर्ण हों तो व्यय बेकार हो सकता है। अतएव परीक्षक को 
देखना पड़ता है कि वास्तविक व्यय किए जाने के पहले योजना के त्रटिहीनता संबंधी 
सभी नियमों का पालन किया जा चुका है। परीक्षक का कतेंव्य हैकि वह यह भी 
देखे कि व्यय ठहराई हुई दर से किया गया है, अधिक दर से नहीं । 


हे (ख) व्यय की नियम संमतता :---जहाँ तक नियमों का संबंध है, व्यय के संबंध 
में मूल नियम जिनका पालन करना पड़ता है 


(।) भारत और राज्यों की समेकित निधि तथा आकस्मिकता निधि से व्यय 
की प्रक्रिया के नियम । 


(2) भारत और राज्यों की समेकित निधि तथा आकस्मिकता निधि से व्यय 
करने के अधिकारों और उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले नियम । 


(3) सरकारी कमंचारियों की सेवा की शर्ते तथा उनकी तनख्वाह, पेन्शन आदि 
नियत करने वाले नियम । 


इन नियमों के अनुकल आचरण होने के साथ-साथ परीक्षक को यह भी देखना 
पड़ता है कि नियम ठीक हेँ। संविधान के विरुद्ध तो कोई शिकायत नहीं हो सकती 
पर संभव है कि उसके अन्तर्गत अन्य नियम, खासकर सरकारी आदेश संविधान 
व त्रुटिहीन वित्तीय (5०७००) आचरण के मूल नियमों के विरुद्ध हों । कभी 
कभी एंसा भी होता है कि दो सरकारी आदेशों में परस्पर विरोध होता है ऐसी स्थिति 
को भी परीक्षक को अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है। 


(ग) व्यय करने के लिए सक्षम' अधिकारी की अनुमति :---बयह आवश्यक है 
कि व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की आज्ञा प्राप्त हो अन्यथा सरकारी कोषों 
से अनुत्तरदायी लोग भी धन लुटाना शुरू कर सकते हें। राज्य और केन्द्र सरकार 
में एसी स्थिति का सामना करने के लिए “वित्तीय अधिकारों* की पस्तिका 
(8068 0 ऋफ्रथ्ालंथओं 20४6:७) निर्धारित हें । इसके अतिरिक्त विशेष प्रयोजनों 
के लिए भी समय समय पर विभिन्न स्तर के अधिकारी कित्तना व्यय कर' सकते हैं 
इसके आज्ञा पत्रक होते हैं। परीक्षक को देखना पड़ता है कि व्यय की अनुमति देने 
वाले व्यक्ति को वास्तव में वे अधिकार प्राप्त थे । यह भी आवश्यक है कि अधिकार 
देने वाले आदेश बिल्कुल स्पष्ट और एकार्थक भाषा में ही हों । 


देखिए वित्तीय अधिकारों के कुछ उदाहरणों के लिए अध्याय 0 में “वित्तीय 
अधिकारों का विस्तार । 
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(घ) व्यय में बुद्धिमानी :---जहाँ तक बुद्धिमानी से व्यय किए जाने का 
संबंध है इसमें कोई खास लिपिबद्ध नियम नहीं । अनुभव से कुछ मोटे सिद्धान्त 
बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैँ :--- 


() व्यय प्रगटत: आवश्यकता से अधिक न होना चाहिए। व्यय करने और 
कराने वाले अधिकारियों । से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी धन' 
को उसी आत्मीयता से खर्च करेंगे जिस तरह कि वे अ्रपना करते हैं । 


(2) व्यय इस तरह का न हो कि उससे अधिकारी को साक्षात या परोक्ष रूप 
से फ़ायदा हो सके । 


(3) व्यय किसी समुदाय या जाति विशेष के लाभ के लिए न किया गया हो। 


(ख) विनियोग लेखा परीक्षा (4७77००००४०॥ &प00):--यह व्यय के 
लेखा परीक्षा की एक अनुइरक | रक विधि है । यह बतलाया जा चुका है कि परीक्षक 
को व्यय के संबंध में यह । पड़ता है कि वित्त उपलब्ध था। छोटी 
मात्राओं में तो विभागों के लिए वित्त नियन्त्रण अधिकारियों (0077०ाएजछ 
0%#०८८७) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है पर विशद अर्थ में सरकार को व्यय 
करने की अनुमति विनियोग अधिनियम द्वारा दी जाती है। अतएव परीक्षक का 
कर्तव्य होता है कि वह देखे कि व्यय उसी मात्रा में हुआ है जिस मात्रा में संसद्‌ ने अनुमति 
दी थी । अनुमति भी पूरे एक बड़े आँकड़े के लिए नहीं दी जाती वरन्‌ प्रयोजनों के 
अनुसार विभिन्न अनुदानों के अन्तगंत दी जाती है। अतएव परीक्षक को यह देखना 
पड़ता है कि वित्त की उपलब्धि का सूक्ष्मता के साथ ख्याल रखा गया है। यह बात 
दूसरी है कि कुछ हुंद तक विभाग अधिकारी एक अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न उपमदों 
में धन उपलब्धि में कुछ फेर बदल करें, पर ऐसे विधि विहित पुनविनियोगों 
(१८७[०००[०४०/४०० ) को छोड़ अन्य अपवादों के संबंध में लेखा परीक्षक को सावधान' 
रहना पड़ता है। विशेषकर परीक्षक को देखना पड़ता है कि अनुदान से अधिक व्यय 
नहीं हुआ है दूसरे, पुनविनियोग के आदेश विधिवत्‌ हे तथा तीसरे यह कि व्यय समया- 
नुकल हो रहा है । कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया यह अपेक्षा 
को जाती है कि व्यय समगति से होगा । अतएवं यदि वर्ष के प्रारम्भ में 
ही सारे अनुदान का खर्च होता नजर आता हो तो परीक्षक का यह कतंव्य है कि वह 
ऐसे दृष्टांत विभाग की नज़र में लाए। जिन अन्य बातों का इस परीक्षा में ध्यान 
रखना पड़ता है वे इस प्रकार हें: 


(क) विनियोग तथा पुनाविनियोग के आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा ही जारी 
किए गए हैं । 


(ख) संसद्‌ से प्रतीक अनुदान (70:6० ०७70) अथवा पूरक अनुदान 
(5पए7९०76४:87०ए (०70) लिए बिना “नवीन सेवा” (९८४७ $8&7ए८6) 
पर व्यय करने के लिए कोई पुनविनियोग नहीं किया गया है । 


(ग) मतापेक्ष (५०८८०) तथा भारित (208७०) राशि के बीच पुनविनियोग 
नहीं किया गया है । 


(घ) विनियोग तथा पुनविनियोग के आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले 
ही जारी किए गए हैं । 


रे 
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(ग) सहायता अनुदानों की लेखा परीक्षा :---सहायता अनुदानों की (57७765- 
7-४0) की लेखा परीक्षा भी एक तरह से व्यय की लेखा परीक्षा है 
पर जहाँ सामान्य व्यय व्यवहारों की लेखा परीक्षा में योग्य अधिकारी 
के आदेश, नियमानुरूपता आदि नियम रहते हें, सहायक अनुदान से किए 
जाने वाले व्यय में इस सब की अपेक्षा नहीं की जाती । शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य 
विभाग में प्रायः सहायक अनुदान के उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। इनमें से कुछ अनुदान 
तो बग्रेर किसी शत के दिए जाते हैं और कुछ शर्तों के साथ। शर्तों के उदाहरण 
ह--सहायता प्राप्त अनुदान की राशि के आय व्यय का लेखा निर्माण करता, सरकारी 
आदेशों की कुछ मामलों में बाध्यता आदि । जहाँ शर्तें होती हें वहाँ परीक्षक को केवल' 
इतना ही देखना पड़ता है कि व शर्ते पूरी की गई हैं या नहीं । 


इंग्लेण्ड में सहायता अनुदानों के विषय में यह नियम' है कि एक बार अनुदान देने 
के' बाद उस वर्ष विशष में संस्था यदि सारा धन इस्तेमाल न कर सके तो अवशेष 
का अगले वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय सहायता अनुदान प्रथा 
में यहंसहलियत नहीं । वहाँ संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अवशिष्ट राशि 
सरकार को वापिस कर देगी, अतएव परीक्षक को इस बाठ का ध्यान रखना पड़ता 
है। वास्तव में ऐसी परिस्थिति बिरले ही उत्पन्न होती है क्योंकि “व्यय की अनु- 
मति” (॥७0०70४:००८ 8०7८४0४) की पद्धति के कारण प्रायः उतनी ही राशि 
उपलब्ध कराई जाती है जितनी कि वह संस्था वर्ष के अन्दर व्यय कर सके । 


. (घ) ऋण, निक्षेप राशियों तथा विप्रेषणों को लेखा परीक्षा:---ऋण व्यवहारों की 
लेखा परीक्षा में परीक्षक को मुख्यतः यह देखना पड़ता है कि ऋण देश की 
सावंभौम संस्था--संसद्‌ द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं लिया गया है; 
ऋण की प्राप्तियाँ उचित रूप से लेखांकित की गई हैं तथा ऋण उन्हीं उद्देश्यों पर 
व्यय किया गया है जिसके लिए वह उद्धृत किया गया था। लेखा परीक्षक को यह भी 
देखना पड़ता है कि ऋण विमोचन के लिए सरकार ने उचित प्रबन्ध किया है--खास 
कर ऐसे ऋणों के बारे में जहाँ उनसे प्राप्त वित्त का प्रयोग केवल' लाभकर कार्यों 
पर ही न किया गया हो । ऋणों के शषों का पुनरीक्षण करना भी लेखा परीक्षक का 
ही कतंव्य है। 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 तथा 293 के अनुसार भारत और राज्य 
सरकारें अपनी अपनी समेकित निधियों की गारंटी (6४०7०7/०८) पर उधार ले 
सकती हैं लेकिन उन्हें विधान सभाओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं 
होना चाहिए। न तो संसद ने और न' राज्य के विध्रान-मंडलों ने ही अभी तक इस 
संबंध में कोई सीमा निर्धारित की है। 956 में लोक सभा में एक सदस्य ने इस संबंध 
में पूछा* था कि सरकार कब तक सीमा निर्धारण विषयक विधेयक सभा के सम्मुख लाना 
चाहती है पर उत्तर में कहा गया था कि अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं । 
परिणामत: कार्य-पौलिका को अबाध रूप से ऋण लेने के अधिकार हें। लेकिन राज्यों के 


+ देखिए शोक सभा वाद-विवाद भाग () तारीख 26 अप्रैल, 4956। प्रश्नकर्ता 
श्री के० सी० पोधिया थे । ' 
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ऋण लेने के संबंध में यह नियम' है कि यदि भारत सरकार ने राज्य को कोई ऋण दिया 
हुआ हो तो वह भारत सरकार की सम्मति के बिना और कोई ऋण न ले सकेगी, 
अतएव परीक्षक को यह देखना पड़ता है! कि इस शर्तें का पालन हुआ है । 

ऋण प्राप्तियों के लेखांकन की शुद्धता के संबंध में लेखा-विभाग में वह विस्तृत 
व्यवस्था नहीं जो व्यय के संबंध में है पर समय समय पर रिज़य बेक के राज्य ऋण 
कार्यालयों की जाँच से यह उद्देश्य पूरा हो जाता है। ऋण हमेशा पूँजीगत व्यय के 
लिए लिया जाता है अतएव ऋण से हुए व्यय के संबंध में यह देखना पड़ता है कि व्यय 
पूंजीगत है या नहीं । 


ऋण प्रतिदान व्यवस्था (0200 ॥९०१८०7०४००) की लेखा परीक्षा में परीक्षक 
को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी पड़ती हें : 


3. ऋण प्रतिदान की दर का ऋण की मात्रा से संबंध है या नहीं, 
2. प्रतिवर्ष ऋण प्रतिदान' की राशि राजस्व से अलग की जा रही है या नहीं, तथा 


3. ऋण प्रतिदान की अवधि उचित है या नहीं । दरअसल ऋण प्रतिदान' की 
योजना ही लेखा-परीक्षा विभाग की सलाह से बनाई जाती है'। इस संबंध 
में अगले अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है । 


ऋण की परीक्षा में परीक्षक को एक और बात का ध्यान' रखना पड़ता है और वह है 
' आनुषंगिक दायित्व ” (007४78००४ 77&०»]70) परीक्षा की । संविधान 
के दोनों अनुच्छेदों (292 तथा 293) के अन्तर्गत क्रमश: संघ तथा राज्य 
सरकारों को अधिकार हैं कि ये संघ तथा राज्यों की समेकित निधियों पर 
संसद्‌ तथा विधान-मंडल द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तगंत रहते हुए गारंटी 
(७४०४०००८८८) दे सकें। ऐसे अवसरों के उदाहरण भारत सरकार के विषय में 
“राज्य सरकारों के ऋणों की गारंटी” ((प्रक्राक्षाए/22 88475 5020८ 40275) , 
औद्योगिक वित्त निगम के अंशदानों की गारंटी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील को 
विदव बेंक द्वारा दिए गए ऋण की गारंटी, तथा राज्यों के विषय में स्थानीय सर- 
कारों को दिए गए उधारी आदि की गारंटी के हें। सरल दाब्दों में 
इस गारंटी का यह अर्थ होता है कि सरकार संस्था विशेष से यह वायदा करती है कि 
यदि बह ऋण या व्याज या लाभांश न दे सके तो सरकार उसे पूरा करेगी । यह भारी 
ज़िम्मेदारी है। अतएव परीक्षक का यह कतंव्य है कि वह देखे कि उन संस्थाओं 
के ऋण संबंधी लेखे ठीक तरह से रखे गए हें और उनमें कोई त्रुटि नहीं है । यदि उन 
संस्थाओं ने ऋण प्रतिदान के लिए कोई योजना बनाई हो अथवा निशक्षेप निधि निर्मित 
की हो तो परीक्षक का यह भी कतेव्य है कि वह देखे कि पूर्वोल्लिखित सिद्धान्तों 
का उचित रूप से पालन किया गया है। 

निक्षेप राशियों (0८7०४४) के संबंध में परीक्षक को यह देखना पड़ता है कि 
ये राशियाँ भारत व राज्य की समेकित राशियों में रखने के योग्य हैं । भारत के' 
सावंजनिक खाते में प्रस्तुत जिन निधियों तथा' निक्षेप राशियों को शामिल किया जाता 
है उनके कुछ उदाहरण" निम्नलिखित हें : की 3 4 

. रेल मृल्य हास' और आरक्षित निधियाँ (शिद्याज़बए फऐेट्आल्टांबात00 बाते 

॥१८४८/ए८ #'प70$) । ह 


*विस्तृत सूची के' लिए परिशिष्ट 3 देखिए । 
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2. डाक और तार विभाग की विकास' निधि (7088 2०० 7'८८४/-७७०॥७ 
॥6ए206एप्यका #पष्ाव) 


3. भारतीय वित्त अधिनियम, 942 के अधीन अतिरिक्त लाभकर की 
एऐच्छिक जमा (५०एा४०ए 26फऊठ0आ_ं७ 0 फिटट8 शिएणी-ी'बड फावल: 
76 [0स्‍47 ०७7८7) ४८, 942) 


4. अतिरिक्त लाभकर के अनन्तिम निर्धारण के बाद की प्रत्याशित जमा 
(906ए०आ5ड पाबतेद बलि छिा0रांश्रंएपनदी: 3:5865570767ए 0 5९८४५ 
770#-7%25) 

5. केन्द्रीय सड़क निधि (७8६७) रि००० ए'पम०) 

6. अमरीकी उधार गेहूं की बिक्री की रक़म से स्थापित विशेष निधि 
(596टांग्रो #प्ात +64(६व 0प 0६76 3266 0 27८-८७४ ५४४९३६ 7,057) 

7. युद्धोत्तर विकास निधि (?०४४-/४४६४ 06ए९०फणवध्या 7 य्0) . 


(च) राजस्व की लेंखा-परीक्षा:--- राजस्व की लेखा-परीक्षा में परीक्षक का यह 
कतंव्य है कि वह देखे कि प्राप्य वसूली वास्तव में प्राप्त हो गई है और उसका 
ठीक प्रकार से लेखांकन हुआ है । 


प्राप्य आय तीन प्रकार से हो सकती हैं : 
. नियत तथा अनियत आय, उदाहरणार्थ भूमिकर आदि, 
2. सरकारी पूजी या सम्पत्ति के बदले में मिलने वाली आय, तथा 


3. सहसा होने वाली आय--जैसे पोस्ट आफ़िस निक्षेप निधि में जमा कराई 
गई राशि । 


पहले प्रकार की आय के सम्बन्ध में परीक्षक का यह कतेंव्य होता है कि वह 
समय समय पर उसकी वसूली की जाँच करे। दूसरे प्रकार की आय में उसे निम्न- 
लिखित बातें ध्यान में रखनी पड़ती है : 


(क) यदि आय सरकारी स्टाक के बदले में हो तो उसे देखना पड़ता है कि स्टाक 
के मूल्य में कमी के साथ सरकार को प्राप्ति होती रही है । 


(ख) यदि सरकारी वित्त के बदले में आय हुई हो (उदाहरणार्थ पेशग्रियों पर 
अथवा प्रेषित राशियों से) तो परीक्षक का यह कतंव्य है कि वह 
देखे कि उनकी वापसी वास्तव में हुई है । 


(ग) यदि सरकारी काये के बदले में आय हुई हो जैसे, डाक और तार आदि सेवाओं 
से, तो परीक्षक का यह कतेव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक सेवा के लिए 
उचित प्राप्ति हुई है । 


तीसरे प्रकार की आय के सम्बन्ध में परीक्षक का केवल इतना कतंव्य है कि वह 
भुगतान के समय मूल कागज पत्रों की जाँच करे । 
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आय को सरकारी लेखे में स्थान मिल गया है या नहीं यह जानने के लिए लेखा- 
परीक्षा विभाग प्रत्येक बड़े आय विभाग को खजाने में उनके मारफ़त कितनी जमा राशि 
है इसका एक मासिक विवरण भेजता है। विभाग अधिकारियों का यह कतंव्य' 
है कि वे इन वास्तविक प्राप्तियों की राशियों की तुलना अपने रजिस्टरों में 
दर्ज अपेक्षित राशियों से कर लें। यह इसलिए किया जाता है कि आय की प्राप्ति 
की ग॒द्गवता की ज़िम्मेदारी वास्तव में आय विभागों पर ही है। दूसरी ओर 
निर्माण विभाग, जंगल विभाग, कचहरी आदि जहाँ निक्षेप के रूप में थोड़ी बहुत 
प्राप्ति हुआ करती है वहाँ उक्त विभाग अपनी प्राप्तियों को लेखा-परीक्षा विभाग 
को सूचित करते हैं जो खजाने से प्राप्त रोकड़ खाता (20859 &८०८०००४) से 
उसे मिला कर जाँच कर लेते हैं कि वास्तव में सूचित राशियाँ सरकारी कोष में 
आ चुकी हैं। लेखा-परीक्षा विभाग 96] तक किसी सरकारी प्राप्ति (कर 
विभागों से) अर्थात्‌ करों की परीक्षा नहीं किया करता था पर 96-62 के 
लेखे से इसने आयकर विभाग तथा मूल्यकर विभाग की प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा 
करना प्रारम्भ कर दिया है । 


(छ) भण्डारों तथा स्टाकों की लेखा-परीक्षा (2पए०6:0 0० 580768 8०० 95[00/2) :--- 
जैसा कि पहले बतलाया गया था, साधारणतया भण्डार-लेखों की परीक्षा महालेखा- 
परीक्षक द्वारा नहीं की जाती जब तक कि रराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के 
राज्यपाल ने विशेष रूप से इस सम्बन्ध में उसे आदेश न दिया हो। पर व्यापारिक 
विभागों में गौण लेखों की परीक्षा करते समय यह आवश्यक हो जाता है कि 
भण्डार तथा स्टाकों की जाँच की जाए क्योंकि वे भी सरकारी सम्पत्ति का एक रूप 
हैं। ऐसे अवसर पर परीक्षक का यह कतेंव्य है कि वह देखे कि भण्डार 
के क्रय-विक्रय तथा उनके योग्य अथवा अनुपयुक्त ठहराने के नियम निर्दोष हूँ। 
परीक्षक को यह भी देखना पड़ता है कि खरीदने के लिए सक्षम अधिकारी ने आज्ञा 
दी है। क्रय की मात्रा कुछ हो और उसे लेखे में दर्ज करते समय कुछ और लिखा 
जाए तो उसमें भी सरकार को धोखा हो सकता है अतएवं परीक्षक का यह कतेव्य 
है कि वह देखे कि लेखा ठीक तरह से रखा गया है। स्वस्थ वित्त नियोजन 
के लिए यह भी आवद्यक है कि उतनी ही मात्रा में स्टाक खरीदे जाएँ जितनी 
कि वास्तविक आवश्यकता हो अन्यथा सरकारी धन अकारण पड़ा रह 
सकता है। अतएव परीक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अन्त में 
परीक्षक का सब से महत्त्वपूर्ण कतंव्य है कि वह यह देखे कि भण्डार रक्षक 
अधिकारियों ने समय समय पर भण्डार की वास्तविक जाँच (?॥एअंट्थों 
ए८०४१०८७४००) की है क्योंकि लेखा ठीक हो, उन का मूल्य भी ठीक हो, 
पर यदि भण्डार से वस्तुएँ ही गायब हों तो लेखा आदि की जाँच वूथा हो सकती 
है । लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में प्रायः हर साल भण्डार गायब होने से हानि के 
दृष्टान्त मिलते हैं। 


(ज) वाणिज्यिक व्यवसायों के गौण लेखों की परीक्षा :--पिछले अध्याय में 
वाणिज्यिक विभागों में सामान्य आय-व्यय लेखे के अतिरिक्त गौण लेखा रखने की 
आवश्यकता फे बारे में उल्लेख किया गया था । यद्ध आवश्यक है कि उन उद्देष्यों की 

(6) 
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पूति होती हो अन्यथा अलग लेखा रखने का कोई मतलब ही नहीं। 
परीक्षक को इस सम्बन्ध में देखना पड़ता है कि :-- 


(क) उक्त लेखा व्यवसाय की वित्तीय हालत को ठीक-ठीक प्रगठ करने में 
समथ है । 


(ख) यदि लेखे का उद्देश्य वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारण हो तो निर्धारित मूल्य 
वास्तविक है । 


(ग) लेखे की रचना इस तरह की गई है कि अन्य तत्समान व्यवसायों की हालत 
से उसकी तुलना की जा सकती है । 


(घ) व्यवसाय ने पूंजी और आमदनी का विभाजन ठीक-ठीक किया है। यहाँ 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यावसायिक गौण लेखें की परीक्षा में व्ययों 
के औचित्य के बारे में परीक्षक को उस व्यवसाय के अधिकारियों का 
कहना मानना पड़ता है क्योंकि व्यवसाय में व्यय के कोई निश्चित 
नियम नहीं । इसीलिए इन लेखों की परीक्षा में परीक्षक को व्यवसाय 
के अधिकारियों के नियन्त्रण पर अधिक विश्वास रखना पड़ता है। 


भारतीय कम्पनी अधिनियम, 956 के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयः व्यवसायों 
के जैसे--सिधरी खाद फ़ैक्टरी लिमिटेड, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर 
आदि के लेखे की परीक्षा का जो दायित्व महालेखा परीक्षक के ऊपर आया है उसमें 
लेखा परीक्षा की विधि ज़रा निराली होती है। इनमें उन सारी विधियों को ध्यान में 
रखना पड़ता है जो श॒द्ध व्यवसाय लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हैँ। जहाँ सरकारी 
व्यावसायिक विभाग में जेसे---डाक और तार के वकशाप में उद्देश्य केवल वस्तु का 
मूल्य नियन्त्रण आदि होता है वहाँ विशुद्ध उद्योग या व्यवसाय का उद्देश्य लाभाज॑न 
है। उद्देश्यों का यह अन्तर लेखे की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्योग 
(कम्पनी एक्ट की परिभाषा के अन्तर्गत आने वालों में) लेखे में कुल पूंजी कितनी 
विनियु॒क्त हुई है यह जानना आवश्यक है । सरकारी व्यावसायिक विभागों 
में इसके जाने बिना भी काम चल सकता है। 


उपरोक्त प्रक्रिया से पत्ता चला होगा कि लेखा परीक्षा उतनी असविधाजनक 
चीज़ नहीं जितनी कि उसके प्रति प्रायः अश्रद्धा दिखलाई जाती है। वास्तव में यदि 
सब अधिकारी अपने अपने नियमों के अनुसार वित्तीय व्यवहार करते रहें तो लेखा 
परीक्षा से डरने की कोई बात ही नहीं । राजकीय वित्त के उचित उपयोग के प्रमाण 
के लिए लेखा-परीक्षा अत्यधिक आवश्यक है । 


5. लोक-लेखा-परीक्षा का परिणाम 


संविधान के अनच्छेद 5] के अनुसार महानियंत्रक़ तथा महालेखा परीक्षक का 
यह कर्तव्य है कि वह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लेखे के विषय में 
राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को क्रमश: प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिसे राष्ट्रपति या 
राज्यपाल संसद या विधिसभाओं के सम्मख उपस्थापित कराएँगे। लेखों से 
तात्पयं उन लेखों का है जिनका उल्लेख पिछले' अध्याय में किया जा च॒का है। 
अर्थात नियन्त्रक तथा महालेखापाल को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के 
() विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन तथा (2) वित्त लेखे पर प्रतिवेदन उपस्थापित 
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कराने पड़ते हैं। प्रतिवेदनों में जिन विषयों को शामिल किया जाता है उन्हें 
लेखा-परीक्षा संहिता में इस प्रकार गिनाया गया है :-- 

. अनुदानों में परिवर्तन अर्थात्‌ उनमें वृद्धि या ह्वास पर टीका, 

2. लेखे की परिशुद्धता सम्बन्धी त्रुटियों की चर्चा, 


. संसद्‌ की इच्छा के विरुद्ध उद्देश्यों पर किए गए व्यय के उदाहरण अथवा 
अनुदान के प्रयोग में हुई भीषण अनियमितता का उदाहरण, 


, पारित (४०४०० ) राशियों से अधिक अर्थात्‌ अतिरेक व्यय के उदाहरण, 
, लेखा परीक्षा प्रणाली में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख, 

, हानि बट्े डालना, निरथ्थक व्यय के उदाहरण, तथा 

. सहायता अनुदानों सम्बन्धी अनियमितता की चर्चा । 


(3 


ध््जु 0) ७ग 4 


स्पष्ट है कि आपत्तिजनक सभी व्यवहार लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में नहीं गिनाए 
जा सकते और न यह वांछित ही है क्योंकि प्रतिवेदनों की समीक्षा करने वाली 
संसद्‌ की लोक लेखा समिति के पास समय कम होता है अतएवं अल्प महत्त्व की 
आपत्तियों को महालेखा परीक्षक और विभागीय अधिकारियों के बीच विभागीय 
सत्र पर ही निवारण करने का प्रबन्ध किया जाता है। 


लेखा परीक्षा विभाग में यह नियम है कि जब तक आपत्ति का निवारण नहीं 
हो जाता वे उनके रजिस्टरों में बनी रहती हैं। समय समय पर आपत्तियों पर 
लेखा-परीक्षा विभाग में पुनरीक्षण किया जाता है ताकि विभागों को उनकी गलतियाँ 
मालूम होती रहे (आपत्तियाँ परीक्षा विभाग के रजिस्टरों में ही न रहें)। 
उचित स्तर द्वारा उसकी सूचना व्यवहार करने वाले विभाग को दे दी जाती है। 
बहुत सी आपत्तियाँ एसी होती हैं जिन्हें विभाग स्वीकार कर लेते है और उस अवस्था 
में यदि अधिक व्यय हुआ हो तो उसे वसूल कराया जाता है ; यदि कम प्राप्ति हुई 
हो तो विभाग-विशेष से आश्वासन माँगा जाता है कि वे कमी पूरी कर लेंगे। 
ऐसी त्रूटियाँ जिन्हें विभाग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं उन्हें अलग से छाँट 
लिया जाता है। एक बार प्रतिवेदन में शामिल होने का नि३चय करने पर आपत्ति 
को रजिस्टर से हटा दिया जाता है। 


सभी आपत्तियाँ लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं होती, भले ही विभाग 
उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार न हो । ऐसी आपत्तियों को .(यदि उनमें अधिक 
वित्त का प्रश्न न हो) माफ़ करने के अधिकार लेखा परीक्षकों को दिए गए है उदाह- 
रणार्थ यदि कोई आपत्तिजनक व्यय वसूल न हो सकता हो तो 00 रुपए तक निदेशक, 
रक्षा लेखा परीक्षा द्वारा उसे आपत्ति मुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि 
कोई पाँच रुपए तक का अनियमित व्यय हुआ हो तो उस नियम विरुद्धता को सहाथक 
महालेखापाल (458६677 /८2८0प्रगा70 067८:७])) ढारा क्षमा किया जा सकता है । 
इस प्रकार अन्य परीक्षा अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं । 
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यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन में बतलाई गई आपत्तियाँ तथ्य की दृष्टि से बिल्कुल 
सत्य हों। अतएव उन आपत्तियों पर प्रतिवेदन के लिए पराग्राफ़ बनाने पर 
उन्हें विभागों को भेज दिया जाता है ताकि व उसकी यथार्थता को एक बार देख 
लें और उन्हें कोई विचार पुनः प्रगट करना हो तो कर सर्क । अन्त 
में उन्हें प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाता है। प्रतिवेदन की भाषा अत्यधिक 
गंभीर हो ऐसी परीक्षा-विभाग की कोशिश होती है। प्रतिवदन का उद्देश्य राष्ट्रपति 
को ग़लतियों के कारण और उनके निवारण के उपाय सूचित करते रहना है न 
कि विभाग विशेष से व्यवहारों के औचित्य वा नियमानरूपता के बारे में बहस करना । 
यदि विभागों को जो कुछ हो चका हो इस के बारे में फिर भी कुछ कहना हो तो वह 
संसद की लोक लेखासमिति के सम्मुख कहा जाता है व समिति फिर अन्तिम निर्णय 
दे है । 


लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के विषय में नीचे विस्तार से बतलाया गया है :-- 


(क) विनियोग लेखा-परीोक्षा प्रतिबंदन:--भारत सरकार के विनियोग लेखे चार 
भागों में बनाए जाते ह. अतएव उन पर प्रतिवेदन भी अलग अलग होता है। राज्य 
सरकारों के व्यवहारों के विषय में एक ही विनियोग लेखा बनता है अतएवं परीक्षा 
प्रतिवेदन भी एक ही होता है। भारत सरकार के विनियोग लेखा परीक्षाओं के 
प्रतिवेदन ये हैं: 

!. रक्षा विभाग के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (&ए०॥६ 7२८०००४ 07 (४८ 

ख7.770774007 2.0००077४ 07६96 700४807०6 $2"ए70८४) , 


2. डाक और तार विभाग के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (40%६ २८७००६ 
०9 ६796 2फ्ञ[7०्ुपबाउठए 30०20फ४ 0 फैठ ९, छत 7. 70९92/0767/ 


3. रेल विभाग के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (+एवाए ८००7४ 02 (76 
5एण970एब07 4000770 ०6 ६76 ए&/५७५७) , तथा 


4. सिविल विभागों के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (47०४६ 7२८००४६ ०7 (४८ 
(एा! 8997०ए६/7079 2८०८०००४४) 


रक्षा विभाग के विनियोग लेखा प्रतिषंदन के निर्माण की ज़िम्मेदारी “निर्देशक 
रक्षा लेखा-परीक्षा (86८०४ ० <ण०कं: 066००८०८ $०7णं००७) पर होती 
है। डाक और तार फी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की ज़िम्मेदारी महालेखापाल डाक 
और तार विभाए (<&००00्रा०७-(>टश८ाबा, 20508 28700 46८2872]075) 
रेल विभाग के लेखा प्रतिवेदन की जम्मिदारी निदेशक, रेल लेखा परीक्षक ([)776९८६४07 ०६ 
& 0५ 7२७॥५०५४) (इस सम्बन्ध में विस्तार से अध्याय 9 में बतलाया गया है) तथा 
सिविल विभागों के विनियोग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की ज़िम्मेदारी महालेखापाल 
केन्द्रीय राजस्व (8200प7(&70-(+<&छट८०] (06४५-४७ ॥२९८ए८०५८४) पर है चकि 
भारत सरकार के सिविल व्यवहारों का लेखा व उनकी परीक्षा कुछ हृ॒द तक राज्य स्थित 
महालेखापालों द्वारा भी की जाती है अतएवं राज्य महालेखापालों को भी चौथे 
वर्ग के प्रतिवेदन के लिए कुछ मदद करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में महालेखापाल 
केन्द्रीय राजस्व का काम समेकन करना है। 


उपर्यकत पद्धति से प्रतिवेदन निर्माण होने पर उन्हें नियंत्रक तथा महालेखा 
पाल के पास भेज दिया जाता है क्योंकि प्रतिवेदन की ज़िम्मेदारी अन्ततोगत्वा उसी 


4] लोक-ले खा-परीक्षा-पद्धति 69 





पर है। कभी-कभी इस अवस्था में प्रतिवेदन में कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं। 
भाषा व विषय में परिवर्तत के अतिरिक्त अगर महालेखा परीक्षक को अपने खास 
विचार प्रगट करने होते हैं तो वह उन्हें इसी अवस्था में प्रतिवेदन में शामिल करता 
है। 

स्वरूप की दृष्टि से पूर्वोक्त सभी विनियोग लेखों के प्रतिवेदन एक से होते हैं। 
पर 95-52 से भारत सरकार के सिविल विभागों के विनियोग लेखा प्रतिवेदन 
के विषय में एक विभिन्न रीति अपनाई गई है और वह यह कि प्रतिवेदन 
दो भागों में उपस्थित किया जाता है--() वित्तीय अनियमितता तथा धोखेबाज़ो, 
लापरवाही आदि से हुई हानियों और निष्फल खर्चे आदि से सम्बन्ध रखने वाले 
महत्त्वपूर्ण परीक्षा-परिणामों का पेशगी प्रतिवेदन और (2) लेखा सम्बन्धी त्रुटियाँ, 
सीमोपरि व्यय आदि की चर्चा वाले विषयों पर प्रतिवेदन, जिन्हें विनियोग लेखे के 
साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह अपवाद इसलिए प्रारम्भ किया गया क्‍योंकि विनि- 
योग लेखा निर्माण होते समय लगता था कि परीक्षा-परिणाम उसके साथ 
प्रस्तुत करने की प्रथा के कारण परीक्षा-परिणाम भी लोक लेखा समिति के 
सम्मुख देर से पहुँचते थे । 96] तक गौण विनियोग लेखे जेसे नवीन निर्माण 
का व्योरा, सहायक अनुदानों से हुए व्यय का विवरण, आरक्षण-निधि तथा संचय 
निधियों का विवरण आदि तथा टिप्पणियाँ परिशिष्ट के तौर पर मूल विनियोग 
लेखे के साथ ही दी जाती थीं पर 967 में विनियोग लेखें को सरल करने के कारण 
अब ये बातें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी जाती हैं। 


(ख) वित्त-लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन :---वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की रचना 
इस प्रकार है : भाग () सामान्य लेखे पर भ्रतिवेदन तथा भाग (2) ऋण 
निक्षेप तथा प्रेषण लेखे पर प्रतिवेदन । भाग () में निम्नलिखित शामिल हैं:-- 

() भूमिका जिसमें लेखा पद्धति के बारे में बातें बतलाई गई हों । 

(2) प्रतिवेदन अधीन वर्ष में हुए विभिन्न व्यवहारों का संक्षेप में विवरण । 

(3) प्राक्कलनों से महत्त्वपूर्ण विभेद । 

(4) सरकार की राजस्व की अवस्था की सामान्य आलोचना । 

(5) राजस्व लेखे के बाहर के पूजी व्यय के बारे में चर्चा । 

(6) व्यापारिक विभागों के वित्तीय परिणामों की सामान्य चर्चा । 


(7) ऋण परिस्थिति का पुनरीक्षण (इसमें विभिन्न ऋणों का ब्योरा, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम, राज्यीय सरकारों द्वारा उद्धृत 
ऋणों के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूतियों की चर्चा होती है) । 


(8) सामान्य वित्तीय परिस्थिति का संक्षेप । 
भाग (2) में निम्नलिखित शामिल हैं : 


() भूमिका : जिसमें ऋण निक्षेप के लेखों की विशेषताओं का ज़िक्र होता 
है जैसे ऋण प्रतिदान व्यवस्था की उपयुक्तता आदि की चर्चा । 
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(2) अवशेषों की समीक्षा : पिछले अध्याय में बतलाया गया था कि देनिकी 
तथा खाता इसलिए बनाए जाते हैँ कि ऋण शेष जाना जा सके। परीक्षा 
प्रतिवेदन में उन्हीं की समीक्षा की जाती है। स्वरूपों को बतलाने के अति- 
रिक्त उसमें बट्टे खाते डालने (४७४४८ ०१), संदेहपूर्ण संपत्ति आदि 
का भी उल्लेख होता है। 


विनियोग लेखा प्रतिवेदन की तुलना में वित्त लेखे की परीक्षा का प्रतिवेदन 
अधिक विश्लेषणात्मक होता है। संसद्‌ की लोक लेखा समिति ने जहाँ अभी तक 
कितने ही विनियोग लेखे के प्रतिवेदनों की जाँच की है वित्त लेखा प्रतिवेदन की 
जाँच केवल एक बार की है ओर वह भी 963 में | तुलनात्मक दृष्टि से यह उतना 
महत्त्वपूर्ण भी नही है 


लेखा परीक्षा पर केवल प्रतिवेदन देकर ही सरकारी लेखे की परीक्षा समाप्त 
नहीं हो जाती । परीक्षा के अधिकांश परिणामों को लोक लेखा समिति का समर्थन 
प्राप्त हो जाता है और समिति की सिफ़ारिशों के रूप में त्रुटियों के निवारण के उपाय 
भी होते हैँ जिन पर साधारणतया सरकार कार्य करती है। फिर भी लोक 
लेखा परीक्षा विभाग को यह देखना पड़ता है कि परीक्षा-परिणामों पर उचित 
कार्यवाही की जा रही है। इस दृष्टि से विभाग--जिसके व्यवहार के बारे में आपत्ति 
उठाई गई हो--समिति की सिफ़ारिश पर उठाए गए कदमों को समिति के साथ- 
साथ महालेखा परीक्षक को सूचित करते हू । जब यह प्रमाणित हो जाता है कि विभागों 
ने भूल सुधार ली है तभी उन पर से वह आरोप उठाया जाता है। 


अध्याय 5 
राज्य-ऋण-पद्धति 


स्वतन्त्र देशों का यह एक सामान्य अधिकार माना जाता है कि वे अपनी संपत्ति 
के आधार पर उधार ले सकें। 99 के भारत सरकार अधिनियम (७०»एशप्- 
7767: ०६ 77079 3०४, 99) के पास होने से पहले प्रान्तीय सरकारों को ऋण 
लेने का तो अधिकार था ही नहीं, भारत सरकार भी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट की 
अनमति के बिना ऋण नहीं ले सकती थी । अधिकतर ऋण “पौड पावने” में लिया 
जाता था। 927 से प्रान्तीय सरकारों को भी सेक्रेटरी आफ़ स्टेट की अनमति से 
ऋण लेने की अनुमति मिल गई। भारत सरकार अधिनियम 935 से ऋण 
लेने के अधिकारों में और भी वृद्धि हुई। इस एक्ट की धारा 67 से सेक्रेटरी ऑफ़ 
स्टेट की अनमति लेने की भी ज़रूरत न रही । पर स्टलिंग और अन्य विदेशी-ऋण लेने 
का अधिकार फिर भी ब्रिटिश पालियामेन्ट में निहित था । स्वतन्त्र भारत के संविधान 
में यह सब दार्ते हटा दी गई है । 


3. राज्य ऋण सम्बन्धी मूल सिद्धान्त 
राज्य ऋण सम्बन्धी निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्त हे : 


(4) आयब्ययक के घाटे की पूति के लिए ऋण का प्रयोग न होना चाहिए:--- 
यह आवश्यक है कि ऋण का प्रयोग राजस्व आयव्ययक के घाटे को पूरा करने 
के लिए न किया जाए। प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में प्राय: यह प्रव॒त्ति पाई गई है कि वे 
राजस्व बजट की कमी को पूरा करने के लिए ऋण का उपयोग करते है 
क्योंकि इससे मत-दाताओं का कर भार नहीं बढ़ता, भावी संतति का दायित्व ही 
अधिक बढ़ता है। यदि ऋण लेने के पहले तत्सम्बन्धित प्रस्तावों को विधान- 
मण्डल के सम्मख न लाना हो तो यह प्रवत्ति और भी अधिक प्रबल होती है। भारत में 
केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के ऋण प्रस्तावों को विधान-मंडल के 
सम्मख नहीं लाना पड़ता पर विद्वानों का मत है कि आयञज्यय की नन्‍्यूनता को देखते 
हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ऋण का उपयोग राजस्व घाटे को पूरा करने के 
लिए किया गया है। 


(2) ऋण का प्रयोग केवल खास तरह के लाभप्रद प्रयोजनों के लिए ही होना 
चाहिए:--यह तो सभी को पता होगा कि ऋण का उपयोग लाभप्रद प्रयोजनों पर किया 
जाना चाहिए क्योंकि लाभप्रद प्रयोजन के माने ही यह हूँ कि वह कुछ काल तक चलें 
और उनसे प्राप्ति होती रहे । पर केवल प्रयोजन का लाभप्रद होना ही पर्याप्त 
नहीं है। लाभप्रद योजनाओं में भी कुछ ऐसे व्यय हैँ जिन्हें राजस्व से खर्च किया 
जा सकता है। इस सम्बन्ध में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह से भारत 
सरकार ने नीचे लिखे नियम बनाए हें 


निम्नलिखित व्यथ लाभप्रद प्रयोजनों के लिए होते हुए भी राजस्व से लिए 
जाने -चाहिए 


3. किसी उत्पादक योजना के प्रारम्भ में लगने वाला सारा व्यय, 
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2. योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व पूर्ण हुए भाग के संधारणार्थ किया गया 
व्यय, 
3. योजना के सुधार के लिए किया गया व्यय, और 


4. पुनर्नवन तथा पुनस्संस्थापना्थ पर (२७ काते रि०्ए)8०९:०८४४) 
किया गया व्यय । 


अलाभप्रद योजनाओं में यूद्ध के लिए लिया गया व्यय व अत्यधिक अनिवार्य प्रयोजन 
अपवाद हैं। 

(3) ऋण पर व्याज की दर आवश्यकता से अधिक न होती चाहिए:--- 
यह आवश्यक है कि ऋण पर व्याज की दर आवश्यकता से अधिक न हो । सरकारी 
ऋण की दर या देश के अन्य व्यावसायिक ऋण स्वयं रिज़र्व बक द्वारा अपनी उधारी 
के लिए अन्य अनुसूचित बैंकों (520८0प्रॉ०0 82४:5) से लिए गए व्याज 
की दर से सम्बन्धित हैं। अतएव सरकारी ऋण पर व्याज की दर अनावश्यक रूप से 
अधिक होने से उन पर असर पड़ सकता है। कहते हैं द्वितीय महायुद्ध काल में लिए 
गए कुछ ऋणों पर व्याज की दर व्यर्थ में अधिक थी । 


(4) ऋण मुनासिब मात्रा में हो:--- परिपाटीगत यह विचार रहा है कि 
ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना कि सरकार के लिए व्याज सहित चकाना 
आसान हो । पर राजस्व के आधुनिक विद्वानों में से कुछ का मत यह है कि नारे 
ऋण को चुकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती । उनका कहना है कि अगर 
समाज की आय में वृद्धि होती जा रही हो तो उन्हें सरक।र को दिए गए ऋण को 
वापिस लेने की आवश्यकता ही न होगी। कहा जा सकता है कि यह विचार- 
धारा अभी भारत के राज्य-ऋण में नहीं आई है । 


(5) ऋण उतना ही हो जितना कि अथंव्यवस्था सहन कर सके --- 
राज्य-ऋ्ण उतना ही हो जितना कि आथिक व्यवस्था सह सके । अर्थात्‌ ऋण 
राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या से सम्बन्धित होना चाहिए। एक अमरीकन अर्थविज्ञ 
का विश्वास है कि---कोई राष्ट्र आथिक दृष्टि से जितना ही सम्पन्न होगा उसकी 
उऋणता भी उतनी ही अधिक होगी । 


(6) राज्य ऋण वित्तीय नीतियों का पोषक होते हुए व्यथ में अवरोधक न होना 
चाहिए:--यह आवश्यक है कि राज्य ऋण वित्तीय नीति का पोषक होते हुए भी व्यर्थ 
में अवरोधक नहीं होना चाहिए। स/म्यवादी राज्यों में इस सिद्धान्त का महत्त्व नहीं 








*इस विश्वास के समर्थन में उसने निम्न लिखित आँकड़े दिए हैं 


प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय आय उऋणता 


अमरीका . ; । 229 ,620 
यू०कि० . . । , 9] ,446 
कताडा ! | 8 98 7,226 
न्यूज़ीलेण्ड . ., 07 959 


आस्ट्रेलिया . हक ; 99 - 867 
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क्योंकि वहाँ राज्य ही सब कुछ है। पर भारत जैसे देश में जहाँ सरकारी 
और गैर सरकारी दोनों ही तरह की संस्थाएँ हैं, यह आवश्यक है कि राज्य ऋण 
सारी बचत को न खींच ले अथवा अन्य किसी रूप से ग़र सरकारी आवश्यकता-पूर्ति 
में रुकावट न डाले। संघीय तंत्र में यह सिद्धान्त और भी लागू होता है। अर्थात्‌ यह 
आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य' सरकारों के बीच ऋण इकठठा करने में 
स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। कुशल राज्य-ऋण नीति की यह कसौटी है कि उसमें 
उपयुक्त किसी प्रकार के संघर्ष न हों । 

(7) यदि ऋण कई प्रकार के हों तो उनमें एक प्रकार की नम्यता होनी 
चाहिए:---ऋणों के कई प्रकार होने चाहिए ताकि परिस्थिति के अनुसार उनका 
उचित उपयोग किया जा सके । भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के काल से कई 
तरह की अल्प बचतों पर ज्ञोर दिया जाना, इसी सिद्धान्त के पालन का प्रमाण है। 
ऋणों के अन्तर्गत बतलाए गए प्रकारों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी । 


(8) ऋण की अवधि वित्तीय बाज़ार की हालत के अनुरूप होनी चाहिए:--- 
यह आवश्यक है कि राज्य ऋण की अवधि न तो अधिक लम्बी ही हो और न अधिक 
कम । प्राइवेट बैंकों को राज्य ऋण के रूप में प्रतिभूतियाँ या ऋणपत्र ($6८ए४- 
भं८)) रखने पड़ते हैँ । यदिवें ऋणपत्र स्वल्प काल के लिए हों तो 
उनके मूल्य में बहुत जल्दी फ़रक पड़ सकता है जिससे व्यवसाय को हानि 
पहुँच सकती है। दूसरे अल्पकालीन ऋण होने से सरकार को ऋण लेने के लिए 
जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। आजकल चूँकि अधिकांश ऋण प्रायः परिवर्तन 
से ही चुकाए जाते हैँ इससे यदि बिल्कुल नए किस्म का ऋण लेना हो तो उस की 
प्राप्ति की आशाएँ कम हो जाती हैं। दूसरी ओर यदि बहुत लम्बी अवधि के ऋण 
हों तो वह भी ठीक नहीं क्योंकि फिर लोग ऋण देने में हिचकिचाहट करते ह । 


2. ऋणों के प्रकार 

भारत सरकार के राज्य ऋण के निम्नलिखित दो मुख्य भेद हैं:--- 

() भारत की समेकित निधि पर वहित ऋण । 

(2) राज्य लेखे के अन्तर्गत आने वाला ऋण । 

समेकित निधि पर वहित ऋण के पुनः दो मुख्य भेद है : 
(4) अन्तर्देशीय ऋण । 
(2) बहिदेशीय ऋण । 

अन्तदेंशीय ऋण के दो भाग हैं : 
() दीरघकालीन अथवा अक्षय ऋण । 
(2) अल्पकालीन ऋण । 

अल्पकालीन ऋण के तीन भेद हैं : 
() सरकारी हुण्डियाँ ([५९७४प०ए श5), 
(2) अर्थोपाय अग्रिम (/४७ए३ 2०० (८०5 45ए०7०९४), तथा 
(3) विश्व बैंक के ऋणपत्र (3००प्ँंपंछ ० एठ्हत छब्फा:) । 
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जा 


बहिदेशीय ऋण के साधारणतया तीन प्रभाग है : 
() पौंड पावना (88८0;78 06७/), 
(2) डालर, तथा 
(3) अन्य । 
राज्य लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधियाँ तथा फण्ड ये दो ऋण आते हैं। 


ऋण भेद का एक और तरीक़ा भी है:-- 
(|) व्याजी अर्थात्‌ वे ऋण जिस पर व्याज देना सरकार की ज़िम्मेदारी है, 
और 
(2) बेव्याजी अर्थात्‌ वे ऋण जिन पर कोई व्याज नहीं दिया जाता । 
द्वितीय महायुद्ध काल के निम्नलिखित ऋणों पर सरकार को कोई व्याज नहीं 
देना पड़ता था : 
() थ्री इयसे इन्टरेस्ट फ्री डिफ़ेन्स बाण्ड, 
(2) फ़ाइव इयसे इन्टरेस्ट फ्री प्राइत्न बाण्ड, 946 । 
राज्य लेखे में शामिल होने वाले ऋण कभी बहिदेंशीय नहीं होते, वे अन्तर्देशीय 
ही होते है । इसी तरह बहिर्देशीय ऋण में भी अल्पकालीन ऋण नहीं होता । 
ऋणों के प्रकारों को चार्ट के रूप में नीचे व्यक्त किया गया है :--- 


चार्ट 4 
राज्य ऋण के प्रकार 
राज्य ऋण 
। 
भारत की समेकित राज्य लेखे के अंतर्गत 
निधि पर वहित आने वाला ऋण 
() (8) 
। 
अंतरदंशीय बहिदंशीय 
(2) (9) 
| । 
ला | | | 
दीघकालीन अल्पकालीन पौंड डालर अन्य 
अथवा ऋण पावना 
अक्षय (4) 
(3) । 
सरकारी उपाय और विश्व बंक की 
हुंडियाँ प्रतिभूतियाँ 
(5) या ऋणपत्र 


(7) 
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इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है :--- 
() भारत की समेकित निधि पर वहित ऋण :---संविधान के अनुच्छेद 292 


तथा 293 में भारत सरकार और उसी प्रकार राज्य सरकारों को अपनी-अपनी समेकित 
निधियों की प्रतिभूति पर ऋण लेने का अधिकार दिया गया है। चूँकि यह ऋण 
समेकित निधियों पर वहित होता है इसलिए इससे हुई प्राप्ति अथवा किए गए 
भगतान से समेकित निधि की प्राप्ति अथवा उसका क्वास समझा जाता है। इस 
ऋण के बारे में सरकार को अबाध रूप से अधिकार है । अनुच्छेद 292 में कहा गया 
है : भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर--यदि कोई 
हों-जिन्हे संसद्‌ समय समय पर विधि द्वारा नियत करे उधार लेने तथा--ऐसी सीमाओं 
के भीतर, यदि कोई हों--जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए प्रतिभूति देने तक संघ 
की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है ।” चूँकि संसद्‌ ने अभी तक कोई राशि निश्चित नही 
की है अतएव कार्यकारिणी सरकार जितना आवश्यक हो उतना ऋण ले सकती है । 


(2) अन्तर्देशीय ऋण:--भारत की समेकित निधि पर वहित अन्तर्देशीय ऋण 
वे है जिनके खरीदार (8प5८लं०८०७) इसी देश के व्यक्ति अथवा संस्थाएँ 
है। छमाही अग्निम राशियों से लेकर बड़ी संख्या के दीघंकालीन ऋण भी इसी 
वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं । 


(3) दीघेकालीन ऋण:--भारत की समेकित निधि पर वहित अन्‍्तर्देशीय दीर्घे- 
कालीन ऋण वे है जो साधारणतया सरकारी तौर पर आयबव्ययक में घोषित नीति 
के अनुसार लिए जाते हैं। इन्हें दीघंकालीन ऋण इसलिए कहा जाता है क्‍योंकि 
ये 2 महीने से कम की अवधि के नहीं होते । इन ऋणों के आधुनिक उदाहरण है : 
(।) 3.5 प्रतिशत 954-59 ऋण, (2) 3.5 प्रतिशत 496]। ऋण। 
इन दीर्घकालीन ऋणों की एक और किस्म है और वह है निरावधि ऋण ( [706-ऋय7- 
29० 4,0०0 ) | इसी को अक्षय ऋण भी कहते हैं। निरावधि ऋण में सरकार 
केवल व्याज देने का वायदा करती है और ऋण चुकाया जाए अथवा नहीं, इसका 
अधिकार सरकार को ही रहता है । महायुद्ध के पूर्व ऋण प्रायः: इसी प्रकार 
के होते थे । 


दीघेकालीन ऋण के चाहे फिर वें सावधि हों अथवा निरवधि प्राय: दो स्वरूप 
होते है : () निधिपत्र (800०८ 0०99००४८) तथा (2) रुक्‍कका (?0फां- 
85079 ०६८) । निधिपत्र एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जिसमें यह उल्लेख 
रहता है कि खास ऋण की कितनी मात्रा निधिपत्र धारक (06७707८७(४८० 
छल०0००) ने सरकार को दी है । निधिपत्र रिज़वे बैंक के राज्य ऋण कार्यालय में दर्ज 
होते है और उन्हें बिना बैंक को सूचित किए बेचा नहीं जा सकता। रुक्‍्का 
भी एक तरह का प्रमाण पत्र है जिसमें यह उल्लेख रहता है कि किस ऋण का 
कितना भाग रुक्‍का-धारक ने सरकार को दिया हे। साधारणतया बड़ी राधियों 
को निधिपत्रों के रूप में और छोटी राशियों को ऋणों को देने वाले रुक्‍कों 
के रूप में रखते हें। पहले दीघेंकालीन ऋण का एक और स्वरूप हुआ करता था 
जिसे वाहक बाण्ड (8८७7/८०5 8076) कहते थे। ये करेन्‍्सी नोटों की तरह होते 
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अनिअिलन-भ-मसमसतसत... किन “+लकनकन्‍बण- 


थे जिसके साथ ब्याज के कूपन भी लगे होते थे पर 99* से इनका उपयोग खत्म हो 
गया है। 


पारस्परिक तुलना की दृष्टि से निधिपत्र तथा रुक्‍के के बीच निधिपत्न 
श्रेष्ठ माना गया हे क्योंकि इसक खोने का डर नहीं होता । मूलधन वापिस लेते समय 
किसी दूसरे द्वारा पत्र ले जाने से काम नहीं बनता क्योंकि खरीदार का नाम 
आदि बेंक के कार्यालय में दर्ज होता है। यदि पत्र के स्वामित्व में कोई फेर-बदल करना 
हो तो बक के साथ एक हस्तान्तरण करार करना पड़ता है। एक और फ़ायदा यह 
है कि सरकारी ऋण कार्यालय द्वारा दिए गए आदेश (५४८७:४७४४) पर व्याज 
चाहे किसी खज़ाने पर मिल सकता हो उसके साथ निधि पत्र दिखलाने की आवश्यकता 
नहीं पडती । रुक्‍कों में दूसरी और सहलियत ज़्यादह है । पत्र के पीछे 
पृष्ठांकन कर उसे किसी अन्य को दिया जा सकता है। हाँ, व्याज केवल उसी खज़ाने 
से मिल सकता है जिसका पत्र में उल्लेख हो । वाहक बाण्ड बिल्कूल ही असुरक्षित 
होते हैं। ये रुक्‍के बीच के हें। निधिपत्नों और रुक्‍कों को परस्पर परिवर्तित 
किया जा सकता है लेकिन यह रिज़व बेंक के माध्यम से ही संभव है। इसके लिए 
रिज़ब बेंक कुछ शुल्क लेता है। 


(4) अल्पकालीन ऋण:--भारत की समेकित निधि पर वहित अन्‍्तर्देशीय 
ऋण का यह एक प्रकार है जो सरकार द्वारा दिक्कत के समय थोड़े समय के लिए 
रिज्ञव बेक से लिया जाता है। इसके तीन भेद हें--सरकारी हुण्डियाँ, अर्थोपाय 
अग्रिम और विश्व बेंक की प्रतिभूतियाँ । 


(5) सरकारी हुंडियाँ ([:6४5ए-ए अं) :--ये पहले रिजर्व बैंक और जनता 
दोनों को ही बेची जाती थीं पर इनका विक्रय अधिकार अब केवल रिज़र्व बेक के 
प्रचालन विभाग (755ए0८ 0८०४707००४) को ही है। सरकारी हुंडियाँ बेचने के 
माने यह हें कि जनता या बेंकर सरकार को उस हुण्डी में बतलाई गई राशि कर्ज के 
रूप में देती है । बाद में हुण्डी दिखलाकर राशि वापिस ली जा सकती है। अर्थोपाय 
अग्रिम की तुलना में ये अधिक श्रवधि के लिए होती हैं। अर्थोपाय अग्निम चैमासिक 
कर्म की पूर्ति के लिए होते हें; सरकारी हुंडियाँ नौ से 2 महीने ठक की अवधि के 
लिए। सरकारी हुंडियाँ जब जनता को बेची जाती थीं तब रिजर्व बेंक के बैंक विभाग 
की सभी शाखाओं (दिल्ली को छोड़कर) पर यह उपलब्ध होती थीं। लेकिन रिजवे 
बेंक को बेची जाने वाली सरकारी हुंडियाँ केवल बंबई शाखा पर ही बेची जाती हैं । 


सरकारी हुंडियाँ बेचने का तरीका यह है कि जब कभी सरकार इनको बेचने का 
निरचय करती है, समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है जिसमें निविदा 
(८४१८०) देने की विधि, कुल राशि, सिक्‍के जिनमें ऋण लिया जाएगा आदि बातें 
बे होती हैं । समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ साथ प्रमुख बेंकों और व्यावसायिक 
न्द्ों को भी इसकी सूचना दे दी जाती है । निविदा में ग्राहक यह व्यक्त करते हैं कि 
किस दर पर हुंडियाँ लेने को तैयार हैं । निश्चित दिन के बाद निविंदे खोले जाते हैं और 
जिस निविदे की दर मुनासिब समझी जाती है उस पर हुंडियाँ बेच दो जातो है । हुण्डियाँ 


#[9]9 में 4945-55 का 5 प्रतिशत का ऋण लिया गया था जो वाहक 
बाण्ड के रूप में था । इसी तरह पिछली दाताब्दी में लिए गए 3३ प्रतिशत का 
854-55 का ऋण भी वाहक बाण्ड में था। ये दोनों ऋण चुकते किए जा चुके 
हें व बाद में सरकार ने इनका उपयोग न करना निद्चित किया है। 


कै 
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हमेशा 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, । लाख रुपए, 20 लाख रुपए तथा 50 लाख 
रुपए की राशि में बेची जाती हेँ। दूसरा तरीका मध्यवर्ती सूचना (॥702777८- 
(86 ८७9) का तरीका हें। इसमें सरकार स्वयं हुंडियों की दर निश्चित करती है 
और बाद में उसे रिजव बेंक से बिकवाती है। अवधि पूरी होने पर मूल्य रिज़व बेंक 
की उन शाखाओं से चुकाया जाता है जहाँ से ये बेची गई हों । 


(6) अर्थोपाय अग्निमः--वे राशियाँ हें जो रिज़र्व बेंक के साथ हुए समझौते 
के अनुसार भारत सरकार को रिज़वे बेंक से अल्पकालीन ऋण के रूप में लेनी पड़ती 
हैं। उवत समझौते के अनुसार भारत सरकार को अपनी सारी रोकड़ जमा (085४७ 
82/97००) रिजर्व बेंक के पास रखनी पडती है जिसके बदले में रिजर्व बेंक सरकार 
के सामान्‍य बैंकिंग कार्यो की देखभाल करता है। समझौते की यह भी झरतं है कि 
हमेशा सरकार की रोकड़ जमा एक विहित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए । कम 
होते ही 50 लाख रुपए की मियाद से अर्थोपाय अग्रिम लेने पड़ते हैँ । अर्थोपाय अग्निम 
खरीद लेने के प्रमाण स्वरूप राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया एक वचन पत्र रिज़र्व 
बैंक को दे दिया जाता है। जेसे ही सरकार के नक़दी धन में वृद्धि हो जाती है व्याज 
सहित अर्थोपाय अग्निम बेंक को चुकाना पड़ता है। व्याज सहित अग्नरिम' लौटाए 
जान के साथ वचन पत्र रद कर दिया जाता है। 


(7) विद्व की बंक प्रतिभूतियाँ:--भारत सरकार 946 में विश्व बैंक 
(५४००० 98०7) की सदस्य बनी थी । 947 तक इस बेंक में भारत के हिस्से के 
स्वरूप तथा अन्‍न्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ([मट्ाबंंगानों णप्रटाबाए. एफ्ात ) के 
अंशदान के स्वरूप भारत ने क्रमशः चार करोड़ तथा 40 करोड़ डालर इन संस्था- 
ओं को दिया था। अधिकतर यह अंशदान' अपरक्राम्य व्याज रहित प्रतिभूतियों 
(ए्००ाएकाएंणट. व्रापटाल मफलटट 562टप्र00658 ) के रूप में दिया गया था। 
अतएव अब जब कभी बेंक को अथवा मुद्रानिधि को नक़दी धन की आवश्यकता पड़ती 
हैतो उन प्रतिभूतियों में से कुछ को बेच दिया जाता है इस प्रकार अल्पकालीन 
ऋण उपलब्ध हो जाता है। 


किसी विशेष परिस्थिति में सरकारी हुंडियों का प्रयोग किया जाना चाहिए 
अथवा अर्थोपाय अग्रिम, यह तीन बातों पर निर्भर होता है: () आवश्यकता 
की मात्रा (2) आवश्यकता की अवधि (3) पारस्परिक मूल्य | यदि थोड़े ही समय 
के लिए आवश्यकता होती है तो, अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग करते हैं । इसी तरह 
थोड़ी मात्रा की ज़रूरत होने पर भी अर्थोपाय अग्रिम को ही लेते हैं। पारस्परिक 
मूल्य का विचार महत्त्वपूर्ण है। अर्थोपाय अग्रिम जेसे ही सरकार के पास नक़दी धन 
में वृद्धि हो, किसी समय चुकाए जा सकते हैं । इस प्रकार सरकार को उतने ही 
समय के लिए व्याज देना पड़ता है जितने समय के लिए वे सरकार के पास हों । लेकिन 
सरकारी हुंडियों में ऐसी बात नहीं । उन्हें निश्चित अवधि के पहले नहीं चुकाया जा 
सकता और इस प्रकार सरकार को उस काल' तक व्याज देते रहना पड़ता है। आजकल 
भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग नहीं करती । वह सरकारी हुंडियों से 
ही काम चलाती है। लेकिन राज्य सरकारें अधिकतर अर्थोपाय अग्निम ही लेती हैं। 


(8) राज्य लेख के अन्तगंत आने वाले ऋण:--संविधान के अनुच्छेद 266 
(2) के अनुसार राज्य के' राजस्व व्‌ समेकित निधि पर वहित ऋण की प्राप्तियों के 
सिवा अन्य सभी प्राप्तियाँ लोक लेखें के अन्तर्गत आती हेैं। इन' प्राप्तियों में कुछ 
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ऐसी होती हें जिनका सरकार उपयोग करती हे किन्‍्त्‌ उन्हें जब कभी आवश्यकता 
हो वापस करना पड़ता है। ये ऋण इस अं में कहल।ते हें कि सरकार को इन पर 
व्याज देना पड़ता है और' ये खास अव.ब के लिए होते हैं । इन ऋणों के उदाहरण है : 


(क) पोस्ट आफ़िस सेविंग बेंक निक्षेप राशियाँ, 
(ख) राष्ट्रीय बचत सर्टिफ़िकेट, 
(ग) दस वर्षीय डिफेंस डिपाज़िट, 
(घ) क्यूम्यूलेटिव टाइम डिपाज़िट सिफ़िकेट । 


(क) पोस्ट आफ़िस सेविंग बेंक निक्षेप राशियाँ : ये वे राशियाँ हे जिन्हें देश 
भर में जनता में बचत की आदत ड,लन के लिए पोस्ट आफ़िस ने प्रारंभ किया है। 
पोस्ट आफ़िस के इस बचत बंक में कम से कम' दो रुपए व अधिक से अधिक 
5, 000 रुपए एक व्यक्ति द्वारा जमा किए जा सकते हें। संस्था लेखों, संयुक्त 
लेखों, ज़मानती जमा लेखों आदि को छोड़कर शेष लेखों पर 0,000 रुपए तक की 
राशि तक 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज दिया जाता है। 0, 000 रुपए-से अधिक पर 2 
प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज मिलता है । व्याज पर आयकर नहीं देना पड़ता । 


(ख) राष्ट्रीय बचत सर्टिफ़िकेट : 2 ब्ष के ये सटिफ़िकेट नवम्बर 962 से 
प्रारंभ किए गए हूँ । पूर्वोक्त रक्षा सेविंग सर्टिफ़िकेट की भाँति दो साल से अधिक 
अवधि के बाद भुनान पर उन पर व्याज मिलता है। पूरे 2 वर्ष के बाद भवताने 
पर 00 रुपए के सटिफ़िकेट का मूल्य 75 रुपए हो जाता है। 


(ग) दस वर्षीय डिफेंस डिपाज़िट संर्टिफ़िकेट्स : ये 50 रुपए के ग्णकों 
में बेचे जाते हें। अकेला व्यक्ति अधिक से अधिक 25,000 रुपए के मलय के 
सर्टिफ़िकेट खरीद सकता है। साथ मिलकर 50,000 रुपए तक के मलय के 
खरीद जा सकते हैं। इन पर 46% प्रतिशत की दर से व्याज दिया जाता है। 


. *जन 957 के पहले अल्प बचतों में पोर्ट ऑफ़िस कंश सटिफ़िकेट, रक्षा सेविंग 
स्फ़िकेट, राष्ट्रीय बचत सर्टिफ़िकेट तथा दस वर्षीय राष्ट्रीय योजना सर्टिफ़िकेट 
भी हुआ करते थे। पोस्ट आफ़िस कश सर्टिफ़िकट कभी भी भुनाए जा सकते थे पर 
साधारणतया वे पाँच साल के लिए होते थे । पूरे एक वर्ष के लिए यदि ये राशियाँ 
सरकार के पास पड़ी रहतीं तो सर्टिफ़िकेंट खरीदन वाले को बोनस भी मिलता था । 
पूरी अवधि तक राशियाँ सरकार के पास रहन पर व्याज चक्रवृद्धि दर पर मिला 
करता था। रक्षा सटिफ़िकेट की राशियाँ साधारणतया दस साल के लिए सरकार 
को उपलब्ध हुआ करती थीं । दो साल से अधिक समय के लिए सरकार के पास होने 
पर व्याज मिलता था । पूरे दस वर्ष तक रहन पर साढ़े तीन प्रतिशत चक्रवृद्धि व्याज 
मिलता था। दस वर्षीय योजना सर्टिफिकेट 25 रुपए और 50 रुपए के मल्य के 

आ करते थ। इनका भुगतान वर्ष भर के अन्दर भी हो सकता था। अथवा पूरी 
होने पर 25 रुपए वालें को 36 रुपए 4 आन और 50 रुपए वाले को 72 रुपए 
आने दिए जाते थे। 
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(घ) क्यूम्यूलेटिव टाइम डिपाजिट सरटिफ़िकेट:--ये सर्टिफ़िकेट तीन तरह के 
होते हैं: ()पाँच वर्ष में वरिपक्व होने व।ले (2) दस वर्ष में परिपक्व होने वाले 
तथा (3) 6 वर्ष में परिपक्व होने वाले । पाँच वर्ष वाले पर /2 प्रतिशत 
चक्रवृद्धि व्याज मिलता है तथा दस वर्ष पर 5/24 प्रतिशत । 


(9) बहिदेशीय ऋण:--बहिदेंशीय ऋण के उदाहरण () विश्व बेक से 
दामोदर घाटी योजना तथा क्ृषि उन्नति के लिए लिए गए ऋण (2) अमरीका से 
लिया गया गह ऋण त था (3 ) रल ऋण पत्र (किक्घा[ए29 क्‍2९067(प7८ 80८2) 
तथा इंग्लेण्ड मे उद्धृत अन्य पौंड-पावना ऋण आदि है । विश्व बेक के अतिरिक्त 
भारत सरकार ने अमेरिका रूस और इंगलैण्ड से भी विदेशी ऋण लिए है। 


विश्व बेक से पहला ऋण अगस्त 947 में रलों के लिए लिया गया था। दसरा 
947 में कृषि विकास के लिए लिया गया था व तीसरा अप्रैल 950 में विद्यत 
विकास योजनाओं के लिए लिया गया था। चौथा ऋण 953 में दामोदर घाटी 
योजना के लिए लिया गया था जिसकी राशि 9' 5 करोड़ रुपए है। अभी हाल में 
विश्व वेंक ने भारतीय रलों के विकास के लिए पुनः ऋण देने का वायदा किया है। 


अमरीबः से गेहूँ ऋण के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सहायता” (ए०्कपंट्य! 
(00-,/7०-४०४०४ <ंत) उल्लेखनीय है। सहायता का पहला करार भारत सरकार 
और अमरीकी सरकार के बीच 955 में हुआ था उसके बाद क्रिया करार 
(09००४४०४७) 487०८:०८०४) होते रहते हे जिनसे समय-समय पर भारत को 
तकनीकी सामग्री आदि की सहायता मिलती है। 


रूसी ऋण भिलाई इस्पात कारखान के लिए मशीन आदि के लिए रूस सरकार 
से फरवरी 955 के एक करार के अनुसार लिया गया है। इस ऋण में पहले सामग्री 
उपलब्ध कराई जाती है और बाद में उसके मूल्य के बराबर की राशि कज के रूप में 
मानी जाती है। . 

3. ऋण लेने की प्रक्रिया 

ऋण कब और कितना लिया जाएगा यह वित्त मंत्रालय द्वारा रिजवं बेक 


े 


की सलाह सेतय किया जाता है। तय होने पर इसकी सूचना रिज़बव॑ बेक को मिल 
जाती हैँ और बेंक के राज्य ऋण कार्यालय सरकारी गज़ेट व अन्य प्रमुख अखबारों 


कुक ३ ३ ३५ 


में उसकी विज्ञप्ति प्रकाशित कर दंत हैं जिनमें निम्नलिखित बातें दी जाती हैं: 


(।) तारीख--जिस दिन तक ऋण लिया जाएगा, 
(2) कुल ऋण की मात्रा, 
(3) व्याज की दर, 


(4) ऋण जारी किए जाने की तारीख तथा यदि किसी पुराने ऋण को परि- 
' बतित कराना हो तो परिवतंन की शर्ते, 


(5) ऋण चुकाए जाने की तिथि, 
(6) स्थान जहाँ ऋण स्वीकार किया जाता हो, तथा 
(7) आवेदन का स्वरूप । 
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विज्ञप्ति के बाद आवेदन शी ध्र ही रिजव बेंक के सभी कार्यालयों, स्टेट बेंक की 
शाखाओं तथा खजानों से उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। आवेदन में वे सब बातें 
तो होती ही हैं जिनका विज्ञप्ति में ज़िक्र हुआ हो उसके अतिरिक्त कभी-कभी निम्न- 
लिखित बातें भी होती हूं: 
() ऋण किस क्विस्म में लिया जाएगा, अर्थात्‌ चेक अथवा कंश अथवा सरकारी 
प्रतिभूतियों (60ए८००४४८४८ $९८प८०४८७) में, 
(2) प्रतिभूतियों का स्वरूप और उनका परिमाण, तथा 


(3) खजाने जिन पर व्याज लेना संभव है । 


ऋण के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग आवदन पत्र हुआ करते हें। यदि निधि 
पत्रों के बदले में ऋण देना हो तो रक़म' जमा करते ही निधि पत्र मिल जाते हें। 
पर रुक्‍कों के विषय में ऐसी बात नहीं । रक़म जमा करने पर पहले एक अन्तरिम 
रसीद मिलती हूँ 4 बाद में रुक्‍्के । 


जैसे जैसे ऋण इकट्ठा होता रहता है रिज़वे बैंक तथा स्टेट बैंक की स्थानीय 
शाखाएंँ केद्रीय शाखा को सूचित करती रहती हें । पर जब वांछित राशि पहुँच 
जाती है तो केन्द्रीय शाखा से हर एक शाखा को अधिक ऋण लेने से रोकने की 
आज्ञा दी जाती है । इस तरीके में एक अपवाद पट (7००) प्रथा का है जिसमें 
कोई निदिचित संख्या नहीं होती और अवधि भी अनिश्चित तिथि तक रहती है। 


इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि सरकारी ऋण सामान्य अभिदा- 
ताओों से बिरले ही सोधे लिए जाते हैं। साधारणतया अधिकांश ऋण बंकों और इस 
प्रकार की अन्य संस्थाओं के माध्यम से लिया जाता है जिसके बदले में रिज़व बेंक 
को उन्हें दल,ली देनी पड़ती है। दलाली की दर विज्ञप्ति में ही दी हुई होती है। 
यह काम सभी बेंकों को नहीं सौंपा जाता । प्राय: यह काम स्टेट बेंक आफ़ इण्डिया 
द्वारा ही होता है। जब ऋण पहले के किसी ऋण के परिवतंन के रूप में दिया ज।ता 
है तो सरकार अभिदाता से परिवतन शुल्क लेती है। शुल्क से हुई प्राप्ति में पूर्वोक्‍त 
अन्य संस्थाओं का भी हिस्सा होता है। सरकारी ऋण कार्यालय की दृष्टि से केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों के नवीन ऋणों के उगाहने की प्रक्रिया एक सी ही होती है फ़के 
केवल यह है कि राज्य सरकार यदि वह चाहे, तो अपने ऋण की पूर्ण राशि उपलब्ध 
कराने के लिए अधिक्ृत बीमा कराने वालों (4प४7005९6 एऋव6/ एत्रा८7४) 
की मदद ले सकती है। बीमे वाले कुछ खास तरह के हो सकते हें जिन्हें कुछ शर्तें 
प्री करनी पड़ती हें। 


विदेशी ऋणों के बारे में प्रक्रिया यह है कि जब किसी देश से ऋण लेना हो तो उसके 
साथ एक करार* करना पड़ता है। प्राय : करार के पहले उस देश का एक शिष्ट- 
मंडल भारत में जाकर ऋण की आवश्यकता व अन्य दर्तों पर सरकार से परामरों 
करता है। बाद के ऋण यदि समान प्रयोजनों पर हों तो इसकी आवश्यकता नहीं 
होती । उदाहरणार्थ अमरीका के साथ हुए एक मुख्य तकनीकी सहायता क़रार 


“भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच हुए करार के लिए (जो उदाहरण 
स्वरूप दिया गया है) परिशिष्ट 4 देखिए । 
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948 में हुआ था। उसक बाद यदि अमरीकन कांग्रेस की अनुमति हो तो अमरीका 
की सरकार के साथ बगर शिष्टमंडल आदि के आने परक्रिया क़रार 
हो सकते है । लेकिन विश्व बेक के ऋणों के सम्बन्ध में यह प्रथा प्रत्येक ऋण के 
साथ बरती जाती है । बेक का एक शिष्टमंडल अपनी रिपोर्ट जाँच कर. बेंक को 
देता है जो उस पर विचार कर फिर तय करता है कि भारत सरकार को ऋण दिया 
जाए या नहीं । ऋण की शर्तें आदि बंक के साथ हुए क़रार में उल्लिखित रहती 


4. ऋण पर ब्याज ' 


सरकारी ऋण पर व्याज की दर बाजार की हालत पर *िर्भर होतो है । 
सामान्यत: जिस दर पर रिज़व बेंक अनुसूचित वेकों को उधार देने के लिए 
तेयार होता है उसी दर पर सरकारी ऋण भी लिए जाते हें। पर इसमें फेर 
बदल हो सकता है। इस संबंध में ऋण की अवधि महत्त्वपूर्ण है। यदि अवधि 
ज्यादा हो तो दर भी ज़्यादा होगी । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऋण की मात्रा 
की अधिकता को ध्यान म॑ रखते हुए कुछ विद्वान कहते आए हें कि भारत सरकार 

ऋण अधिक अवधि के लिए होन चाहिए यद्यपि उस पर उन्हें व्याज अधिक देना 
पड़ेगा । 


निधि पन्नों पर व्याज आदेशों ( ५४७४००७०४$ ) द्वारा दिया जाता है। आदेशों 
के साथ, जेसा पहले बतलाया गया था, निधि पत्र ले जाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । व्याज किसी खज़ान या बंक की शाखा पर तो मिल ही सकता है, यदि 
आवश्यकता पड़े तो निधिपन्रन-धारक के घर पर भी चुकाया जा सकता है। 
व्याज लेते समय रुक्‍कों को दिखलान की आवश्यकता पड़ती है, और उन पर पष्ठांकन 
( 7700782८77८४८ ) करना पड़ता है। व्याज लेने वाले को एक रसीद देनी पड़ती 
है। पहले जब वाहक बॉड प्रचलित थे बाँड के साथ व्याज' के कपन संलग्न 
हुआ करते थे, जिन्हें निश्चित दिन सरकारी ऋण कार्यालय की किसी शाखा 
पर जहाँ वह बॉड दर्ज किया गया हो प्रस्तुत कर व्याज लिया जा सकता था। बाँड 
पर ब्याज छमाही दिया जाता था। रुक्‍कों पर व्याज रिजर्व बेक के सरकारी 
ऋण बे पर दिया जाता है। इसकी सूचना समाचार पत्रों में दी 
जाती है । 


विदेशी ऋणों के संबंध में सरकार ऋण के लेते समय व्याज की दर क़रार 
में हो निदिचित करती है। उदाहरणार्थ 95व में अमरीका से जो गेहँ ऋण लिया 
गया था उसके करार में ही यह विहित है कि ऋण पर 2- 5 प्रतिशत वाषिक व्याज 
होगा जो छमाही दिया जाएगा। रूस से जो ऋण लिया गया है उसमें भी ऋण की 
दर 2-5 प्रतिशत ही ह। विश्व बेंक से जो ऋण लिया जाता है उसमें दर किसी 








*एक लेखक ने ऋण पर ब्याज की दर की दृष्टि से भारतीय राज्य ऋण के काल 
को चार भागों मे विभकत किया है :-- 

. 922-23 से 927-28 तक का ह्वासोन्मुख व्याज का काल, 

2. 928-29 से 93-32 तक का वृद्धि प्रवर व्याज का काल, 

3. 932-33 से 938-39 तक का पुनहच ह्वासोन्‍्मुख व्याज का काल, तथा 

4. 938-39 से 945-46 तक का पुतर्च वृद्धि प्रवर व्याज का काल । 
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सरकार के वेयक्तिक क़रार पर निर्भर नहीं होती । यह बेक की सावंजनिक 
नीति पर निर्भर होती है। यह सब राष्ट्रों क लिए समान होती है । जून 956 
से यह दर 5 वर्ष की अवधि के ऋणों के लिए 4६ प्रतिशत प्रतिवर्ष है, 5 वर्ष में 
अधिक की अवधि के ऋणों के लिए पाँच प्रतिशत । विदेशी ऋणों पर व्याज विदंशी 
अथवा भारतीय मुद्रा दोनों में ही चुकया जा सकता है जो करार विशेष पर निर्भर 
होता है। प्रक्रिया की दृष्टि से भी विदेशी ऋण तथा उसके व्याज के चुकाने के लिए 
खाम तरह के प्रबन्ध करने पड़ते हैं । रिज़ब बैंक यह काय उस देश विशेष के सरकारी 
बेक की सलाह से करता है। 
पिछले आठ साल में भारत सरकार को व्याज के तौर पर कितनी राशियाँ देनी 
पड़ी हे यह अगले पृष्ठ पर सारणी । से प्रगट होगा । 
5. ऋण प्रतिदान 
ऋण प्रतिदान (१९७१८०४०७०४०४ ० 9360४) के दो मृख्य तरीक़े हे । 
(।) ऋण परिवर्तेन (007ए८४809 ० 66०४), तथा 
(2) ऋण का वास्तविक रूप से लौठाया जाना। 


प्राय: ऐसा होता है कि एक ऋण की अवधि पूरी होने के पहले ही सरकार को दूसरे 
ऋण की आवश्यकता पड़ जाती है । इस आवश्यकता की पूति के लिए सरकार नया ऋण 
जारी कर सकती है पर इसमें पहले ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त वित्त होना चाहिए 
जो घाटे के बजट (फेलाला #फाब्णलंगढ़) के दिनों में सदेव सम्भव 
नहीं होता । अतएबव आधुनिक सरकारे प्रायः ऐसा करती हैँ कि जिस वर्ष कोई 
पुराना ऋण अवधि पूरी होकर चुकाया जाने वाल होता है, उसी वर्ष एक नया 
ऋण जारी कर दिया जाता है ताकि पहले के अभिदाता दूसरे के अभिदाता बन 
जाएँ। इस प्रणाली से सरकार को यह फ़ायदा होता है कि उसे दायित्व तुरन्त नहीं 
निभाना पड़ता | साथ ही नुकसान यह होता है कि तय।/ ऋण सिर्फ़ नाम के लिए ही 
नया रहता है लेकिन उससे कोई खास प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वह पहले के चुकाए 
जाने के लिए ही हो जाता है । 
राज्य ऋण के सिद्धान्तों के विषय में पाठकों ने पढा होगा कि ऋण उतना ही लिया 
जाना चाहिए कि जितना चुकाया जाना संभव हो । अतएवं एक ऋण से दूसरे ऋण को 
फेरने के साथ-साथ सरकार को राजस्व से भी ऋण के वास्तविक लौटाए जा सकने का 
प्रबन्ध करना पड़ता है | चैँकि सारे ऋण को एक ही वर्ष में राजस्व से चुकता करना 
सम्भव नहीं है अतः सरकारें प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्ति से कुछ न कुछ हिस्सा अलग 
करती रहती है जिसे “शोधन निधि” (8 ऊापंछ8 770) कहते हैं । भारत में इस निधि 
के 924 से प्रचलित होने का उल्लेख मिलता है । इसके पूर्व यह प्रथा न थी और ऋण 
प्राय: राजस्व अवशेष (२८ए८००८ 32&7०6४) से चुकाए जाते थे। राजस्व अवशेष से 
ही पँजी व्यय हुआ करते थे ताकि ऋण उगाहने की आवश्यकता ही न पड़े । निश्चय ही 
उन दिनों राजस्व अवशेष बड़ी मात्रा में रहते होंगे । पर दिसम्बर 924 में सर वेसिल 
ब्लैकेट के सुझाव से यह तय किया गया कि ऋण चुकाने के लिए एक धन निधि का 
निर्माण किया जाना चाहिए। इस निधि का प्रयोग अलाभप्रद योजनाओं पर व्यय 
करके ऋण टालने के लिए भी किया जाता है । इसीलिए लोक लेखा की दब्दावली 
में इस संचय को “ऋण छ्वास अथवा परिहारार्थ निधि” (८१घ८धं०ा 07 
4&००१0%&7०८८ ० 06०४) कहते हैं। 7924 की वह प्रथा अब भी चली आ रही है। 
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प्रारम्भ में शोधन निधि में प्रति वर्ष चार करोड़ रुपए तथा पिछले वर्ष की तुलना में 
नए वर्ष में जितना अधिक ऋण लिया गया हो उसका अस्सीर्वाँ हिस्सा दिया जाता था। 
निधि का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर होता था : 


(4) रेल शोधन निधि, 

(2) तत्कालीन पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष रुपए का ऋण चुकाने के लिए अलग से 
निर्मित निक्षेप निधि में अंशदान, 

(3) तत्कालीन ब्रिटिश युद्ध ऋण का दायित्व स्वीकार करने के परिणाम- 
स्वरूय उसके शोधन के लिए, 

(4) रेल वापिकी (शिव्य]0७०५ “7एणंत०5) के पूंजीगत भाग के लिए । 


पर 933-34 में भगतान राशि केवल तीन करोड़ रुपए प्रतिवर्ष * निर्धारित की 
गई । साथ ही उसके प्रयोजन में भी कुछ परिवर्तेन हुआ । 943-44 में यद्ध प्रारम्भ 
हो जाने के कारण भुगतान के लिए अलग से राशि देना बिल्कुल बन्द कर दिया गया । 
इस रोक का एक कारण यह था कि 943 तक इंग्लेण्ड का जो ऋण था वह पूरा 
चुकाया जा चुका था । 947 से ऋण भुगतान के लिए राशियाँ पुनः निकाली जाने 
लगीं । तब से ऋण निवारणार्थ अथवा भगतान के लिए प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपए 
आयब्ययक में राजस्व पर भारित किए जाते हैं । 


निवारणार्थ शोधन निधि में प्रतिवर्ष कितना अंशदान देना चाहिए इस पर समय- 
समय पर संसद की लोक लेखा समिति विचार करती रही है। द्वितीय महायद्ध के 
तुरन्त बाद ऋण की बढ़ती हुई राशि को देखकर समिति ने सिफ़ारिश की थी कि 
सरकार निधि के अंशदान की मात्रा के ओऔचित्य पर विचार करे। पर इन दिनों 
घाटे के वित्त प्रबन्ध की प्‌ ष्ठभूमि में सरकार ने इस दिद्या में कोई आवृत्ति नहीं की है । 


निक्षेप निधियों के विषय में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं जो सभी सरकारों द्वारा 
व्यवहृत होता हो । साधारणतया अलाभप्रद ऋषणों के प्रतिशोधन के लिए ऋण 
की अवधि तथा अलाभप्रद कार्यो के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निक्षेप निधियाँ 
निर्धारित की जाती हैं। यदि अलाभप्रद ऋण एसे कार्य के लिए प्रयकक्‍त हआ हो जो 
राजस्व से किया जाना चाहिए था तो निक्षेप निधि थोड़ी होने से भी काम चल जाता 
है । ऋण से बनी सम्पत्तियाँ लम्बी अवधि की होने पर भी निधि की थोड़ी आव- 
इयकता पड़ती है। यदि निर्मित सम्पत्तियाँ लम्बी अवधि की हों --जैसे ऋण से 
प्राप्त धन से बना हुआ कोई बाँध---तो प्रतिदान व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं 


बा] 


पड़ती क्‍योंकि उत्पादनकारी और लम्बी अवधि की होने के नाते उन 


+]937-38 के लेखों पर अपने प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति ने यह सुझाव 
दिया था कि तीन करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निक्षेप राशि के अतिरिक्त रेलवे ऋण को चकाने 
के लिए एक अलग निधि की आवश्यकता पर वित्त मंत्रालय को विचार करना चाहिए 
वित्त मंत्रालय के मत से ऐसी आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई इसलिए तब से अब 
तक ऋण प्रतिदान के लिए दो तरह की निधियाँ अलग नहीं रखी जातीं । 


(देखिए 940-4] के लेखे पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का परिशिष्ट 4) 
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प्रतिमतियों से आवव्यक आय हो जाने का विश्वास रहता है । यदि प्रतिभतियाँ 
कम अवधि की हों-जैसे कोई खेती का सामान आदि जो जल्दी ही ह्वास होने वाला 
हो तो उस अवस्था में ज़्यादा निधि-अंश दान की जरूरत पड़ती है। साधारणतया 
उत्पादक ऋणों के विष्य में उस काल तक ऋण भुगतान किया जा सकता है जिस 
काल तक वे प्रतिभूतियाँ रहने वाली हो । 


भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार, संपत्ति तथा दायित्व) आज्ञा, 4947 [उमठीकव0 
[059०04८४८९ (रि8ध05, 070796०७ए व्याते नब्बंजा6४) 074०, 947] के 
अन्तर्गत ऋण जअतिमूतियाँ तया अन्य वित्तीय ज़िम्पेदारियों का (जो देश विभाजन 
के पूर्व गवनेर जनरल के ऊपर आश्रित थीं) भार भारत सरकार पर है । 
व्यवस्था यह है कि भारत सरकार पहले उन ज़िम्मेदारियों को पारित करती है व 
बाद में पाकिस्तान सरकार से उनकी जिम्मेदारी के अनपात में उनसे अंशदान 
लिया जाता है। डाक घर की निश्षेप राशियों, रक्षा, तथा राष्ट्रीय बचत सर्टिफ़िकेटों 
के बारे में पाकिस्तान से यह क़रार हुआ है कि 948 तक के अपने-अपने क्षेत्रों में 
खरीदे सर्टिफ़िकेटों व राशियों के लिए उपयुक्त सरकार दायित्व स्वीकार करेंगीं जिनमें 
आवध्यकतानूसार फेर बदल किया जा सकेगा । भविष्य निधियों (?7०शंवल्ा 
7०००७) को ज़िम्मेदारी सरकारी नौकर की मातृभमि के अनसार वहन 
किया जाना निव्चित हुआ है। आरक्षित निधियों, व्यावसायिक विभागों की पंजी 
पर व्याज के सम्बन्ध में भी यही सिद्धान्त मान्य किया गया है। 


जब ऋण वास्तविक रूप से लौटाया जाता है तब उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। 
सरकार ऋण विशेष के परिपक्व होने के तीन महीने यहिले गजट में सूचित करती है कि 
बढ़ ऋण चुकाना चाहत। है। सूचना मिलने पर ऋण-पत्र-धारी उसे निर्धारित खज़ाने 
या वेक की शाखाओं पर भनाकर मूलधन वापिस ले सकते है । बसे तो अधि- 
नियम के अनुसार रिजर्व बेंक ऋण भुगतान केवल अपने कार्यालय के माध्यम से 
ही कराने के लिए बाध्य है पर लोगों को सृविधा के लिए पूर्वोक्त विधि के अन्तर्गत 
रहते हुए यह खज़ानों पर भी होता है । 


निधिपत्र वालों को मूलधन चुकाए जाने के पूर्व आखिरी व्याज अधिपत्र के 
साथ एक सूचना दी जाती है कि ऋण परिपक्व हो गया है और अभिदाता मूलधन 
वापिस ले सकता है। वापिस मिलने पर अभिदाता बैंक को एक रसीद देता है । यदि 
निधिपत्र किसी कारण खो गया हो तो पहले बक से उसकी एक प्रतिलिपि लेकर उसे 
जमा कराना पड़ता है पर ऋण वापिस मिलने के साथ पत्र लौटाया जाना अनिवायें 
है। रुक्‍कों पर व्याज की तरह ही मलधन केवल उसी खजाने से मिल सकता 
है जहाँ वे दर्ज हों। मलधन उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम से वह पत्र 
हो। पहले जब वाहक बाँड हुआ करते थे तो उन्हें खज़ाने पर चुकाया जाता था। 
यह एक नियम है कि भगतान की सूचना के बाद यदि 20 वर्ष तक मलधन वापिस 
न ले लिया गया तो उस ऋण को प्रतिशोधित माना जाता है और उचित राशि राजस्व 
में जमा कर दी जाती है । 


विदेशी ऋणों के लौटाए जाने का तरीका उन ऋणों के क़रारों में ही दिया जाता 
है। भारत में अमरीका के साथ इस तरह के जो करार हुए है उनमें ऋण की राशियाँ 
कुछ अवधि के बाद छमाही लौटाने की व्यवस्था है। रूसी ऋण के बारे में व्यवस्था 
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है कि वह 2 समान क्िस्तों में लौटाया जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था विश्व बेक 
के ऋण के बारे में भी है । 


लेखे के दृष्टि से जैसे-जैसे ऋण का भुगतान होता जाता है बेक अपने रजिस्टर 
में शुद्ध अवशेष के आँकड़े निकालता रहता है ताकि यह पता चल सके कि कितना 
ऋण शेष है। बैक के इन आँकड़ों को समयातुसार लोक लेखा विभाग के आँकड़ों 
से मिला लिया जाता है क्योंकि जैसा कि पाठकों ने तीसरे अध्याय में पढ़ा होगा खज़ाने 
के सारे व्यवह्ारों की सुचना बराबर लेखा विभाग को दी जाती हैं। 


6. ऋण सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाएँ 
ऋण सम्बन्धी कुछ अन्य उल्लेखनीय प्रक्रियाएँ इस प्रकार हें : 


(क) 


ऋण पत्रों का हस्तान्तरग:--रुक्‍्कों क। पृष्ठांकन कर एक व्यक्ति से दूसरे 
को हस्तान्तरित किया जा सकता है। निधिपत्रों को हस्तान्तरित करने के 
लिए रिज़र्व बैक के साथ एक हस्तान्तरण विलेख (५७727 02८0) 
भरना पड़ता है जिसके खास प्रपत्र रिजर्व बैक से मिलते हैं। इस पर 
स्टाम्प शुल्क नहीं लगता। निधिपत्रों का हस्तान्तरण अज्यत: भी किया 
जा सकता है। हस्तान्तरण के पूर्व, धारक को पत्र पहले सरकारी ऋण 
कार्यालय में जमा करा देना पड़ता है। 


ऋण पत्रों का पुरनेवीकरण:--पुनर्नवीकरण की आवश्यकता केवल 
रुक्‍कों में उत्पन्न होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है व्याज अथवा 
हस्तान्तरण के लिए पत्र पर पृष्ठांकन करना पड़ता है जिससे वे थोड़े 
ही दिनों में भर जाते है। अथवा उस पत्र का धारक यदि मर जाए तो 
भी पुनर्तवीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इस पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया 
यह है कि उसे पहले खज़ाने में जमा कराना पड़ता है। खजाने उसे 
सरकारी ऋण कार्यालय में भेज देते हें जहाँ से नवीकृत पत्र मिल जाते 
है। लेकिन पुनरनंवीकरण के लिए फ़ीस देनी पड़ती है । फ़ीस की दर चार 
आने प्रतिशत प्रति रुकका होती है। 


(ग) प्रतिभूतियों का समेकन अथवा खण्डीकरण:--प्रतिभूतियों पर यदि व्याज 


(घ) 


अद्यतन रूप से दिया जा चुका है तो उन्हें समेकित अथवा खण्डों में विभाजित 
कराया जा सकता हू । लेकिन थह सुविधा एक ही ऋण की प्रतिभूतियों 
के लिए है। यह नही कि विभिन्न ऋणों की विभिन्न प्रतिभूतियों को समेकित 
कराया जाए या एक ऋण की प्रतिभूति को विभिन्न ऋणों की विभिन्न 
प्रतिभूतियों में खण्डित किया जा सके। यह सुविधा निधिपत्रों के विषय 
में तथा रुक्‍कों के विषय में केवल 00 रुपए या उसकी गुणित राशियों तक 
ही लागू होती है। अर्थात्‌ यदि 200 रुपए की प्रतिभूतियाँ है तो उन्हें 
500 रुपए तक समेकित किया जा सकता है 450 रुपए के मूल्य का नहीं । 


प्रतिभूतियों का परस्पर परिवर्तंन:--प्रतिभूतियों का परस्पर परिवर्तन 
सम्भव है। इस प्रकार निधिपत्र रुक्‍्कों में परिवर्तित कराए जा सकते 
हैँ। लेकिन परिवर्तन किसी दिद्या में क्योंन हो यह कार्य बैक के माध्यम 
से ही होता है । रुक्‍कों से निधिपत्र लेते समय पहले वचनपत्रों पर 
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राष्ट्रपति के नाम पष्ठांकन करना पड़ता है व बाद में एक स्वतन्त्र निवेदन 
भरना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम “राज्य ऋण नियम 
946 (?पर046 7/2606 २८४ 946 ) में दिए हुए है । 


(च) विशिष्ट विकास निधि:--विदेशी ऋणों के लिए एक विशेष पद्धति है 
जिसे “विशिष्ट विकास निधि” कहते हेँ। कुछ ऐसे ऋण हैं (उदाहरणार्थ 
रूस के साथ इस्पात ऋण, अमरीका के साथ गेहूं ऋण) जो सोना या 
करेंसी के रूप में प्राप्त नहीं होते वरन वस्तुओं के रूप में प्राप्त होते हैं । 
पर, व्याज और भगतान के लिए उनका मूल्य जानना आवध्यक है । इसलिए 
व्यवस्था यह है कि जसे-जेसे ये वस्तुएं भारत में प्राप्त होती है उनके समान 
म॒ल्य की राशि इस निधि में जमा के रूप में दिखाई जाती है फिर जैसे- 
जैसे इसमें से सामान खर्च होता जाता है निधि से राशियाँ घटा दी 
जाती हैं । इससे एक तो विभिन्न सहायताओ के अन्तर्गत ऋण कंसे प्राप्त 
होता रहा है उसका लेखा रहता है, दूसरे सरकार को सारे ऋण के 
वितरण में एक संतुलित दृष्टि मिलती रहती है। 


(छ) प्रतिभूतियों का बेक में रखा जाता:---अन्त में एक और प्रक्रिया का उल्लेख 
करना चाहिए जो बड़ी मात्रा में लिए गए ऋणों की प्रतिभतियों के विपय में 
व्यवहृत होती है । बैंक, बीमा कम्पनियाँ प्राय: अपनी प्रतिभृतियाँ रिजर्व 
बक के पास ही जमा कर देते है जो इसके लिए अलग से एक खात। खोल देता 
है। खाते वालों को उनके खाते की हालत हर-छह महीने में सूचित कर 
दी जाती हुं । डाक घर के बचत लेखे की भाँति जब व्याज इकटठठा हो 
जाता है तो वह भी इसी खाते में शामिल कर दिया जाता है। 


7. ऋण प्रबन्ध 


रिजर्व बैक अधिनियम की धारा 2(2) में विहित है कि सरकार बैक से क़रार 
कर उसे राज्य-ऋण का भार सौंपेगी । इस विधान के अनुरूप 5 अप्रैल 935 को 
बक से एक क़रार किया गया था जिसके अनसार अब राज्य ऋण का सारा प्रबन्ध 
जिसमें नए ऋणों का जारी किया जाना भी शामिल है बेक करता है। सच बात तो 
यह है कि किसी न किसी रूप में बंक को आदि से अन्त तक ऋण की व्यवस्था करनी 
पड़ती है। ऋण कब व कितना लिया जाना चाहिए यह तय करना भले ही वित्त 
मंत्रालय का काम हो पर बैक की सलाह के बिना मंत्रालय इस दिशा में अपने आप 
कुछ नहीं करता । ऋण पर ब्याज की दर, भुगतान का तरीका, ये सभी बेक की 
सलाह से ही तय किए जाते है । सिर्फ़ एक संस्था अवश्य है जो ऋण व्यवस्था में बैंक 
के अतिरिक्त कुछ स्वतन्त्रता से अपना कार्य करती है और वह है, ऋण का लेखा 
रखने वाले महालेखापाल के केन्द्रीय राजस्व का विभाग। महालेखापाल केन्द्रीय 
राजस्व के कार्यालय में ऋण विषयक निम्नलिखित कार्य होते है : 


() चुकाए गए ऋणों के अवशेष मालूम करना, 

(2) क्रणों के मासिक अवशोषों का अन्दाज़, 

(3) ऋण प्रतिदान योजना के अन्तर्गत विहित राशियों का समंजन, 
(4) विदेशी ऋणों के विषय में लेखा-पद्धति निर्मित करना। 


88 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 

रिजवं बैक में ऋण व्यवस्था का कार्य देखने के लिए, जेसा कि पहले बताया 
जा चका है सरकारी ऋण कार्यालय हैं। इसका संगठन इस प्रकार है : जहाँ-जहाँ 
बैक की शाखाएँ है वहाँ प्राय: एक सरकारी ऋण कार्यालय भी है। इनके सिवा 
हैदराबाद तथा लखनऊ में भी शाखाएँ खोली गई ह वहाँ उनका खास काम क्रमण 
भतपूर्व हैदराबाद राज्य के ऋण तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी बाँड के सम्बन्ध में 
व्यवस्था करना है। अन्य जगहों के दफ्तर अपने-अपने क्षेत्र में बेक की ऋण सम्बन्धी 
जिम्मेदारियाँ निभाते हैं । 


राज्य ऋण कार्यालयों के क्षेत्रों का वितरण इस प्रकार है 


() सरकारी ऋण कार्यालय, बम्बई : इसके अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात के 
महालेखापाल के ज्रधीन खज्ानों पर किए गए व्यवहार आते हैं। 

(2) सरकारी ऋण कार्यालय, कलकत्ता : इसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, 
बिहार, आसाम तथा उड़ीसा के महालेखापालों के अधीन तथा केन्द्र 
प्रशासित क्षेत्र मनीपुर, त्रिपुरा, अण्डमान के खज़ानों पर हुए व्यवहार 
आते है । 

(3) सरकारी ऋण कार्यालय, दिल्‍ली : इसके अन्तर्गत पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, जम्म, कब्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के महालेखापाल के 
अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते है । 


(4) सरकारी ऋण कार्यालय, मद्रास : इसके अन्तर्गत मद्रास तथा केरल के 
महालेखापाल के अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते हूं । 


(5) सरकारी ऋण कार्यालय, बंगलौर : इसके अन्तर्गत मैसूर के महालेखापाल 
के अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते है । 

(6) सरकारी ऋण कार्यालय, नागपुर : इसके अन्तर्गत महालेखापाल मध्यप्रदेश 
के अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते हूं । 


(7) सरकारी ऋण कार्यालय, हैदराबाद : इसके अन्तर्गत महालेखापाल आन्ध्र- 
प्रदेश के अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते है । 


इन कार्यालयों के अतिरिक्त बम्बई में रिज़र्व बेंक के मुख्य कार्यालयों में एक केन्द्रीय 
ऋण अनभाग (८77७! 7.0909 5९८८०४) है जो विभिन्न ऋण कार्यालयों 
के बीच समन्वय तथा नीति सम्बन्धी सलाह देने का कार्य करता है । 


ऋण व्यवस्था के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकारों के ऋण 
की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक द्वारा ही की जाती है। वास्तव में इन दोनों सरकारों 
के बीच ऋण समन्वय के लिए यह आवश्यक भी है जब तक कि आस्ट्रेलिया आदि 
देशों की तरह ऋण उद्धरण के लिए किसी अज्ग संस्था का निर्माण नहीं होना । 


8. भारतीय राज्य ऋण 


अन्त में भारत के सरकारी ऋण की विकास नीति तथा स्वरूप के बारे में कुछ 
जान लेना चाहिए 





(क) आक्रार : आधुनिक अथ में भारत सरकार का राज्यीय ऋण 792 
से शुरू होता है । 792 में पहली बार भारतीय शासन के लिए कम्पनी ने 70 लाख 
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पा 


पौड का ऋण लिया था। 857-58 में यह ऋण 600 लाख पौड के करीब था । 
858 में कम्पनी के शासन की बगडोर अग्रेज़ी सरकार के हाथ में जाते ही ऋण का 
यित्व भी उस सरकार ने स्वीकार किया। कम्पनी से संबंधित सारे का सारा 
ऋण अलाभप्रद था पर ब्रिटिश सरकार के काल में जो ऋण लिया गया वह सिंचाई, 
रेल आदि लाभप्रद कार्यो के लिए भी होता था । 878 में हाउस आफ़ कामन्स की 
एक प्रवर समिति की सिफ़ारिश पर सरकार ने यह तय किया कि सरकारी राजस्व 
का जो अवशेष हो वह लाभप्रद कार्य तथा पुराने अलाभप्रद ऋण को चकाने में 
प्रयुकत॒ किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकारी ऋण अगले वर्षो में उस मात्रा मे 
न लिया गया जितना कि पहले लिया जाता था। इस समय अधिकाश ऋण इंग्लैण्ड में 
ही लिया जाता था क्‍योंकि सरकार का यह मत था कि भारत की तुलना में इंग्लैण्ड मे 
ऋण अधिक आसान दर पर मिलता था । पर 944 में प्रथम महायुद्ध के प्रारभ 
होते ही इंग्लैण्ड में ऋण लेना कठिव हो गया और सरकार को भारतीय बाज़ार से 
ही ऋण उगाहना पडा । महायुद्ध के काल में इंग्लण्ड में भी ऋण लिया गया पर वह 
तुलना में थोड़ा था । प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ में भारतीय ऋण 79-79 करोड़ 
रुपए था । युद्ध के बाद यही राशि 650: 64 करोड़ रुपए हो गई थी । इसकी 
तुलना में स्टलिग ऋण 924 से 930 के बीच 330- 40 पौड से केवल 485- 59 
पौड बढ़ा था। 930 से 939 के बीच सरकारी ऋण के विषय में कोई विद्येष 
उल्लेखनीय बात नहीं हुई । 939 में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से ऋण की 
मात्रा में पुनः: वृद्धि हुई । लेकिन इस काल में विदेशी ऋण में काफ़ी ह्वास 
हुआ था । भारत का रुपया ऋण जहाँ 939 की तुलना में 945 में 709 96 
करोड़ रुपए से 57*- 42 करोड़ रुपए हो गया था, विदेशी ऋण 469-40 करोड़ 
रुपए से 38: 3 करोड़ रुपए रह गया था । 945 के बाद से पहले युद्धोपरान्त 
पुर्ननर्माण व बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से भारतीय राज्य ऋण बराबर 
बढ़ता रहा है । 939 की उपरोक्त राशियों की तुलना में 963 (माचे के अन्त 
तक ) में भारत का रुपया ऋण457व- 56 करोड़ रुपए व विदेशी ऋण 4379- 03 
करोड़ रुपए हो गया है* । 


(ख) स्वरूप विश्लेषण : स्वरूप विश्लेषण की दृष्टि से पिछले दस वर्षो के राज्य 
ऋण में निम्नलिखित विशषेताएँ दिखलाई देती हैं : 


(।) अभिदाताओ को उनके सामर्थ्य के अनुसार ऋण देने का अवसर 
(2) अल्प बचतों में वृद्धि 

(3) अल्पकालीन ऋणों में वृद्धि 

(4) व्याजोत्पादक परिसम्पदा में वृद्धि 

(5) शीघ्र परिपक्व होने वाले ऋणों वी संख्या में वृद्धि 


नीचे इनके उदाहरण दिए जाते हैं : 


(4) 956-57 के पहले जितने ऋण लिए जाते थे वे एक ऋण के रूप में 
लिए जाते थे पर इस वर्ष से अभिदाताओं को उनकी शवित के अनुसार मौका 
देने के लिए रिजर्व बैक ने अलग-अलग तिथि में परिपक्क होने वाले ऋण लेने का नि*चय 


* देखिए भारत सरकार का 963-64 के आयव्ययक का भारवाहक 
ज्ञापन पृष्ठ 7। 


90 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 








अटरनकन्‍म० मम. 


किया है। उदाहरणार्थ 956-57 में 450 करोड़ रुपए का ऋण तीन विभिन्न 
व्याज दरों में जारी किया गया था :-- 


!. एक छह वर्षीय ऋण जिसकी दर 3-25 प्रतिशत थी व जो 962 में 
परिपक्व हुआ । 


2. एक ] वर्षीय ऋण जिसकी दर 3-50 प्रतिशत है व जो 967 में 
परिपक्व होगा । 


3. एक 8 वर्षीय ऋण जिसकी दर 3-75 प्रतिशत है व जो 974 में 
परिपक्व होगा । 





प्रत्येक का जारी मूल्य ([5576 ५४००८) क्रमशः 98, 98' 5 तथा 98' 5 था। 
तीनों ऋणों की राशि मिला कर निर्धारित की गई थी, हर एक की अलग-अलग नहीं 


(2) अल्प बचतों में 938-39 की तुलना में लगातार बृद्धि होती रही है ! 
जहाँ 938-39 में अल्प बचतों से (अर्थात्‌ नेशनल सेविग्ज़ सर्टिफिकेट्स आदि से ) 
कुल 4-46 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, 963-64 में इसका अनुमान 
00 करोड़ रुपए है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि अल्प बचतें राष्ट्रीय ऋण में 
अधिक योग देने लगी हैं । 938-39 में श्रल्प बचतें कुल राष्ट्रीय ऋण की 9- 8 
प्रतिशत थी और आज ये एक दो प्रतिशत कम ही है अधिक नही । अल्प बचतों की 
मात्रा तथा अनुपात की दृष्टि से उनकी स्थिरता निम्नलिखित सारिणी से प्रगट होगी : 








सारिणी 2 
अल्प बचतों से प्राप्ति (करोड़ रुपए में ) 
बर्ध. दिय बचतों कूल प्राप्ति ८. हित बचतों कूल प्राप्ति 
से प्राप्ति. का प्रतिशत से प्राप्ति. का प्रतिशत 
939  4- 46 9*8 954 448-5]. व8*0 
945  59*:8 0*-] ]955 505:70 7-8 
946  22:52 * 4 956  572:96 व8*:7 
947 268: 30 ]2*6 957 637:68  8*7 
948  233*-व0 ]- 2 958 706-:98 व6*] 
949 . 27* 73 *:6 959 7785-50 7* 


0 
4950 293*:80 2* 2 960 869*' 68 46* 9 
4957 326: 25 43* 2 967व 974* 83 37*: 8 
952 37257 5*2 962 व4052:97 48* 0 


953 4]2*67] 6* 5 
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(3) जैसा कि पहले बतलाया गया था अल्पकालीन ऋण अर्थात्‌ सरकारी हुंडी 
और अर्थोपाय अग्रिम केवल आकस्मिक कमी की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं । इनका 
प्रयोग अधिकतर आयबव्ययक घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है। चूँकि 
पिछले कई वर्षो से घाटे का आयव्ययक प्रयुक्त होता आ रहा है, स्वाभाविक है कि 
सरकारी हुंडियों की मात्रा में भी वृद्धि हो । जहाँ 939 से 948 तक सरकारी 
हुंडियाँ केवल 46 - 30 करोड़ रुपए से 98. 68 करोड़ रुपए बढ़ी, मार्च 960 के 
अन्त में उद्धत सरकारी हुंडियों की संख्या 47. 98 करोड़ रुपए थी । वास्तविक 
रूप में सरकारी हुंडियाँ और भी बड़ी मात्रा में ली जाती हैं क्योंकि उपरोक्त राशियाँ 
तो केवल चुकाने के बाद अवशिष्ट राशियाँ हे । सरकारी हुडियों के विकास के बारे 
में एक और बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि जहाँ अल्प बचतों का विकास केवल 
अपने स्थान पर ही हुआ है, श्रानुपातिक नहीं, सरकारी हुंडियों की वृद्धि अपने स्थान 
पर तथा आनुपातिक दोनों ही दिशाश्रों में हुई है । 939 में सरकारी हुंडियाँ कुल ऋण 
की 6- 5 प्रतिशत थीं, 962 में उनसे प्राप्ति कुल ऋण के 20- | गुना अपेक्षित हैं *। 


(4) चूँकि ऋण का प्रयोग अब केवल (यथासम्भव ) उत्पादक योजनाओं पर ही 
किया जाता है ब्याजी देनदारियों (/7027/८४६ .3०977709 (0008०7०४$) की तुलना 
में जब व्याजोत्तादक संपत्ति (6६४४ ४7८008 2556७) ही अधिक हैूँ। 
946-47 में 238- 98 करोड़ रुपए की व्याजी देनदारियों की तुलना में व्याजो- 
त्यादक संपत्ति 00- 6 करोड़ रुपए थी जो देनदारियों का 4व* 66 प्रतिशत 
था। 962-63 के आयव्ययक अनुमान में व्याजक देनदारियाँ 7680-50 करोड 
रुपए हैं और व्याजोत्पादक संपत्ति 6395:89 करोड़ रुपए अर्थात्‌ 83. 33 
प्रतिशत हैं । व्याजोत्पादक संपत्ति में नीचे लिखी संपत्तियाँ शामिल है :-- 


() रेलों को दी जाने वाली पूँजी, 

(2) अन्य वाणिज्यिक विभागों (जिसमें दामोदर 
घाटी निगम शामिल है) को दी जाने वाली पूंजी, 

) वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश, 

) राज्यों को दी जाने वाली पूंजी, 

) अन्य व्याजक ऋण, 

) 


रेलवे वाषिकियों के परिशोध के लिए ब्रिटिश 
सरकार के पास जमा, 


(7) स्टर्लिंग पेंशनों की वाषिकियों की खरीद, तथा 
(8) पाकिस्तान से वसूल होने वाला ऋण । 


(5) परिपकवता की दृष्टि से पाँच वर्ष से कम काल में परिपक्व होने वाले ऋणों 
की अन्य अवधि वाले ऋणों की तुलना में, उत्तोरत्तर वृद्धि दीखती है जेसा कि अगले 
पृष्ठ पर सारीणी 3 से प्रगठ होगा । 


* देखिए विवरण 64, मुद्रा तया वित्त रिपोर्ट, 96-62 रिजवे बक ऑफ़ 
इण्डिया । 
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(ग) ऋण सम्बन्धी नीति:---जैसा कि पहले बताया जा चुका है प्रथम महायुद्ध 
के पूर्व ऋण अधिकतर इंग्लैण्ड से ही लिया जाता था । प्रथम महायुद्ध के वाद भारत 
में विविध रूप से ऋण लिया जाने लगा पर इंग्लेण्ड में भी ऋण लेने की नीति जारी 
रही। हितीय महायुद्ध काल में धन की अत्यधिक आवश्यकता थी अतएवं भारतीय 
बाज़ार से ही अधिकाधिक ऋण लेने को उत्तेजित किया गया । इस काल में ऋण 
लेने का उद्देश्य तत्कालीन वित्तमंत्री सर जेरेमी रेसमेन के शब्दों * में आयव्ययक के 
घादे को पूरा करना तथा मूल्य वृद्धि को रोकना था। युद्धोपरान्त काल में महँगाई ने 
और भी प्रखर रूप धारण किया अतएव इस काल में राज्य ऋण का उद्देश्य 
मूल्य वृद्धि को रोकता तथा आ्थिक विकास को बढ़ावा देता था । इस दूसरे उद्देश्य 
के अनुरूप सरकार ने सस्ती दर पर ऋण लेने की नीति अपनाई । अभी हाल तक यह 
नीति चलती रही है। लेकिन 95-52 में दूसरी दृष्टि से एक नवीन क़दम उठाया 
गया । यह था अल्प बचतों को बढ़ाना । नवीन कदम उठाने की आवश्यकता बतलाते 
हुए वित्त मंत्री ने 795-5 2 के आयव्ययक भाषण| में कहा था--- दिश में ऐसे सामाजिक 
तथा राजनैतिक परिवतंन हुए हैं जिनसे कुंछ वर्गों के ऋण बाज़ार में नियोजन की 
सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लग गया है । जिनको पूर्वोक्त परिवतेनों से फ़ायदा हुआ है 
इसलिए उनके अवरोधित सहयोग को दूसरे वर्ग से स्थानापन्न करने की आवश्यकता 
है । अतएव अल्प बचतों के महत्त्व को जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है ।” 
प्रथम पंचवर्षीय योजन-काल में इस नीति का प्रयोग दृष्टिगत होता है । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में स्वरूप तथा ऋण की परिपकवता में कोई 
परिवतेन न उद्देशित होते हुए भी अधिक मात्रा में ऋण प्राप्तियों पर जोर दिया गया था । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अनुसार : योजना, अर्थोधायों के करीब 
25 प्रतिगत के लिए बाज़ार ऋण तथा अल्प बचतों पर निर्भर है। एक अल्प विकसित 
आशिक व्यवस्था में लोगों पर कर से प्राप्त अथवा सरकारी उद्योगों या व्यवसायों के 
लाभ की जो अल्पाशा होती हैँ उसको ध्यान में रखते हुए लोगों से ऋण लेने के प्रयत्नों 
को तुलनात्मक बढ़ाना अनिवायें है” । इस उद्देश्य की सफलता के लिए 957-58 
से राज्य ऋण की व्याज की दर में 3. 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की 
गई थी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में आथिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए और अधिक ऋण लेने पर जोर दिया गया है । 


विदेशी ऋण के सम्बन्ध में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद पहले तो यह नीति रही है कि 
जहाँ तक हो सके विदेशी ऋण न लिया जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना- 
काल में विदेशी सहायता की आवच्यकता महसूस भी की गई तो यह तय किया गया कि 
पहले स्टलिंग अवशेषों का ही उपयोग किया जाए । हितीय पंचवर्षीय योजना- 
काल में अलबत्ता विदेशी ऋण बड़ी मात्रा में लिया गया है । इस ऋण के लौटाने 
के लिए विदेशी म्‌द्रा की कमी होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार 
ने पुनः विदेशी ऋण को नियंत्रित मात्रा में लेने का निश्चय किया है । 
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*देखिए, लेजिस्लेटिव एसेम्बली वाद-विवाद तारीख 28 फरवरी १944. 
देखि ए, 95-52 के आयव्ययक पर वित्त मंत्री का भाषण, पेरा 49. 


अध्याय 6 
आयबव्ययक 


राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में आयव्ययक (8प68८८) के महत्त्व को जितना बतलाया 
जाए थोड़ा है। यह समाज रचना का वह साधन है जिसके बिना सम्पत्ति और 
संकल्प होते हुए भी राज्य के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। प्रजातन्त्रात्मक पद्धति में 
इसका और भी महत्त्व है क्योंकि इसके बिना कार्यपालिका कुछ काम नहीं कर 
सकती । साधारण परिस्थितियों में संसद्‌ द्वारा आयव्ययक के रूप में कार्यपा लिका को 
अपनी आय और व्यय की अ्रनुमति लेनी पड़ती है, तभी ये कुछ व्यय अथवा कर 
आदि लगा सकते हैं । 


भारत सरकार का पहला आयबव्ययक 860 में प्रथम वित्त सदस्य सर जेम्स 
विल्सन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत किया था । तब से आयव्ययक 
बनते रहे हैं पर महत्त्व की दुष्टि से उनका उद्भव 935 से ही माना जाता है जब 
भारत को स्वायत्त शासन दिया जाने लगा । 935 के भारत शासन अधिनियम की 
धारा 32 तथा 78 में आधुनिक अर्थ में बजट का उल्लेख मिलता है। भारतीय 
संविधान में इस सम्बन्ध में स्पष्ट और विस्तृत व्यवस्था है। संविधान की भाषा में 
आयव्ययक को वाषिक वित्त विवरण” (3क्रापछ कगरब्यटांओं 5080९0776९०॥) 
कहा जाता है। 


, आयव्ययक सम्बन्धी सुख्य सिद्धान्त 


भारतीय आयव्ययक के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्त गिनाए जा 
सकते हैं : 


(4) प्राककलन नक़द राशियों के आधार पर हो:--क्रुछ देशों में आयव्ययक 
अपेक्षित राशियों के आधार पर भी बना लिया जाता है पर भारतीय आयबव्ययक 
बनाने का यह नियम है कि उसमें केवल उन्हीं राशियों को सम्मिलित किया जाता 
है, जो एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अन्दर सरकारी कोष में जमा होने वाली हों 
या निकाली जाने वाली हों । उदाहरणार्थ यदि कोई व्यय, भले ही वह मार्च 3 तक के 
कार्य पर हुआ हो, अप्रैल में होने वाला हो तो उसका अनुमान अगले वित्तीय बर्षे के 
आयब्ययक में किया जाएगा न कि चालू वर्ष के आयव्ययक में । 


(2) आयव्ययक के आँकड़े निवल हों न कि शुद्ध:--॥952 तक भारतीय 
आयव्ययक में शुद्ध (४८४) राशियाँ दी जाती थीं, पर अब निवल (87058) राशियाँ 
इस्तेमाल होती हैं। निवल राशियों को देने का उद्देश्य संसदीय वित्त नियंत्रण को 
मज़बूत कराना हैं । मान लीजिए, किसी विभाग का व्यय 40 करोड़ रुपए है 
और उसकी आब 20 करोड़ रुपए । उसे वास्तव में केवल 20 करोड़ रुपए की और 
ज़रूरत है पर यदि उसे 20 करोड़ रुपए की ही संसद्‌ द्वारा अनुमति दी जाती है तो 
उसका परिणाम यह होता है कि उसने जो 20 करोड़ रुपए और खर्च किए हैं उस पर 
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संसद का नियंत्रण अधिकार नहीं रह पाता । अतएवं नियम यह है कि 20 करोड़ 
रुपए भारत की संचित निधि में प्राप्ति के रूप में दिखलाए जाएँव बाद में उन्हें 
अलग से 40 करोड रुपए के व्यय की भी अनुमति दी जाए। इस निवल और छाुद्ध 
के भेद में कुछ अपवाद हैं जैसे राजस्व की वापसी (२८वें ० छे ०ए८एए५८) 
विभागीय शुल्क ([02027/07767(७४ (97868), पजी खाते में प्राप्तियाँ (२ ८८८३०) 
०० (02४09 &०८००००८) आदि । इन विषयों पर प्राक्कलन बनाते समय निवल 
राशियाँ ही प्रयुक्त होती है । 


(3) आयबव्ययक में कुल आय तथा व्यय का समावेश होना चाहिए:--भारतीय 
आयबव्ययक का यह नियम है कि उसमें कुल (७०४७)) आय तथा कुल व्यय का 
समावेश होता है । पर रेल आयव्ययक इसके लिए अपवाद है । संविधान में तो एक 
ही वार्षिक वित्त विवरण का ज़िक्र है, पर “लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
सम्बन्धी नियम” 23 तथा राज्य सभा के इसी प्रकार के नियम 59 के अनुसार 
एक से अधिक अंझों में आयव्ययक उपस्थापित किया जा सकता है। इसी नियम के 
अन्तर्गत रेलों का आयव्ययक अलग से पेश किया जाता है। रलों के इस अपवाद 
के लिए दो विशेष कारण है : 

. रेल नीति अन्य विभागों के परिणामों से स्वतन्त्र होनी चाहिए, 


2. अपना लाभांश (06०००) दे चुकने के बाद रेलों को अपने अतिरिक्त 
लाभ को विकास में लगाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


लाभांश का सामान्य आयव्ययक में शामिल होना इस मूल सिद्धान्त को सिद्ध करता है 
कि यथासम्भव आयबव्ययक में सारे कार्यो का समावेश होना चाहिए । इधर दामोदर 
घाटी निगम, जैसे निगमों को संसद ने अपने आयव्ययक स्वतन्त्र रूप से बनाने की 
अनुमति दे दी है। वे बाद में केवल सूचनार्थ संसद्‌ के सम्मुख पेश किए जाते हैं । 
पर निगम होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार के आय व्ययक 
व्यवहारों को अपूर्ण रूप में संसद्‌ के सम्मुख लाया जा रहा है । 


(4) आयव्ययक वर्ष भर के लिए हो न कि अधिक अवधि के लिए:-- 
भारतीय आयव्ययक का अब भी यह मान्य नियम है कि आयव्ययक एक वर्ष के 
लिए ही होना चाहिए । इस नियम का आधार यह है कि एक तो इससे संसद को 
प्रतिवर्ष राष्ट्र की वित्तीय तथा राजकीय नीति पर बहस करने का अवसर मिलता है, 
दूसरे यह कि एक वर्ष की अवधि आय व्यय के अनुमान लगाने की हृप्टि से भी उचित 
जान पड़ती है। विदेशों में भी अधिकतर यही प्रथा है। पर अमरीका के कुछ राज्य 
व इंग्लैण्ड इसके अपवाद है। अमरीका के कुछ राज्यों में आयव्ययक दो वर्ष की अवधि 
के लिए बनता है। इंग्लैण्ड में यह प्रथा है कि आय का पर्याप्त अंश स्थाई करों से 
मिल जाता है। व्ययों में भी समेकित निधि से की जाने वाली सेवाएँ बग्रेर आयव्ययक 
के शामिल करली जाती हें । केवल “मतापेक्ष धन से की जाने वाली सेवाएँ ” 
(5ण०ए9 $०7एं०७७) प्रतिवर्ष संसद्‌ द्वारा स्वीकृत होती हैं । 


(5) यथासम्भव प्राक्कलित राशियाँ यथावत्‌ हों:--व्यय करने वाले विभागों की 
प्रायः यह प्रवृत्ति रहती है कि वे प्रावकलित राशियाँ बढ़ा-चढा कर बतलाते हैं। यह 
वास्तव में संसद्‌ को धोखा देना है क्योंकि जहाँ इससे एक ओर संसद से आवश्यकता 
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से अधिक अनुमति लेना सिद्ध होता हैं वहाँ दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप 
अन्य आवध्यक प्रयोजन रुक सकते है क्‍योंकि आय की कमी तो सेव रहती है। 
व्यय के ही समान आय के अनुमान के आँकड़ें भी यथासम्भव यथावत्‌ होने 
चाहिए । अन्यथा वर्ष के अन्त में आय और व्यय के बीच बहुत असन्तुलन हो 
सकता है । 


(6) आयव्ययक का स्वरूप लोक लेखे के अनुरूप हो :---आयबव्ययक का स्वरूप 
राष्ट्रीय लेखे के अनुरूप होना इसलिए अनिवार्य है कि नए आयव्ययक बनाते 
समय पिछले आँकड़े जो लेखा-पद्धति के अनुसार रखे जाते हैँ आसानी से ठीक 
ठीक मालूम नहीं हो सकते । इस स्वरूप भेद से वित्तीय नियंत्रण में कठिनाई उत्पन्न हो 
सकती है। जैसा कि अध्याय दस से ज्ञात होगा कि इधर भारत में आयबव्ययक 
के स्वरूप में परिवर्तत के लिए कई अनुरोध किए गए है। लेखा-पद्धति से उनका 
अट्ट सम्बन्ध होने के कारण ही कदाचित अधिक परिवतेन नहीं किया जा सका है । 


(7) प्राक्कलित राशियाँ विभागों के अनरूप होनी चाहिए :--संसदीय प्रथा के 
परिणाम स्वरूप अर्थात्‌ जहाँ प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के काम' के लिए ज़िम्मेदार 
होता है भारतीय आयव्ययक निर्माण में यह प्रथा हो गई है कि आय और व्यय के 
अनुमान उस विभाग के नाम दिखलाए जाएँगे, जिन्हें वे वास्तव में प्राप्त होते हों, 
भले ही उसका फल किसी अन्य विभाग को मिलने वाला हो । इस प्रकार किसी 
स्कूल निर्माण पर व्यय भारतीय आयबव्ययक निर्माण प्रथा में सार्वजनिक निर्माण 
विभाग के अन्तर्गत प्रावकलित किया जाएगा न कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत । यह 
नियम व्यवसायेतर विभागों के विषय में लागू होता है। रेल, डाक आदि व्यापारिक 
विभागों में आय या व्यय उन विभागों के नाम दर्ज की जाती है जिनके लिए वह वास्तव 
में संगहीत या खर्च की गई हो । 


(8) वे के अन्त में बची राशियाँ राष्ट्रीय कोष में वापस आ जानी चाहिए.--- 
प्रजातन्‍त्रीयय पद्धति में आयव्ययक वर्ष भर के लिए होने का स्वाभाविक 
उपनियम यह है कि वर्ष के अन्त में बची राशियाँ राष्ट्रीय कोष में वापस आ जाएँ। 
आयव्ययक के वा्षिक होने के कारण वर्ष के आखिरी महीनों में फ़जुल खर्च होने का 
भय रहता है, पर यदि उसके लिए ऐसा नियम बनाया जाए कि विभाग चाहे जब तक 
उस वित्त का उपयोग कर सकते हैँ तो अगले वर्ष के आयव्ययक बनाने में कठिनाई हो 
सकती है। अतएव भारतीय आयव्ययक अवस्था में यह नियम है कि अवशिष्ट धन 
लौटा दिया जाए। कुछ ऐसे व्यय होते हैं जहाँ धन एक बार लौटा देने पर फिर मिलने 
तक इन्तजार करने से हानि हो सकती है ऐसी अवस्था में एक औपचारिक अनमति से 
विभागों को अवशिष्ट राशियों को उनके पास ही रहने दिया जाता है। इस नियम 
का आशय विभागों को फ़जूलखर्ची से रोकना है । 


2. आयव्ययक निर्माण 
आयबव्ययक निर्माण की तीन मुख्य अवस्थाएँ हैं : 
(क) विभागों द्वारा निर्माण, 


(ख) महालेखापाल के कार्यालय में जाँच तथा निर्माण, तथा 
(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन तथा जाँच । 
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(क) विभागों द्वारा निर्माण:--पअत्येक विभाग में आयध्ययक निर्माण के लिए एक 
अधिकारी हुआ करता है जिसे प्रावकलन अधिकारी (507790708 (0706०) कहते 
है। प्रावकलन अधिकारी किस स्तर के होंगे, इस सम्बन्ध में कोई खास नियम नहीं होता । 
प्र साधारणतया प्रत्येक विभाग का प्रमख प्राक्कलन अधिकारी हुआ करता है। 
अन्य अधिकारी भी प्रावकलन अधिकारी बन सकते हैं यदि वे व्यय नियन्त्रण के लिए 
ज़म्मेदार हों । 


प्रावकलन अधिकारियों का यह कतेंव्य है कि वे 5 अक्टूबर तक आय और व्यय 
के प्रावकलन महालेखापाल के कार्यालय तथा वित्त विभाग को भेज दें । इसके लिए 
प्रतिवर्ष 45 अगस्त तक विभाग द्वारा प्राक्कलन अधिकारियों को बजट प्रपत्र 
(8598०: 7०:४7) भेजे जाते है, जिनमें आय और व्यय स्तम्भों के अन्तर्गत गतवर्षीय 
आय व्यय के वास्त बक आँकड़े दिए हुए होते है । प्राककलन अधिकारी प्राक्कलन कर 
चुकने पर प्रपत्रों को पहले अपने विभाग अधिकारियों* को भेजते है जो उनकी जाँच 
कर उनको समेकित करता है। उसके बाद उन्हें महालेखापाल के कार्यालय तथा 
वित्त विभाग को भेज देना पड़ता है जहाँ आयव्ययक को अन्तिम शक्ल दी जाती है १ 


व्यय के प्राक्कलन प्रपत्नों में दो भाग होते हैं: 


(क) स्थाई व उच्चावचन व्ययों (5६8४ता08 क्षात एए८एब४४४8 (४०७7४2७४) 
के प्रावकलन । 


(ख) नवीन सेवाओं पर व्यय के प्राककलन । 


स्थाई व्ययों से उन सेवाओं का तात्पर्य है जो पिछले वर्ष भी होती आई हैं जैसे इमारत 
का किराया, अधिकारियों का वेतन आदि । नवीन सेवाओं से तात्पयें उन सेवाओं 
से है जो पहली बार प्रस्तावित की गई है जैसे कोई नई नियुक्ति, किसी विद्यमान सेवा 
के ही परिमाण में वृद्धि, कोई नवीन योजना आदि। कोई व्यय स्थाई सेवा समझा जाए 
या नवीन, इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होता है पर इस सम्बन्ध 
में रूढ़ि से कई प्रथाएँ हैं और प्रायः सभी विभाग जानते हैँ कि कौन सा व्यय नवीन 
सेवा पर व्यय है और कौन सा स्थाई सेवा पर । 


आय और व्यय के लिए अलग-अलग बजट प्रपत्र होते हैं। प्रपत्रों में आय और 
व्यय के अनुसार लेखाशीषक (०००४५ ०४ &०००४०४५) दिए होते हैं और 
यदि कोई नवीन लेखा शीर्षक खोलना हो तो पहले यह आवश्यक होता है कि वह 
लेखा शीर्षक नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की अनुमति से तय किया हुआ हो । 
प्रपत्रों के स्वरूप का नमूना अगले पृष्ठ पर दिया गया है। 


+“दूंसलैण्ड में व्यय” (00878०८४ 70 शिह०70) नामक लेखा शीर्षक के 
अन्तर्गत आने वाला व्यय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अलग अलग प्राक्कलित नहीं 
किया जाता। यद्यपि वह प्रत्येक मंत्रालय से अंशतः: सम्बन्धित होता है । इसका 
प्रावकलन भारतीय हाई कमिश्नर द्वारा किया जाता है जो उसे सीधे वित्त मंत्रालय के 
प्राककलन प्रभाग को भेज देता है । वित्त मंत्रालय इस पर सम्बन्धित मंत्रालयों की 
सलाह से स्वीकृति या अस्वीकृति देता है । 


(8) 
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प्रपत्र 3 
आय और व्यय का प्राक्कलन प्रपत्र 





आय वास्तविक आय- आवृत्त/ प्राककलित गत वर्ष तदवधि केफ़ियत 
व्यय के आय/ व्ययक प्राप्त राशियाँ की में इस 





लेखा व्यय प्राक्कलित राशियाँ वास्तविक वर्ष की 
शीर्षक राशियाँ राशियाँ प्रावकलित 
(गत राशियाँ 
वर्ष की ) 
| 2 3 4 5 6 पर 8 








पहले स्तम्भ की मदों में प्राककलन अधिकारियों को परिवर्तन करने का कोई अधिकार 
नहीं होता । स्तम्भ दो की राशियाँ भी वित्त विभाग बजट प्रपत्र भेजते समय पहले 
से ही भर कर भेजते है। स्तम्भ तीन की राशियाँ भरना प्राककलन अधिकारियों का 
काम है जो उसे पिछले वर्ष की अनुदान पुस्तकों को देखकर भरते हैं। स्तम्भ चार 
ओर पाँच में वास्तविक प्राककलन का कार है । स्तम्भ छह और सात उपलब्ध 
राशियों से भरे जाते हैं। इनका उद्देश्य आय तथा व्यय के वृद्धि अथवा ह्वास की 
प्रवत्तियों का दिग्दशन कराना है । ये आँक$़े प्राय: छह महीने के होते हैं । ऐसी धारणा 
है कि नियत अवधि में, गत वर्ष हुए आय व्यय की तुलना में यदि चालू वर्ष में अधिक 
आय-व्यय हुई हो तो अगले वर्ष में भी आधिक्य की संभावना है। इसी आधार पर 
अगले वर्ष के लिए प्रावकलन किया जाता है । अनुभव से देखा गया है कि इस आधार 
पर स्थाई व उच्चावचन वाले व्यय के प्राक्कलन करना काफ़ी युक्तिसंगत होता है। 


नवीन* सेवाओं के व्यय अनुमान के लिए कोई खास आधार नियत नहीं । इसका 
एकमात्र आधार राज्य के व्यवहारों की वृद्धि या ह्ास है। कल्याणकारी राज्य में 
व्यय हमेशा वृद्धि पर ही होता है, ऐसी अवस्था में प्रति बष नवीन व्यय होते ही रहेंगे । 


+958 तक नवीन सेवाओं के लिए यदि अचूक अनुमान न बनाया जा सकता हो 
तो पिण्ड राशि अनुदान लेने की प्रथा थी। पर अगस्त 959 के “पुनरावृत्त आय- 
व्ययक व वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था” (२८एा5८० दाए;782706700 407 5प48८479 
थ0 70००८) (४07070) आदेश के अनुसार अब अत्यधिक छोटे निर्माण अथवा 
छोटी अस्थाई नियुक्तियों को छोड़ कर शेष के लिए पिण्ड राशि अनुमान बनाना 
मना है। हो सकता है कि बड़ी योजनाओं के लिए अचूक अन्दाज़ न लगाया जा सकता 
हो, उनके लिए आदेश है कि केवल प्रारम्भिक ज्ञात व्यय के लिए ही अनुमान 
बनाने चाहिए। 
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उन्हें आयव्ययक में आने से कोई रोक नहीं सकता । सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना 
पड़ता है और वह यह कि जिस नवीन सेवा के लिए व्यय प्राककलित है वह सरकार 
द्वारा स्वीकृत है अर्थात्‌ उस पर उच्चतम अधिकारी और कभी-कभी तो मंत्री अथवा 
मंत्रिमंडल से अनमति प्राप्त हो चकी है या नहीं । प्रायः नवीन सेवाओं के प्राक्कलन 
के पूर्व सेवा के प्रयोजन पर अनुमति हो चुकी होती है । 


आय के प्राककलन अधिकतर विभिन्न करों की दर व पिछली अवशिष्ट 
प्राप्तियों के आधार पर बनाए जाते हैं। उसमें उतनी जाँच की आवश्यकता नहीं 
होती जितनी कि व्यय प्राक्कलन बनाने में । फिर भी प्राप्तिवों का ठीक-ठीक 
अनुमान' लगाना कोई सरल काम नहीं । 


आयकर के विषय में नीचे दिए गए आधार हैं :-- 

() पिछले वर्ष की वास्तविक वसूली, 

(2) अविशिष्ट निर्धारण, 

(3) वर्तमान प्राप्ति की दर, 

(4) बकाया आयकर तथा चालू कर प्राप्तियों के अनुमान, 

(5) पिछले वर्षों में लगाया गया कर जिसकी प्राप्ति न हो सकी हो । 


इसी प्रकार आयात-निर्यात शुल्क के विषय में स्थूल आधार नीचे दिए गए हैं:--- 


() सरकार की आयात-निर्यात नीति के परिवर्तेंन, 


(2) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम (8८७ (एड४०78 2८0) के अन्तर्गत 
किए हुए परिवर्तेन 

(3) व्यापार (खासकर निर्यात योग्य वस्तुओं--जेसे चाय, कपड़ा, तेल आदि) 
की प्रवृत्तियाँ 


(4) देश में उत्पादन की मात्रा और उसके आयात पर होने वाला परिणाम । 


यह था आय और व्ययों का नवीन वर्ष के लिए प्राक्कलन बनाना | पर चाल 
वर्ष की बाकी अवधि के लिए भी विभागों को प्राक्कलन बनाने पड़ते हैं जिसे 
“संशोधित प्राककलन'” (२८ए४४८१ 7॥४४778/०) कहते हैँ । प्राककलन अक्टबर तक 
बनाए जाते हैं अतएवं संशोधित प्राककलन अक्टूबर से मार्च के अन्त तक के लिए 
होते हैं। दूसरे शब्दों में चाल वर्ष में जो प्राककलन संसद ने स्वीकृत किए है उनमें 
वास्तविकता (छह महीने तक की--अप्रेल से अक्टूबर तक) की दृष्टि से क्‍या 
परिवर्तेन आवश्यक हूँ यह अन्दाज़ लगाया जाता है । संशोधित प्राक्कलनों का 
निर्माण आयव्ययक निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार 
पर सरकार के पास अगले वर्ष के प्रारंभ में कितना धन शेष बचेगा| यह जाना जाता 
है। कुल अर्थोपायों को जानने के लिए शेष धन का जानना अत्यधिक आवश्यक है। 


*आय की प्राप्तियों का उसके प्राककलन से बहुधा अधिक होना, लोक लेखा 
समिति और संसद सदस्यों की आलोचना का विषय रहा है। इसलिए लोक लेखा 
समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन (तृतीय लोक सभा) में आय के अनमान यथार्थे 
के अधिक निकट बनाने का आग्रह किया है । 
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आय और व्यय के संशोधित प्राक्कलन निम्नलिखित आधार पर बनाए जाते हैं :-- 
(क) चाल वर्ष के आय व्यय के वास्तविक आँकड़े, 

(ख) तदवधि में पिछले वर्ष के आँकड़े, 

(ग) पिछले दो वर्षो के वास्तविक आय व्यय के आँकड़े, 

(9) 


घ) विनियोग तथा पुनविनियोग सम्बन्धी आदेश (4०70एपंक्रंका ४00 
रिटथ007007707 (07667), 


(च) अन्य उपयुक्त घटनाएँ । 


चाल वर्ष के उपलब्ध वास्तविक व्यवहार के आँकड़े विभागों के पास होते ही है । 
(ख) और (ग) आधारों से आय-व्यय की प्रवृत्ति जानी जा सकती है। किन्तु सम्भव 
है कि प्रवत्ति ह्वास की ओर होते हुए भी शेष समय में अर्थात्‌ अक्टूबर से मार्च 
तक विभाग सहसा अधिक व्यय करने के लिए तेयार हों और उन्हें इस सम्बन्ध में 
वित्त विभाग से व्यय अनुमति भी मिल गई हो, अथवा वे सहसा अधिक आय की 
अपेक्षा करते हों । ऐसी दशा में ही परिस्थिति के अनुसार उपरोक्त (घ) तथा (च) 
आधारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है । 


(ख) महालखापाल क कार्यालय में जाँच तथा निर्माण:--विभागों में प्रावकलनों का 
कार्य होने पर प्राक्कलन प्रपत्रों की एक प्रति वित्त मंत्रालय को और एक प्रति महा- 
लेखापाल को भेज दी जाती है। महालेखापाल को व्यय प्राककलनों का केवल प्रथम 
भाग भेजा जाता है। आय-प्राक्कलनों में महालेखापाल के कार्यालय को विशेष कार्य 
नहीं करना पड़ता क्योंकि उसमें पिछले आँकड़े की शुद्धता आदि का इतना महत्त नहीं । 
देखा जाए तो महालेखापाल के कार्यालय की जाँच में शुद्धता लाने का एक और मार्ग 
है अन्यथा, आयव्ययक का निर्माण केवल प्रशासनिक विभाग* (७०7077780ए८ 
70०7%7777००४४) तथा वित्त विभाग की ज़िम्मेदारी है । महालेखापाल अपने 
कार्यालयों में लेखे के आधार पर यह देख लेता है कि प्राक्कलित राशियाँ उपयक्त' 
आधार पर प्राक्कलित की गईं हे या नहीं । महालेखापाल| के खातों में वेतन 
श्रेणियाँ दी होती हैं। इससे वेतन सम्बन्धी प्राक्कलनों की जाँच हो सकती है । 
संशोधित प्राक्कलनों के विषय में महालेखापाल की परीक्षा से काफ़ी फ़ायदा 
होता है क्योंकि उसके पास व्यय के आँकड़े विभागों को ज्ञात आँकड़ों से कहीं ज़्यादा 
शुद्ध होते हैं । 

महालेखापालों को चाहे वे राज्यों के हों अथवा केन्द्रीय राजस्व के कुछ 
राशियों का प्राक्कलन स्वतन्त्र रूप से भी करना पड़ता है, जेसे पेन्शन, ऋण तथा 
विभिन्न निक्षेप निधियाँ। इन व्यवहारों का सम्बन्ध किसी विभाग विशेष से न होकर 


*शासन की भाषा में वित्त मंत्रालय को छोड़ कर अन्य सब विभाग/मंत्रालयों 
को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है क्‍योंकि जैसे अन्य सब विभाग स्वयं कोई न 
कोई सरकारी नीति निर्धारित करते हैं वैसे वित्त मंत्रालय नहीं । वित्त मंत्रालय 
का काम केवल उन विभागों को वित्त दिला देना है। काम करना उन विभागों की 
ज़िम्मेदारी है । 


सभी राज्य महालेखापाल यह काये नहीं करते। प्रथा में राज्यों के अ्रनसार 
भेद है। यद्यपि अगले वाक्य में बतलाई गई मद सभी राज्य महालेखापाल देते हैं 
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सारे विभागों से होता है, अतएव इनका प्राक्कलन करना महालेखापालों के सुपुदद 
किया गया है। निक्षेप निधियों का प्रावकलन उनके अन्तर्गत हुई जमा व निकासी 
की प्रवत्ति के आधार पर किया जाता है। पर ऋणों के विषय में महालेखापाल को 
ऋण अवशेपों का रिजव बैक से प्राप्त विवरण तथा नवीन ऋण जारी करने या 
चुकाने के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों का आधार लेना पड़ता है । 


दद्धता की जाँच और कुछ मदों के विषय में मौलिक रूप से प्राक्कलन बनाने 
के अतिरिक्त महालेखापाल को आयव्ययक के सम्बन्ध में दो अन्य महत्तपूर्ण कार्य करने 
पड़ते हैं, () आयव्ययक टिप्पणियाँ (87१86 ]९०४८४) बनाना, तथा (2) प्राक्कलनों 
को माँगों का रूप देना । आयव्ययक टिप्पणियाँ विशेष प्रपत्रों पर बनाई जाती है जो 
वित्त विभाग द्वारा दिसम्बर के बीच महालेखापालों को भेज दिए जाते है । टिप्पणियों 
का उद्देश्य पिछली प्रगति की तुलना में प्राक्कलित राशियों का विश्लेषण करना है। 


प्राक्कलनों को माँगों का रूप देने में यह कोशिश होती है कि किसी एक विशेष 
प्रयोजन के लिए यथासम्भव एक पूरी माँग हो। एक माँग में कितनी उप माँगें होंगी 
यह वित्त विभाग द्वारा प्रपत्र भेजते समय पहले ही तय किया हुआ होता है पर महा- 
लेखापाल के सुझाव पर अन्य उपमाँगों को भी शामिल किया जा सकता है। माँगों 
का रूप देते समय लेखा विभाग को यह देखना पड़ता है कि प्राक्कलनों की राशि का 
योग माँगों के अन्तर्गत बैठाई गई राशियों के योग के बराबर है। पाठकों ने देखा 
होगा कि जो माँग पुस्तकें संसद्‌ को पेश की जाती हैँ उनमें माँगों के अनुसार राशियाँ 
तो होती ही हैं पर समस्त व्यय का एक लेखानूसार विवरण भी होता है जो वित्त 
मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए आधारभूत काम पहले महालेखापाल 
को ही करना पड़ता है। भारत सरकार के आयव्ययक के सम्बन्ध में चूँकि प्राककलन 
जाँच किसी एक मह।लिेखापाल द्वारा न होकर अनेक महालेखापालों (अर्थात्‌ प्रत्येक 
राज्य के महालेखापाल) द्वारा की जाती हे इसलिए समेकीकरण का कार्य वित्त 
मंत्रालय ही करता है, अन्यथा यह कार्य साधारणतया महालेखापालों का है। 
राज्यीय आयबव्ययकों के बारे में यह कार्य वहाँ के महालेखापाल ही करते हैं । 


(ग) वित्त विभाग द्वारा समेकन तथा जाँच:---महालेखापाल द्वारा जाँच और निर्माण 
के बाद आय के सारे और व्यय के प्रपत्र के दूसरे भाग 30 अक्टूबर तक वित्त विभाग 
को भेज दिए जाते हें । वित्त विभाग उन्हें एकत्रित कर आयव्ययक का स्वरूप देता 
है। राज्यों के विषय में राज्य के वित्त विभागों के समेकन का प्रक्न नहीं उठता क्‍्यों- 
कि उनके यहाँ जाँच एक ही महालेखापाल द्वारा होती है। पर केन्द्र में वित्त 
विभाग को महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, राज्य महालेखापाल, महालेखापाल डाक 
और तार विभाग, महालेखापाल रक्षा विभाग तथा वित्तायुक्त रेल विभाग आदि ऐसे 
चार महालेखापालों के जाँचे हुए प्राककलनों का समेकन करना पड़ता है। महालेखा- 
पाल डाक और तार विभाग के प्राक्कलन वित्त मंत्रालय के व्यय प्रभाग (संचार से 
सम्बन्धित भाग) द्वारा समेकित किए जाते हैं । इसी प्रकार महालेखापाल रक्षा 
विभाग के प्राक्कलन वित्त मंत्रालय के रक्षा प्रभाग द्वारा समेकित किए जाते हैं। 
इसी प्रकार अन्य आँकड़े व्यय प्रभाग (एज०८ए०॑ा५प्रा6 0:0:8709) द्वारा 
समेकित तथा जाँचे जाते हैं। रेल विभाग का आयव्ययक अलग से पेश किय। जाता 
है। सामान्य आयव्ययक से उसका केवल इतना ही सम्बन्ध है कि रेल आयव्ययक से 
उसके लिए कितनी राशि लाभांश के रूप में मिलने वाली है । 
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सभी व्यय प्रभागों से जाँच होने के बाद राशियाँ वित्त विभाग के आयव्ययक 
प्रभाग को सूचित की जाती है । इस अवस्था से प्राक्कलन आयव्ययक का स्वरूप लेने 
लगते हैँं। इसी बीच वित्त मंत्रालय उन दूसरे भागों पर भी निर्णय ले रखता है जिनमें 
नवीन सेवाओं के व्यय प्राक्कलित होते हें। जब नवीन सेवाओं के प्रस्ताव वित्त 
मंत्रालयों में आते हैं तो पहले उपयुक्त व्यय प्रभाग उनकी जाँच कर लेते हैं । बाद में 
उन्हें आयव्ययक प्रभाग में भेजा जाता है। साधारणतया प्रत्येक नवीन सेवा के लिए 
वर्ष के दौरान में अनुमति मिली हुई होती है। अनुमति होने के बावजूद यदि 
प्राककलित राशियाँ ज़्यादा होने का आभास होता हो तो बे उसमें “तदर्थ कटौती” 
(50 70० (८४७) भी करते हैं । दोनों प्रकार के प्रपत्र आते ही 
आयव्ययक प्रभाग में अन्तिम रूप से समेकन शुरू हो जाता है। साथ ही दो और 
क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, जो निम्नलिखित है: 


(क) आय तथा व्यय के प्राक्कलनों को अन्तिम रूप देना, तथा 
(ख) आय सम्बन्धी नीति निर्धारण करता। 


चाहे विभिन्न स्तरों पर आय और व्यय के प्राक्कलनों की जाँच हो गई हो, फिर भी 
आयब्ययक प्रभाग में उनकी पुनः जाँच होती है। आयव्ययक' प्रभाग की जाँच इस 
दृष्टि से नहीं होती कि कितने धन की वास्तविक आवश्यकता है वरन्‌ इस दृष्टि से 
होती है कि कुल प्राप्य आय के अनुपात में व्यय' प्रावकलन अधिक हे या कम । पूँजी 
व्यय के सम्बन्ध में आयव्ययक प्रभाग की जाँच बहुत सूक्ष्म होती है। पृजी व्यय 
के लिए वित्त की व्यवस्था करने की सारी ज़िम्मेदारी वित्त विभाग पर होती है। 
पूँजी व्यय जितना बचत के साथ हो सके उतना वांछनीय है। इस सामान्य सिद्धान्त 
के कारण वित्त विभाग यह देखता है कि पूंजी व्यय किसी ऐसी योजना पर तो 
नहीं हो रहा है जो पंचवर्षीय: योजना में शामिल न हो । इस सम्बन्ध में व्यवस्था 
यह है कि हर एक मंत्रालय अपने वित्तीय सलाहकारों की सलाह से सितम्बर से 
अपने पूँजी व्यथ के प्राककलन बनाना शुरू कर देते हैं। नवम्बर तक उन्हें ये प्रस्ताव 
वित्त मंत्रालय को भेज देने पड़ते है। इन प्राक्कलनों की एक प्रति योजना आयोग 
को भेजनी पड़ती है। बाद में योजना आयोग तथा वित्त विभाग मिल कर प्रत्येक 
मंत्रालय कितनी पूँजी व्यय कर सकता है, इसकी अवधि निर्धारित कर देते हैं। 
जब नवीन सेवाओं और स्थाई सेवाओं के प्राक्कलन वित्त-विभाग के व्यय प्रभागों 
के पास आते हँतो वे ये देखते हैं कि प्रस्तावित राशियाँ इन अवधियों के अन्तर्गत 
हैं या नहीं ! 


ये सब जाँच पूर्ण होते ही आय सम्बन्धी विचार किए जाते हैं अर्थात्‌ आयव्ययक 
घाटे का होगा या संतुलित, और यदि घाटे का होगा तो उस घाटे को पूरा करने के लिए 
क्या अर्थोपाय' किए जाने चाहिए । पूर्वोक्त पद्धति से आय तथा व्यय के अलग अलग 
प्राककलन तैयार हो जाने पर आय और व्यय में कितना अन्तर है, इसका अन्दाजं 
लग ही जाता है। कितना अधिक कर लगाया जाएगा या वर्ष में कितना ऋण लिया 
जाएगा इस सम्बन्ध में थोड़े ही लोगों को जानकारी* होती है तथा ये विचार बिल्कुल 


+इंसलेण्ड में बजट की गोपनीयता एक कहावत बन गई है । वहाँ यदि किसी वित्त 
मंत्री से बजट गोपनीय न रखा जा सके तो उसे त्यागपत्र देना पडता है। 947 में 
डा० डाल्टन का त्यागपत्र देना प्रसिद्ध है । 
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आखीर में किया जाता है--जैसे आयव्ययक सदन में पेश होने के केवल सात आठ 
दिन पहले । रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं की सलाह भी ली जाती है । 
मामला प्राय: मंत्रिमंडल तक जाता है। रक्षा के प्राक्कलनों पर मंत्रिमंडल की रक्षा 
समिति भी विचार करती है। रचना की दृष्टि से सभी आँकड़े पहले से आयव्ययक 
पुस्तकों में तैयार हुए होते हैं। केवल अर्थोपायों का पता लगते ही प्राककलित आय 
राशियों में से कुछ में अन्तर कर दिया जाता है । 


3. आयव्ययक का स्वरूप 


आयबव्ययक का अर्थ मुख्यतः उस विवरण से है जिसे आयव्ययक विवरण कहते 
है। पर बृहत्‌ अर्थ में माँग पुस्तकें (80088 ० ॥0८779705), व्याख्यात्मक ज्ञापन 
(फ्ट/8720077. /८7०707270पए7४7) आर्थिक सर्वेक्षण (4०07्0777८ 5फ7ए८५) 
तथा वित्त मंत्री का भाषण सभी आयबव्ययक के अंग माने जाते हैं । 


(अ) आयव्ययक का विवरण:--भारत सरकार के आयव्ययक विवरण के पाँच भाग 
होते है : 

केन्द्रीय सरकार के राजस्व तथा राजस्व से हुए व्यय का सामान्य विवरण, 
केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों तथा भुगतानों का सामान्य विवरण, 

केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विस्तृत विवरण, 

केन्द्रीय सरकार के राजस्व से हुए व्यय का विस्तृत विवरण, तथा 


पहले का उद्देश्य राजस्व आय और व्यय की तुलना दिखलाना होता है । आय- 
व्ययक घाटे का है या बचत का, यह इसी विवरण से ज्ञात होता है। दूसरे का उद्देश्य 
सरकार की सर्वागीण वित्तीय हालत बतलाना है। तीररे, चौथे और पाँचवें का 
उद्देश्य इन्ही का विस्तृत व्योरा देना होता है । संविधान के अनुच्छेद व2 ( 2) (ख ) के 
अनुसार राजस्व लेख पर होने वाले व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखलाना आवश्यक 
होता है। इसलिए () और (2) अलग अलग दिखलाए जाते है (देखिए परि- 
शिष्ट 5) । उपरोक्त सभी विवरणों में राशियाँ भारत की समेकित निधि, आकस्मिकता 
निधि तथा सरूवंजनिक खाता के अन्तर्गत अलग-अलग दिखलाने की प्रथा है । 


(ब) माँग पुस्तकें:--संविधान के अनुच्छेद 3( 2) के अनुसार भारत की समेकित 
निधि पर भारित व्यय को छोड़कर शेष व्यय को लोक सभा में अनुमति के लिए अनु- 
दानों की माँगों के रूप में रखना आवश्यक होता है। इसलिए माँग पुस्तकों की 
आववध्यकता होती है। 958-59 तक माँग पुस्तकों को निम्नलिखित चार भागों” में 
प्रकाशित करने की प्रथा थी :-- 


(]) केन्द्रीय सरकार के राजस्व व्यय की माँग पुस्तक, 


*]957-58 तथा 958-59 में आयबव्ययक में एक और माँग पुस्तक 
प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे व्ययों की चर्चा होती थी जो पिछले वर्ष तो थे पर जिन 
पर आगामी वर्ष में कोई व्यय नहीं होने वाला था । इसमें केवल पिछले साल के ही 
प्रावकलित व परिष्कृत आँकड़े होते थे । 
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(2) केन्द्रीय सरकार के पूँजी व्यय तथा ऋण आदि के निगम की माँग पुस्तक, 
(3) रक्षा व्यय की माँग पुस्तक, तथा 
(4) डाक व तार विभाग संबंधी माँगों की पुस्तक । 


]959-60 से अब प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक माँग पुस्तक होती है । रक्षा 
व डाक-तार विभाग के लिए अब भी पूवंवत्‌ अलग माँग पुस्तके होती है। सिविल 
विभागों में पहले राजस्व व्यय व पूँजी व्यय की अलग अलग माँग पुस्तकें होती थीं 
अब प्रत्येक मत्रालय की माँग पुस्तकों में ही उस विभाग के अधीन होने वाले पँजी 
व्यय की माँगे शामिल होती है । माँग पुस्तकों में ही अब उस विभाग की प्रमुख योज- 
नाओं पर टीका, व्यय में अधिकता या कमी के कारण तथा यदि उस विभाग के अन्तर्गत 
कोई राष्ट्रीय उद्योग हों तो उनके लाभ हानि लेखे व संतुलन पत्र दिए जाते 
हैं जो पहले व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए जाते थे। 


माँगों की रचना के विषय में सामान्यतः: निम्नलिखित नियम पालन करने 
पड़ते है:--- 


(क) संविधान के अनुच्छेद 2(2) (ख) के अनुसार यह आवश्यक है 
कि भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय अन्य' व्यय से पृथक 
दिखलाया जाए । अतएव मॉग पस्तकों में एसे व्ययों को टेड अक्षरों 
में लिखा जाता है। 


(ख) माँगें ऐसी होनी चाहिए कि व्यय-नियन्त्रण अधिकारी अपने दायित्व 
सुविधा से संपादित कर सके । अनुदान बहुत बड़े होंगे और असंबधित 
विषयों के होंगे तो एक वित्त-नियंत्रक के लिए यह कार्य कठिन होगा । 


(ग) प्रत्येक मंत्रालय के लिए साधारणतया एक पृथक माँग की जाए। लोक 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में नियम 206 
(4) के अनुसार यह आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय की सुविधा से 
दो या अधिक मंत्रालयों या विभागों के लिए प्रस्थापित अन॒दानों 
को यदि उनका वर्गीकरण विशेष मंत्रालय के अन्तर्गत सहज ही न किया 
जा सके तो एक माँग में भी सम्मिलित किया जा सकता है। 
इस नियम का यह उद्देश्य है की संसद में बहस की दृष्टि से प्रत्येक 
मंत्रालय अपनी ज़िम्मेदारी संभाल सके । 


(घ) माँगें यथासंभव शुद्ध हों और प्रयोजन विशेष के लिए हो न कि 
पिण्ड राशि ([,प४7० ४०००) के रूप में । किसी अनिद्चत प्रयोजन के 
लिए प्रत्येक माँग के चार भाग होते हैं 


() अनुमानित राशि :--इसमें सीधे स.दे एक वाक्य में प्रयोजन व राशि 
का ज़िक्र होता है । 


*लोक सभा की प्राककलन समिति के 7 वें प्रतिवेदद (तीसरी लोकसभा ) के प्रस्ताव 
को स्वीकृत करते हुए 963-64 के आयव्ययक' से अनुदानों के च।र भाग तो बनाए 
जाते हैँ पर संसद में केवल प्रथम दो भागों वाली अनुदान पुस्तक ही पेश की जाती है। 
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(2) उपशीर्षक :--- जिसके अन्तर्गत माँग का लेखा रखा जाता है। अध्याय 


(3) 


(4) 


तीन में विनियोग लेखें का जो ज़िक्र किया गया था वह इसी 
उपशजीर्षक के आधार पर लिखा जाता है। 


विस्तृत विवरण :--- इसमें (2) के उपशीर्षों को लेखा क्षेत्रों के 
अनुसार और विस्तार से दिया जाता है। जेसे पुरातत्व 
विभाग का व्यय है। यह केवल दिल्‍ली में ही नही वरन्‌ 
भारत के प्रत्येक कोने में जहाँ प्राचीन स्मारक हैं, होता है। इस 
के माने हें-उस व्यय का लेखा उस प्रान्त के महालेखापाल के 
खातों में रखा जाएगा। इसीलिए तीसरे खण्ड में लेखा क्षेत्रों के 
अनुरूप अनुदानों को दिखलाया जाता है जो लेखा निर्माण और 
आयबव्ययक के अटूट सम्बन्ध को सिद्ध करता है। 


वसूली : --जिसके अन्तर्गत उस माँग के अधीन व्यय में से प्राप्त 
होने वाली वसूली का अन्दाज़ किया रहता है। माँगों में चार प्रकार 
के आँकड़े दिखलाए जाते हैं। 


) पहले से पहले साल के व्यय के आँकड़ें; 


(7 
(2) पिछले साल के प्राक्कलित व्यय के आँकड़े; 
(3 


) पिछले साल के संशोधित व्यय के आँकड़े; तथा 


(4) चालू वर्ष के प्राककलित व्यय' के आँकड़े। 


इन चार प्रकार के आँकड़े देने का उद्देव्य यह है कि आयव्ययक पर बहस करते 
समय सभासद जान सकें कि पिछले वर्षो में व्यय कितना था और अब 
कितना बढ़ाया जा रहा है। 


959-60 से प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप माँगों में 
कितना हिस्सा योजना व्यय के नाते है यह भी दिखलाया जाता है । माँग के अन्तगंत 
योजना निमित्त सारा व्यय एक परिद्िष्ट के रूप में माँग के बाद दिखलाने की भी' 


अब प्रथा है । 


प्रत्येक माँग पुस्तक में सर्वप्रथम उन में कौन-कौन सी माँगें शामिल हैं इसका जि 
होता है ताकि किसी मंत्रालय के अधीन कितनी माँगें हैं, यह जाना जा सके । 
उदाहरणार्थ व963-64 के केन्द्रीय आयव्ययक में सिंचाई तथा विद्युत्‌ मंत्रालय” 
के अन्तर्गत निम्नलिखित माँगे गिनाई गई हैं :--- 


माँग नं० 68 पविचाई तथा विद्युत्‌ मंत्रालय 

माँग नं० 69 बहुद्देश्यीय नदी योजनाएँ 

माँग न॑ं० 70 सिंचाई तथा विद्युत्‌ मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय 
माँग न॑ं० 33 बहुद्देश्यीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय 

माँग नं० 34 सिंचाई तथा विद्यत्‌ मंत्रालय का अन्य पूँजी व्यय 
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जब माँगें सभा में पारित हो जाती हैं, तब वित्तीय भाषा में उन्हें अन॒दान (87०70) 
कहा जाता है । 


(स) व्याख्यात्मक ज्ञापन:--व्याख्यात्मक ज्ञापन का उद्देश्य आयव्ययक-विवरण में 
शामिल विभिन्न राशियों के पीछे ह्वास या वृद्धि के क्या कारण है, यह बतलाना है । 
इसमें किसी खास वित्तीय व्यवहार की व्यवस्था क्या होगी इसका भी ज़िक्र होता है 
ताकि व्यय की अनुमति देते समय' उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसका भी 
ध्यान रखा जा सके । व्याख्यात्मक ज्ञापन के निम्नलिखित दो भाग होते हें,:--- 


भाग 7 
() राजस्व तथा व्यय का सारांश, 
2) राजस्व प्राक्कलनों पर टीका, 
(3) व्यय प्राक्कलनों पर टीका। 


भाग 2 
प्रारम्भिक शब्द, 


) 

) पूँजी व्यवहारों का सारांश, 

) पूंजी व्यवहारों पर टीका, 

) भारत सरकार की ऋण स्थिति, 
5) भारत सरकार का बक़ाया ऋण। 


इन दोनों भागों के पूर्व एक “प्रारम्भिक टिप्पणी” होती है जिसके पहले भाग में 
आयव्ययक के स्वरूप आदि के बारे में बतलाया जाता है व दूसरे भाग में यदि लोक 
लेखा पद्धति में कोई परिवरतन हुआ हो तो वह दिया जाता है। 


व्याख्यात्मक ज्ञापन में कुछ और बातें भी शामिल की जाती हैं जो इस प्रकार हैँ : आय 
तथा व्यय में दस वर्ष की वृद्धि का चित्र, अर्थोपाय बजट का सारांश, ऋण तथा अग्रिम 
राशियाँ जो राज्य सरकार को दी गई हों, पाँच लाख रुपए से अधिक लगने वाली नवीन 
सेवाओं का सारांश । कुछ वर्ष पूर्व व्याख्यात्मक ज्ञापन बहुत छोटा हुआ करता था, 
पर संसद्‌ के सभासदों द्वारा आयव्ययक की चर्चा में अधिक रुचि लेने के परिणाम- 
स्वरूप अब इसमें अधिक विस्तृत जानकारी दी जाती है। रक्षा व्यय की विशालता 
के कारण व उनके लेखा शीर्षो आदि में भी जरा भेद होने के कारण रक्षा माँग पुस्तक 
के साथ अलग से एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी होता है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में 
वह सभी जानकारी दी जाती है, जो वर्ष की आयबव्यय व्यवस्था को पूरी तरह समझने 
में उपयोगी हो । प्राककलन समिति की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप व्याख्यात्मक 
ज्ञापन में अब निम्नलिखित बातें भी शामिल की जाती हैं :-- 

() राष्ट्रीय उद्योगों में विनियोजित पूँजी से लाभ :-- पहले केवल प्रमुख 
उद्योगों में विनियोजित पूँजी की राशि दी जाती थी पर अब उसके साथ 
साथ उन उद्योगों से मिलने वाले लाभ को भी दिखलाया जाता है ताकि 
उन उद्योगों की लाभ प्रवणता जानी जा सके । 
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(2) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिए गए अनुदान और उनके प्रयोजन आदि । 


(3) राजस्व से होने वाले व्ययों का स्थूल रूप से वर्गीकृत किया हुआ विवरण :--- 
वाषिक वित्त विवरण से बनाया हुआ आय और व्यय का एक संक्षिप्त 
विवरण पहले भी व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया जाता था पर अब उसे अधिक 
सुबोध बनाने के लिए उक्त वर्गक्वित विवरण भी दिया जाता है। 


(द) वित्त मंत्री का भाषण:--वित्त मंत्री के भाषण में सरकारी अर्थनीति का 
उल्लेख, तथा सरकार का अगले वर्ष का कार्यक्रम आदि होता है। कहा जाता है कि 
पहले वित्त मंत्रियों के भाषण अत्यधिक लम्बे हुआ करते थे पर अब व्याख्यात्मक 
ज्ञापन में जानकारी की बहुलता, अर्थनीति पर अलग से सर्वेक्षण आदि होने के कारण 
वित्त मंत्रियों के भाषण छोटे होने लगे हैं । | 


4. आयव्ययक ओर विधान-मंडल 


संविधान के अनुच्छेद 42 में स्पष्ट आदेश है कि राष्ट्रपति वाषिक वित्त विवरण” 
प्रतिवर्ष संसद्‌ के दोनों सदनों के सामने उपस्थापित कराएगा। अतः इसमें कोई 
प्रथा या सहलियत की बात नहीं है। यह प्रजातन्त्रात्मक पद्धति का एक अनिवार्य 
नियम है जो कार्यान्वित होना ही चाहिए । 


मोटे तौर पर संसद्‌ में आयव्ययक की चार अवस्थाएँ होती है : 
(१) सामान्य बहस, 

(2) माँगों पर बहस और उनकी अनुमति, 

(3) विनियोग विधेयक पर विचार, तथा 

(4) वित्त विधेयक पर विचार । 


संसद्‌ में आयव्ययक भले ही दोनों सदनों में रखवाया जाए पर राज्य सभा में उस 
पर सामान्य बहस के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । माँगों को पारित करने का 
अधिकार केवल लोकसभा को ही होता है । विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 
लोक सभा द्वारा पास होने पर राज्य सभा में भेजे जाते हैं । 


नियमों के अनुसार यह आवश्यक नही है कि आयव्ययक अमृक दिन ही सदनों 
में उपस्थापित किया जाए। लोक सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों 
में केवल इतना लिखा हुआ है कि आयव्ययक उस दिन सदन में रखाया जाएगा जिस 
दिन राष्ट्रपति आदेश दें । पर प्रथा से रेल आयव्ययक 5 फरवरी को तथा सामान्य 
आयबव्ययक फरवरी की आखिरी तारीख को सभा में पेश किया जाता है। ऐसी ही 
विधि राज्य सभा के सदन में आयव्ययक पेश करने में होती है । सभा में पेश होने 


*+]957 में रेल आयव्ययक और सामान्य आयव्ययक वर्ष में दो बार सदन में 
उपस्थापित किए गए थे-पहली बार प्रथम लोक सभा के 35वें अधिवेशन में और 
दूसरी बार, द्वितीय लोक सभा के पहले अधिवेशन में । पहली लोक सभा ने कुछ 
लेखानुदान पारित किए थे । अतएव द्वितीय लोक सभा के सामने पेश की गई माँगों 
में पहली लोक सभा द्वारा पारित राशियाँ भी शामिल थीं । 
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पर आदि से अन्त तक कार्यवाही करीब 30 दिन चलती है जिसमें तीन दिन सामान्य 
बहस, 22 दिन माँगों पर बहस और उनको पारित करना, तथा पाँच दिन विनियोग 
विधेयक तथा वित्त विधेयक पर बहस और उसे पारित करने में लगते हें। यह आवश्यक 
नहीं कि यह सारा कार्यक्रम लगातार होता रहे । बीच में संसद्‌ की अन्य महत्तपूर्ण 
कार्यवाहियाँ भी होती रहती है । पर इतना ज़रूर है कि शुरू होने से दो महीने के 
अन्त तक सारी क्रिया समाप्त हो जानी चाहिए क्‍योंकि यदि आयबव्ययक प्रक्रिया में 
आखिरी क्रिया यानी वित्त विधेयक का पास होना, मार्च के आखिर तकन हो 
तो मार्च-अप्रैल में एकत्रित किए हुए सारे कर व भार को लौटाना पड़ता है। जैसा 
कि पाठकों को पता ही होगा वित्त मंत्री के भाषण में ही नए कर आदि अर्थापायों 
का जिक्र होता है। ये कर पहली अग्रेल अर्थात्‌ नवीन वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही जारी 
हो जाते हैं, भले ही वित्त विधेयक पास न हुआ हो । “अस्थाई कर संग्रह अधिनियम 
(?ः0फंग्रठग् (॥0॥6८4078 ० 42565 2८) के अन्तगंत सरकार को अधिकार 
है कि वह वित्त मंत्री द्वारा कर प्रस्ताव घोषित करते ही उन्हें लागू कर सके । पर इस 
अधिनियम के अन्तर्गत सरकार अस्थाई तौर पर कर शुल्क आदि केवल दो महीने 
के लिए ही लागू कर सकती है । अतएवं आयव्ययक को दो महीने की अवधि में पारित 
करना ही पड़ता है। सभा में आयव्ययक के कार्यक्रम पर यही बन्धन है । संसद में 
बहस संबंधी प्रतिदिन का कार्यक्रम “कार्य मंत्रणा समिति” (छणएज्नं४८४५ &वैसंड07ए 
(०४०7४०7६८८) की सलाह से अध्यक्ष द्वारा निव्चित किया जाता है । 


(क) सामान्य बहस :-- संसद में सामान्य बहस का उद्देश्य सदस्यों को अधिक 
महत्तपूर्ण तथा नीति संबंधी बातों के लिए अवसर देना है जो माँगों को राशियों 
में यहाँ वहाँ कटौती सुझाने का कष्ट नहीं करना चाहते । यह एक परम्परागत 
प्रथा है जो उस समय से चली आ रही है जब सदन में माँगों पर बहस नहीं हुआ करती 
थी अथवा यदि बहस होती थी तो उन पर संसद्‌ की कोई अनुमति लेने की ज़रूरत 
नहीं होती थी । पर विकसित संसदीय प्रणालियों ने इसे इसलिए कायम रखा है कि 
इससे सरकार को सदन की प्रवृत्ति जानने का अवसर मिलता है। सामान्य बहस 
में हुई आलोचना के परिणामस्वरूप अथर्पाय प्रस्तावों में परिवर्तन करने के 
पर्याप्त उदाहरण मिलते है । दूसरे सामान्य बहस में राजस्व के प्राक्कलनों पर भी 
चर्चा करने का अवसर मिलता है जो व्यय प्राक्कलनों की तरह माँगों पर बहस 
के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया की दष्टि से केवल इतना ही उल्लेखनीय 
है कि सामान्य बहस के अन्त में वित्त मंत्री को बहस का जवाब देने का अधिकार 
होता है । दूसरे, सामान्य बहस के समय आयव्यय नीति विषयक कोई प्रस्ताव 
हा में नहीं लाया जा सकता और न ऐसे प्रस्ताव पर मतदान ही हो सकता 

| 





(ख) माँगों पर बहस :--- माँगों पर बहस आयव्ययक की प्रक्रिया का महत्त्वपूण 
भाग है। संविधान के अनुच्छेद 3(2) में विहित है कि व्यय के प्राक्कलन 
माँगों के रूप में लोक सभा के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे, जिस पर लोक सभा 
को स्वीकृति देने या न देने का अधिकार रहेगा। अर्थात्‌ माँगों को स्वीकृत किए 
बिना आगे की विनियोग विधेयक आदि क्रियाएँहों ही नहीं सकती। माँगों पर 
बहस केवल अनुदानों के पास करने के पहले की एक अवस्था है। हाँ, 
बहस में सदस्यों को सामान्य चर्चा की तरह चाहे जिस विषय पर बोलने का 
अधिकार नहीं होता । उसका माँग विशेष से ही सम्बन्ध होना चाहिए। 
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माँगों पर बहस और उनका पारित होना निश्चित और विस्तृत कार्यक्रम के 
अनसार होता है। इस के लिए 22 दिन की माँगों पर बहस की अवधि को माँग समह 
के अनसार छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित किया जाता है अर्थात हर एक मंत्रालय के 
लिए दिन निव्चित किए जाते हैं। (जसे, रक्षा मंत्रालय की माँगों के लिए चार दिन 
परिवहन तथा संचार मंत्रालय की मांगों के लिए तीन दिन आदि आदि )। साधारणतया 
बड़े मंत्रालयों की माँगों के लिए छोटे मंत्रालयों की तुलना में अधिक दिन निश्चित 
किए जाते ह । 


माँग एक सूचक प्रस्ताव (४०४०7) द्वारा पेश होती है, इसे अध्यक्ष पेश करता है 
प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार की होठी है 


“यह कि (अमुक) उद्देश्य के लिए 3] मार्च 9. . तक होने वाले व्यय 
की पूर्ति के लिए राज्यपाल (राष्ट्रपति) को. . . . से अधिक न होने वाली 
राशि स्वीकृत की जाए ।” 


माँग पेश होने पर विरोधी दल के सदस्य कठोती सूचक प्रस्ताव ((घ६ ॥४०४४०४७) 
पेश करते है । यह एक तरह के संशोधन प्रस्ताव हैँ जिसमें सदस्य यह व्यक्त करते हैं कि 
पूरी माँग का समर्थन करने की उनकी इच्छा नहीं है । कटोती प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकृत 
होकर पेश होते ही उस माँग विशेष पर बहस शुरू हो जाती है । 


कटौती प्रस्ताव तीन तरह के होते है : 
() नीति विरोधक कठौती प्रस्ताव, 
(2) मितव्ययता कटोती प्रस्ताव, 
(3) प्रतीक कटोती प्रस्ताव । 


नीति विरोधक कटौती प्रस्ताव में सदस्य अन॒दान विशेष के सम्बन्ध में अपना 
नेतिक विरोध प्रगट करते हैँ । मितव्ययता कटोती में किसी अनदान में 
कितनी कमी होनी चाहिए, इस पर प्रकाश डाला जाता है। प्रतीक कटौती में मंत्रालय 
विशेष या सारी सरकार के प्रति कोई खास शिकायत हो तो उसे प्रगट किया जाता 
है । नीति विरोधी कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि माँग की राशि घठा कर 
एक रुपया कर दी जाए”। मितव्ययता कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि माँग 


की राशि में अम॒क राशि की कमी की जाए”। प्रतीक कटौती में कहा जाता है “कि 
माँग की राशि में 700 रुपए की कमी की जाए। 


कटोती प्रस्तावों को बहुत सोच समझ कर प्रस्तुत करना पड़ता है । यह आवश्यक 
नहीं कि प्रत्येक कटौती प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा विचारा्थ स्वीकार कर ही लिया 
जाए। नियम यह है कि कटौती प्रस्ताव में “विशेषाधिकार का प्रश्न” (7,/+ए722८ 
5४५८) नहीं उठाया जा सकता। उसमें किसी ऐसे विषय का उल्लेख भी नहीं 
किया जा सकता, जो किसी न्यायालय या तदधिकारी प्राधिकारी के सामने विचारा- 
धीन हो। इसी प्रकार की अन्य दारतें भी हैं । 
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अिककललन-न-न> नमन कनभलकपजलनी 


कटौती प्रस्ताव पर सदस्यों को जो कुछ कहना है वढ़ कह चुकने पर माँगें सभा 
के सम्मख मतदान के लिए पेश होती हैं। इस अवसर पर यदि सरकार का कोई 
प्रवक्ता माँग के समर्थन में कुछ कहना चाहे तो उसे कहने का अधिकार होता 
है। जैसे-जैसे किसी माँग पर बहस हो चुकती है वसे-वेसे उन्हें पारित कर दिया 
जाता है। अर्थात्‌ यह नद्ीं कि सारी माँगों पर बहस होने पर उन्हें एक साथ पारित 
किया जाए। पर यह भी नियम है कि यदि समय के अन्त होने तक सभी माँगों पर 
कटौती प्रस्तावों के रूप में बहस न हो जाए तो अध्यक्ष उन्हें एक साथ सभा में पेश 
कर उन पर एक साथ स्वीकृति देने के लिए सदन को बाध्य कर सकता है। इस 
पद्धति को “विवादबंध” (७ण०॥॥०४४6) की पद्धति कहते हैं जो अत्यधिक पुरानी 
है पर इसे अब भी उपयोगी समझा जाता है 





संसद के सर्वोच्च होने के नाते प्रत्येक माँग पर उसकी अनुमति लिया जाना उपयक्त 
ही है पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि संसद्‌ ने अनुमति न दी हो, क्योंकि सरकार की 
किप्ती माँग को रोक लेने का अर्थ सरकार के कार्य-संपादन में अविश्वास का प्रस्ताव 
रखना है। विनियोग विधेयक को पारित करने का उद्देश्य भी सरकार को कार्य 
संयादन के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। माँगों पर स्वीकृति लेना संसद को 
सविस्तार अपना मत श्रगट करने का अवसर देना है। माँगें पारित होने पर विनियोग 
विधेयक के पारित होने में भी आसानी होती है । 


ग्रनदानों की माँगों के बारे में दो और बातें उल्लेखनीय हैं । एक तो, इसमें केवल 
उन्हीं राशियों पर मत लिया जाता है जो भारत की समेकित निधि पर भारित * 
हों अर्थात्‌ यद्यपि माँग पुस्तकों में कुल राशि माँग के रूप में दिखलाई जाती है फिर 
भी स्वीकृति केवल उसी राशि की लेनी पड़ती है जो मतापेक्ष हो । दूसरे, अनुदान 
केवल भारत की समेकित निधि से निकाली जाने वाली राशियों के लिए होता है लोक 
लेखे से नहीं । लोक लेखे में शामिल निक्षेप निधि आदि से यदि राशियाँ निकालना 
हो तो उनके लिए संसद्‌ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती । 


*(क) संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार निम्नलिखित राशियाँ भारत 
की समेकित निधि पर भारित मानी जाती है :-- 
. राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य 
व्यय, 
2. राज्य सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
के वेतन और भत्ते, 


3. ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है जिनके अन्तर्गत 
व्याज, निक्षेप निधि भार और ऋण प्रतिदान भार तथा उधार लेने और 
ऋण सेवा और ऋण प्रतिदान सम्बन्धी अन्य व्यय' भी हें, 


4. (अ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले निवृत्ति वेतन 
(?८४४709) और भत्ते, 


(ब) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले निवृत्ति वेतन, 
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(ग) विनियोग विधेयक : माँगों के पारित होने पर सदन में विनियोग विधेयक 
लाया जाता है । विनियोग विधेयक का उद्देश्य सभा द्वारा पारित तथा भारित व्यय 
को, विधिपूर्वक प्रशासकीय विभागों के लिए उपलब्ध कराना है । विनियोग विधेयक 
के बाहर साधारणतया सरकार को किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार 
नहीं होता । ऐसी आवश्यकता यदि पड़े तो उन्हें पूरक अनुदान आदि लेने पड़ते 
हैं जिसका उल्लेख आगे किया गया है। महालेखा परीक्षक ४392 वित्त मंत्रालय 
इस बात पर निगरानी रखते हैं कि व्यय उसी उद्देश्य और सीमा में हुआ है जितना 
विनियोग विधेयक में निर्दिष्ट था । 





(स) सर्वोच्च न्यायालय, भारत राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से सम्बन्धित 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) में 
उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रान्त के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस 
संविधान के आरम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता 
था उसके न्यायाधीशों को या उनके बारे में दिए जाने वाले निवृत्ति वेतन, 


5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को या उनके बारे में दिए जान 
वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन, 


8. किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय आज्ञप्ति या पंचाट 
के भुगतान के लिए अपेक्षित राशियाँ, 


(ख) संविधान द्वारा अथवा संसद्‌ से विधि द्वारा भारित” घोषित किया गया 
जन्य व्यय । जैसे :--- 


. आंध्र राज्य अधिनियम (959 का 30वाँ) के अन्तर्गत मद्रास, आंध्र 
तथा मैसूर को भारत की समेकित निधि से दी जाने वाली राशियाँ । 


2. केन्द्रीय अधिक उत्पादन कर (वितरण) अधिनियम के अधीन राज्यों को 
दी जाने वाली राशियाँ । 


3. राज्य पुनर्सरगठन अधिनियम 956 के अन्तगंत राज्यों को दी जाने वाली 
राशियाँ । 

(ग) इसके सिवा संविधान के अन्य अनुच्छेदों के अनुसार निम्नलिखित व्यय 
भी भारत की संचित निधि पर भारित हैं :-- 

. सर्वोच्च न्यायालय का शासकीय व्यय [अनुच्छेद 746(3) ] 
नियंत्रक तथा महालेखापाल के कार्यालय का व्यय [अनुच्छेद 48 (6) ] 
राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान, [अनुच्छेद 273, 275(१) | 
संघीय लोक सेवा आयोग का व्यय (अनुच्छेद 322) 


« उन्मूलित देशी राज्यों के राजाओं की निजी थैलियाँ . (ए?लएए एप्राइ८४) 
(अनुच्छेद 27) । 
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विनियोग विधेयक वित्त मंत्री पेश करते है। विधेयक तभी पेश होता है जब 
अन॒दानों की माँगें पारित हो चुकी होती है । माँगें पारित होने की आशा में विनियोग 
विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | इनमें उन सारी भारित तथा मतापेक्ष 
राशियों का जिक्र होता है जो माँगों पर बहस के अन्तर्गत सभा ने पारित की हों । 
इसमें स्पष्ट दब्दों में इस बात का उल्लेख होता है की किस वर्ष के लिए और किस 
उद्देश्य के लिए कार्यकारिणी सरकार को यह राशि दी जा रही है। संविधान के अनु- 
च्छेद 4 (2) में कहा हुआ है कि जब विनियोग विधेयक सदन के सामने आया हो तो 
उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं सुझाया जा सकता जिससे कि अनुदान की राशि में 
फेरफार हो अथवा अनुदान का लक्ष्य बदला जाता हो अथवा भारत की समेकित 
निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार हो। अतएवं विनियोग विधेयक पर 
कोई विशेष बहस नहीं होती, क्योंकि पहले माँगों को पारित करते समय बहस हो 
चुकी होती है। वहस तभी होती है जब माँगों के पारित होने और विधेयक के 
पेश होने के बीच कोई खास बात हुई हो । पेश होने से दो-तीन दिन के अन्दर 
विनियोग विधेयक सदन में पारित हो जाता है । 


प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में एक नियम है कि विनियोग विधेयक 
पर वाद-विवाद सार्वजनिक महत्त्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में 
अन्तहित प्रशासनीय नीति के ऐसे विषयों तक ही सीमित रहेगे जो पहले कभी 
न उठाए गए हों। यह भी नियम हैँ कि विनियोग विधेयक पर चर्चा में अर्थोपाय 
प्रस्तावों पर बहस नहीं की जा सकेगी । चर्चा में विनियोग, पुनविनियोग, लोक लेखे 
में त्रुटि, व्यय में मितव्ययता जैसे विषय अलबत्ता उठाए जा सकते है। अन्य प्रक्रिया 
की दृष्टि से विनियोग विधेयक उन्ही अवस्थाञ्रों से गृज़रता है जिन अवस्थाओं 
से कोई अन्य विधेयक । अर्थात्‌ इसमें भी प्रवर समिति (8०6८६ (४007706८) 
की आवदध््यकता होती है। 


(घ) वित्त विधेयक :--विनियोग विधेयक पारित होने पर वित्त विधेयक पर चर्चा 
प्रारम्भ होती है। वित्त विधेयक वह विधेयक है जो सरकार द्वारा अगले वित्तीय 
वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्थापनाओं को लागू करने के लिए प्रति वर्ष सदन के 
सम्मुख लाया जाता है। संसद्‌ के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी 
नियमों के अनुसार किसी कालावधि के लिए अनुपूरक कर आदि को लागू कराने 
वाले विधेयक भी वित्त विधेयक की परिभाषा में आते हैं। पर ऐसा अवसर बिरले 
ही आता है। कहते हैं एक बार 937 में और बाद में 956 में दो बार पूरक 
वित्त विधेयक सभा के सम्मुख लाए गए थे। साधारणतया प्रत्येक वर्ष के लिए एक 
ही वित्त विधेयक होता है जो (फरवरी के आखिरी दिन) आयबव्ययक प्रस्तुत 
करने के बाद वित्त मंत्री द्वारा सभा में तुरंत पेश किया जाता है । 


वित्त विधेयक निश्चित दिन सभा में वित्त मंत्री की सलाह से एक प्रस्ताव द्वारा 
विचारार्थ ग्रहण किया जाता है। प्रस्ताव पर साधारणतया सरकार की सारी व्यय नीति 
अथवा आय नीति पर सामान्य बहस हो सकती है । जब प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति 


*वित्त विधेयक के साथ एक ज्ञापन हुआ करता है जिसमें वित्त विधेयक में 
कल्पित कर तथा शुल्क की दरों के परिवर्तेन के परिणामों का ब्योरा दिया जाता है, 
ताकि यह समझा जा सके कि नवीन कर-व्यवस्था का क्‍या अर्थ है । 
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मिल चुकी होंती है तो उसे एक प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति से 
वापिस आने के वाद विधेयक पर खंडश: बहस होती है। विचाराधीन वित्त विधेयक 
में ऐसे कोई संशोधन नहीं सुझाए जा सकते, जिनका परिणाम विधेयक में प्रस्तावित 
किसी कर में वद्धि अथवा नया कर जारी कराना हो क्योंकि वित्तीय मामलों की प्रक्रिया 
के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए पहले राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए। लेकिन कर की 
दर में कमी सुझाने वाले संशोधन स्वीकार हो सकते हैं और प्राय: जनता के मत का 
ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री ऐसा करते भी है। बाद में यदि किसी को कुछ नए खण्ड 
विधेयक में डालने हों तो उस पर विचार किया जाता है और अन्त में विधेयक के 
परिणिष्ट (जिनमें करों, शुल्कों की दरें विस्तार आदि दिए रहते है) में उन पर विचार 
होता है और यह हो जाने के बाद विधेयक पर सदन का मत लिया जाता है । वित्त 
विधेयक पर चर्चा होते समय यह रूढ़ि है कि सरकारी प्रवक्ता अर्थात्‌ मंत्रीगण सदन 
में उपस्थित हों । वित्त विधेयक में एक महत्त्वपूर्ण घोषणा होती है और वह यह है कि 
विधेयक के पास होते ही उसमें निर्दिष्ट कर तुरन्त लागू हो जाएँगे। यह क्रिया 
पहली अप्रैल के पूवे हो जाती है अतएवं नए कर पहली अप्रैल से स्थाई रूप से लागू 
हो जाते है । 


विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के लोक सभा में पास हो जाने के बाद 
उन्हें राज्य सभा में भेज दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 09 के अनुसार 
राज्य सभा विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक में कोई हेर-फेर नहीं कर सकती 
क्योंकि ये “वित्तीय विधेयक” (#7०7८ं»!| 878) होते हैं। पर सभा को इन पर 
बहस करने का अधिकार होता है । दोनों विधेयक राज्य सभा के सम्मुख दो-तीन 
दिन रहते है और उनकी अनुमति आने पर वे फिर लोक सभा के सम्मुख आते हैं 
तब विधेयक पारित समझे जाते हैं। विधेयकों का पास होना संसद्‌ में आयव्ययक 
की क्रिया का समाप्त होना माना जाता है । 


5. विशिष्ट प्रकार के आयव्ययक 


यदि सभी घटनाएँ कल्पित अपेक्षाओं के अनुरूप होती रहें तो आयव्ययक' एक बार 
पास होने पर उसमें घटती बढ़ती की आवश्यकता ही न हो। पर परिस्थितियाँ 
कभी कभी ऐसा रुख लेती है कि या तो व्यय अधिक हो जाता है या कम । 
या कभी ऐसा भी होता है कि राशि कितनी चाहिए यह तो जाना जा सके, पर 
उसका उद्देश्य न बतलाया जा सके। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के 
लिए ही संविधान और कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में 
ऐसे नियम है जो इन असाधारण परिस्थितियों को सुलझा सकें | स्वयं संसदीय 
कार्यक्रम (रूढ़िगत मार्च से मई अन्त तक की अवधि जिसे बजट अधिवेशन” कहते 
है ) एक ऐसा काल है जब वित्तीय वर्ष का विशेष ध्यान नहीं रखा जा सकता । 
अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष तो पहली अप्रैल से शुरू होता है पर संसद्‌ की अनुमति केवल 
मई के अन्त तक ही मिल पाती है। अतएवं निम्नलिखित विशेष उपाय अथवा 
विशिष्ट प्रकार के ग्रायव्ययक व्यवस्थित हैं : 


. लेखानुदान (०६४७ 69 “००००्णा), 


34. पूरक अनुदान (8प07॥6767&7ए (+७778), 
(9) 
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, अतिरिक्त अनुदान (०८४४ (७०870), 


भें 


« प्रत्ययानुदावन (५०४८ ० (४८०४), 


ध्जा 


ग्रपवादानुदान (४5८९७०६४00%४फ (७7०४४) . 


(क ) लेखानुदान:--लेखानुदान वह अनुदान है जो संसद्‌ में वाषिक वित्त विवरण के 
अन्तर्गत अनदानों के पास होने तक के काल में कार्यकारिणी को धन उपलब्ध कराता 
है । संविधान के अनुच्छेद 6() (क), जिसमें लेखानदान बिहित है, लेखानदान 
किसी खास काल तक होने का जिक्र नहीं । उसमें तब तक के लिए लेखानदान दिलाना 
विहित है जब तक कि नमित्तिक (११८४णॉ७०) अनुदान सदन के सम्मुख लम्बित 
रहें । पर चंकि आयव्ययक मई के अन्त तक यास हो ही. जाता है साधारणतया लेखान- 
दान दो महीने के लिए लेने की प्रथा है। पहला लेखानदान 95व के आयव्ययक 
अधिवेशन में अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से लिया गया था । 


लेखानुदान को कोई भिन्न अनुदान न समझना चाहिए । यह सच है कि लेखानुदान 
के लिए माँग पुस्तक अलग से छपती है पर इसमें अनुदानों की संख्या और क्रम वही 
रहता है जेसा कि वर्ष भर वाली माँग पुस्तकों में । लेखानुदान बनता भी तभी है जब वर्ष 
के अनुदानों की सूची तयार हो जाती है | केवल अनुदानों के सामने दी हुई राशियों 
में अन्तर होता है। यदि माँग नं० 4 में वर्ष भर के अन॒दान में 72 लाख रुपए 
अंकित हों तो लेखान॒दान' में उस माँग के आगे केवल दो लाख रुपए अंकित होंगे । अर्थात्‌ 
वर्ष भर के लिए जितनी राशि दी हुई होती है उसके दो महीने के अनुपात में राशि दी 
जाती है। साथ ही यह अनपात उस विस्तार से लेखानदान में नहीं दिया जाता 
जिस अनुपात में वह पूर्वोक्त वर्ष भर वाली अनुदान पुस्तकों में होते है । यहाँ केवल 
अनुदान रचना का पहला भाग अर्थात्‌ कुल राशि न कि उसका वितरण दिया जाता है । 
यह धारणा रहती है कि दो लाख का वितरण उपमाँग शीर्षो में उसी अनुपात में किया 
जाएगा, जिस अनुपात में पूर्वोक्त 72 लाख का वितरण हुआ हो । यहाँ यह भी बतला 
देता चाहिए कि भारतीय वित्त व्यवस्था में लेखानुदानों को अक्षरश: पूर्ति पर उतना 
ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि इंगलैण्ड में । यदि दो महीने की अवधि में दो लाख 
से अधिक व्यय भी हो जाए तो विनियोग लेखा परीक्षा के अन्तर्गत महालेखापाल 
कोई आपत्ति नहीं उठाते । यदि दो महीने के तुरन्त बाद सारे साल के लिए अनुदान 
के रूप में संसद ने सरकार को धन उपलब्ध कर दिया हो तो महालेखापाल केवल वर्ष 
भर की राशि से ही वास्तविक व्यय की तुलना करते हैँ। अर्थात्‌ लेखानुदान एक 
स्थल उपाय माना जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकार को अस्थाई रूप से धन 
उपलब्ध कराना है। 


संसद्‌ में लेखानदान के विषय में प्रक्रिया यह है कि आयव्ययक पेश हो चुकने के 
बाद पहले ही दिन लेखानदान सभा में पेश किया जाता है। लेखानुक्षनों की माँगों 
पर सभा में उसी प्रकार बहस होती है जिस प्रकार अनुदान की माँगों पर । अन्तर 
केवल यह है कि अनुदानों की माँगों पर प्रत्येक माँग पर अलग से बहस की जाती है । 
लेखानदान में सारी माँगों पर एक साथ बहस हो जाती है। माँगों पर बहस होने पर 


6] आयव्ययक 85 





न्‍न्‍सक-+-+>परमन»>»ा-पा ५०» मा नमक मन +कनमककममममनकाक नव 


नेखानदान के विपय में सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है । 
विधेयक की भाषा उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की सामान्य आयव्ययक के 
विनियोग विधेयक की। विधेयक में पूर्व प्रमाणित माँगों की एक सूची होती है। 
विधेयक पर मामूली तरह की वहस होती है क्योंकि आगे चल कर पूरे वर्ष के खर्च के 
लिए विधेयक पर बहस होती ही है। सारी कार्यवाही साधारणतया एक ही दिन में 
समाप्त हो जाती है। लोक सभा द्वारा लेखानुदान विधेयक पास होने पर उसे राज्य 
सभा को भेज दिया जाता है वहाँ भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। 


(ख ) प्रक अनुदान:--जैसा कि पहले बतलाया गया था यह सेव सम्भव नहीं कि 
व्यय उतनो ही मात्रा में हो जितना कि संसद्‌ ने वाषिक विनियोग अधिनियम के 
अन्तर्गत पारित किया हो। अदएवं संविधान में यह व्यवस्था है कि आवश्यकता 
पड़ने पर सरकार पूरक अनुदान ले सकती है। पूरक अनुदान संसद से यथाशीकघ्र लेना 
चाहिए। अर्थात्‌ आवश्यकता पडते ही ले लेना चाहिए क्योंकि बग़ेर संसंद्‌ की 
अनुमति के व्यय करना सम्भव नही है। पर बहुत जल्दी भी पूरक अनुदान नहीं लिए 
जा सकते क्‍योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हें जब प्रगटत: तो अधिक वित्त 
की आवश्यकता पड़ती है पर बाद में एक अनुदान के किसी अन्य उपशीर्षक से धन 
उपलब्ध हो सकता है। दूसरे, संसद्‌ के अधिवंशन भी हमेशा नहीं होते । अत्तएव 
प्रथा यह है कि पूरक अनूदान तीन-चार महीने की अवधि से लिए जाते हे । इस 
अवधि में भारत की आकस्मिकता-निधि से वित्त लिया जाता है और पूरक 
अनुदान मिलते ही उसकी रिक्तता पूरी कर दी जाती है। 


पूरक अनुदान के मुख्य दो भेद हैँ :-- 
(!) पूरी-पुरी राशि के पूरक अनुदान, और 
(2) प्रतीकानुदान । 


पूरक अनुदान उसी सेवा अथवा उस नवीन सेवा के लिए हो सकते हे जिनके लिए 
संसद्‌ ने पहले अनुमति दे दी हो। नियमों में प्रतीकानुदान के लिए योग्य परिस्थि- 
तियाँ इस प्रकार गिनाई गई हैं :--- 
() जब वित्त उपलब्ध हो (अर्थात्‌ मूल अनुदानों के गौण शीर्षों में धन बचा 
ही) पर एक नवीन सेवा के लिए व्यय की आवश्यकता हो । 


(2) जब एक नवीन सेवा पर व्यय करना हो तो उसके लिए धन किसी गैर- 
सरकारी क्षेत्र से विशेष सहायता के रूप में मिलने वाला हो । 


(3) तथा जिन अवस्थाओं में मूल अनुदान लिए गए हों, उन अवस्थाओं में ही 
परिवर्तेन हो गया हो यद्यपि परिवर्तत के लिए संसद्‌ की विशिष्ट अनुमति 
लेता आवश्यक न हो । 


पूरक अनुदानों के निर्माण का यह तरीका है कि प्रत्येक संसदीय अधिवेशन के पूर्व 
शासकीय मंत्रालय वित्त मंत्रालय को यह हक करता हें कि उन्हें कितनी अधिक 
राशि की आवश्यकता है। इन माँगों को वाषिक अनुमानों की भाँति महालेखापाल 
को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वित्त मंत्रालय स्वयं उनकी परीक्षा कर 
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लेता है व यदि आवश्यक हो तो “व्यय वित्त समिति” * (छडऊछातप्ाल एप०७४०९ 
(07777|0८6) का भी परामर्श ले लिया जाता है। यह क्रिया होने पर उन्हें पुर्वोक्‍्त 
माँग पुस्तकों की तरह ही एक छोटी माँग पुस्तक के रूप में सभा के सामने प्रस्तुत कर 
दिया जाता है । 


प्रक माँग की पुस्तक पंजी और राजस्व व्यय के लिए अलग अलग नहीं बनती । 
सारे प्रक अनुदान एक ही जगह संग्रहीत होते हे । इसमें कोई बड़ा व्याख्यात्मक 
ज्ञापन भी नही होता, केवल प्रत्येक पूरक माँग के नीचे पूरक माँग लेने की आवश्यकता 
का उल्लेख करना पड़ता है । तुलना के लिए यह भी उल्लेख करना पड़ता है कि मूल 
अनुदान की राशि कितनी थी । भारित और मतापेक्ष राशियाँ अलग अलग से दिख- 
लानी पड़ती है । प्रक अनुदानों के विंषय में यह सबसे महत्त्व की बाद है कि ये माँगे 
वित्तीय वर्ष पूरे होने के पहले ही सभा से पारित हो जानी चाहिए। इसीलिए अक्सर 
देखा जाता है कि नवीन वर्ष का आयव्ययक 28 फरवरी को सभा में प्रस्तत हो 
अत पर भी मार्च के महीने मे सदन के सम्मुख चाल वर्ष के लिए प्रक माँगें उपस्थित 

हे । 


पूरक अनुदानों पर संसद में केवल उन मदों तक ही वाद-विवाद सीमित रहता है 
जिनसे वे अनुदान बने हों । यदि चर्चागत मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट 
करने के लिए आवश्यक न हो तो मूल माँगों पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर चर्चा 
नहीं होती । इसी तरह पूरक माँग सम्बन्धी विनियोग विधेयक सभा के सम्मुख रहते 
ए केवल स्पष्टीकरण के विषयों पर चर्चा हो सकती है नीति के प्रदन पर नहीं । रूढ़ि 
कि यदि पूरक माँग किसी नवीन सेवा के सम्बन्ध में हो तो उसमें अन्तहित नीति के 
प्रश्न भी बहस में उठाए जा सकते हें । 


लोक सभा में पूरक अनुदानों का विधेयक पास हो जाने पर वह राज्य सभा को 
भेज दिया जाता है। 950 में लोक सभा के सम्मुख पूरक माँगे पेश होने पर उन पर 
चर्चा होने के पूर्व प्रावकलन समिति ने माँगों की जाँच की थी और समिति के प्रतिवेदन 
होने पर संसद ने माँगों को अनमति दी थी पर तब से प्राक्कलन समिति द्वारा ऐसी 
कोई जाँच नहीं की गई है । 


(ग) अतिरिक्त अनुदान:--- वित्तीय व्यवहार कितने ही नियन्त्रण के साथ क्‍यों न 
किए जाएँ और आवश्यक पूर्ति के लिए यथासमय पूरक अनुदान लेने की कितनी 
ही सावधानी क्‍यों न' बरती जाए ऐसे अवसर आते हें (ग़लती से अथवा 
परिस्थितियों की विंवशता से) जब विनियोग अधिनियम में दी हुई राशि 
से अधिक व्यय हो ही जाता है। संसदीय प्रथा में यहु नियम विरुद्ध है क्योंकि कोई 
ऐसी राशि खर्च नहीं हो सकती जिसके लिए विनियोग विधेयक में अनुमति 
न हो । अतएव संविधान ने यह व्यवस्था कर दी है कि ऐसी परि- 
स्थितियों में व्यवहार के बाद भी (अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष के बाद) संसद्‌ की अनुमति 
ली जा सकती है। संविधान ने केवल अनुमति की ही बात कही है पर चैंकि अतिरिक्त 


+“व्यय वित्त समिति” वित्त मंत्रालय की एक सलाहकार समिति है जो विशेष 
तरह के व्यय प्रस्तावों की परीक्षा करती है। इसके बारे में अधिक विस्तार से 
वित्त नियंत्रण के अन्तर्गत अगले अध्याय में बतलाया गया है । 
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व्यय की कोई ह॒द होती चाहिए और ऐसे सीमोपरि व्यय सीमोचित रहे, अतएव 
लोक सभा ने उसमें यह एक और शर्तें* लगा दी है कि लोक लेखा समिति द्वारा पह - 
उनकी भली भाँति परीक्षा की जाए अर्थात्‌ सीमोपरि व्यय की माँगें सभा के सम्मख 
आने के पूर्व समिति को यह देख लेना चाहिए कि सोमोपरि व्यय वास्तव में 
परिस्थितिवश था ; किसी लापरवाही के कारण नहीं । लोक लेखा समिति क 
प्रतिवेदन मिल' जाने पर वित्त मंत्रालय द्वारा सीमोपरि व्यय की माँगे बनाकर सभा के 
सम्मख पेश की जाती हैं। सभा में सीमोपरि व्यय की माँगों पर बहन नहीं होती । 
माँगा के साथ ही विनियोग विधेयक्र भी सभा के सम्मुख लाया जाता है। साधारण 
बहन के बाद यह विधेयक पारित कर दिया जाता है जिस पर राज्य सभा में भी 
बैना ही पारण होता है । 


956-57 तक सीमोपरि अनुदान सभा के सम्मुख तभी आते थे जब कि किसी 
वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द हो चुके होते और उस पर नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक 
का प्रतिवेदन भी सभा में प्रस्तुत हो चुकत। (जिसके लिए आसानी से दो तोन साल 
लग जाते) । पर 956-57 के लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप 
अब यह प्रथा है कि सारे विनियोग लेखे और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का 
इन्तजार किए बिना हो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सीमोपरि व्यय पर अपनी 
रिपोर्ट संसद्‌ को पेश करता है ताकि लोक लेखा समिति तुरन्त उसकी परीक्षा कर 
सके व सरकार भी सीमोपरि व्यय पर यथाशी प्र संसद्‌ की अनुमति ले सके । 


(घ) प्रत्ययानुदान:--प्रत्ययानुदान की व्यवस्था संविधान ने असाधारण समयों 
के लिए की है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में यह सदेव संभव नहीं कि व्यय की 
माँगे उसी विस्तार व्यवस्था से संसद्‌ के सम्मुख लाई जाएँ जेसी कि साधारण 
परिस्थितियों में । क्योंकि व्यय की मात्रा इतनी अधिक हो सकती है कि उनका 
विस्तार देना कठिन हो सकता है अथवा व्यय के प्रयोजन ही बिल्कुल अनिश्चित हो 
सकते हैं । साथ हैं प्रजातन्त्र पद्धति को स्वीकार करते हुए किसी व्यय के लिए संसद्‌ 
की अनुमति आवश्यक है। अतएवं सभा को संविधान ने यह अधिकार दिया! है कि वे 
इस प्रकार के अनुदान भी अनुमोदित कर सकती है जिसमें कोई खास राशि और 
प्रयोजन इंगित न हों । यह व्यवस्था इंगलेण्ड के वोट आफ क्रेडिट” का अनुकरण 
करते हुए भारतीय संविधान में की गई है । भारत की' संसद्‌ के सामने ऐसे अनुदान 
देने की अभी तक कोई परिस्थिति नहीं आई है । 


. यह झते लोक सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में लोक 
लेखा समिति का ज़िक्र करते हुए नियम 308(4) में दी हुई है, इसकी चर्चा अगले 
अध्याय में की गई है । 


लोक सभा द्वारा इस नियम के बनाए जाने का कारण लोक लेखा समिति ही 
थी । 92-22 की लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की थी 
कि “यदि किसी वित्तीय वर्ष के खाते बन्द होने पर उममें यह पाया जाए कि किसी 
भाग के अंतर्गत वास्तविक व्यय अनुदान से अधिक हो गया है तो वह सीमोपरि 
व्यय सभा द्वारा पास होता चाहिए । यह अतिरिक्त व्यय पहले समिति द्वारा परीक्षित 
होना चाहिए व बाद में सभा के सम्मुख सीमोपरि व्यय प्रस्तुत करते समय सरकार 
को समिति का प्रतिवेदन सभा के सम्मुख पेश करना चाहिए” | समिति की यह 
सिफ़ारिश सरकार ने मान ली थी । तब से लोक सभा की यह नई शर्त व्यवहृत है । 
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(च) अपवादानुदान:--अपबादानुदानों की व्यवस्था भी संविधान ने असाधारण 
परिस्थितियों के लिए की है। प्रत्ययानदान और अपवादानदान में अन्तर यह हैकि 
जहाँ प्रत्ययान॒दान में व्यय के विस्तार व वर्णन नहीं दिए जाते हु वहाँ भ्रपवादान॒दान में 
अनदान का एक से अधिक वर्ष के लिए लाग होने के नियम का अपवाद किया 
जाता है। संकट काल में सभा एक से अधिक वर्ष के लिए अन॒दान दे सकती है जो 
साधारण वाधिक आय व्यय द्वारा संभव घहीं । यह व्यवस्था भी इंगलण्ड के बोट आफ़ 
क्रेडिट” का अन॒करण करते हुए की गई है। प्रत्ययानदान व अपवादानदान के विपय 
४ संसदीय प्रक्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार की सामान्य आयब्ययक के 

षय में । 


अध्याय 7 
वित्तीय नियंत्रण 


प्रत्येक सुगठित वित्त व्यवस्था में दित्तीय नियंत्रण आवश्यक है । वित्तीय नियंत्रण 
का उद्देश्य राष्ट्र के धन का अधिक से अधिक फल दिलाना है। भारतीय वित्त 
व्यवस्था में भी वित्त नियन्त्रण का प्रबन्ध है। यह नियन्त्रण दो प्रकार से होता है । 


() सरकारी वित्तीय नियंत्रण, तथा 
(2) संसदीय वित्तीय नियन्त्रण । 


बग़र सरकारी वित्तीय नियन्त्रण के संसदीय वित्तीय नियन्त्रण नही हो सकता और 
बग़र संसदीय नियन्त्रण के सरकारी नियन्त्रण में वल नहीं । वेसे तो प्रत्येक 
विभाग तथा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने क्षेत्र में वित्त नियन्त्रण करना 
पड़ता है पर इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में वित्त मन्त्रालय का विशष दायित्व है । 
संसदीय वित्तीय नियन्त्रण की ज़िम्मेदारी उन दो समितियों पर विशेष रूप से है जिन्हें 
“वित्तीय समितियाँ” कहते हें । 


व. सरकारी वित्तीय नियंत्रण 


सरकारी वित्तीय नियन्त्रण दो अवस्थाओं में होता है: (क) चालू व्यय 
के समय तथा (ख) भावी व्यय के समय। यह सर्वविदित नियम है 
कि संसद्‌ द्वारा व्यय प्रस्तावों का पारित हो जाना सरकारी विभागों को 
खर्च करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिलाता | प्रत्येक व्यय-प्रस्ताव के समय 
विभागों को एक अनुमति लेनी पड़ती है जो वित्तीय भाषा में व्यय अनुमति” 
कहलाती है । संसद्‌ द्वारा व्यय प्रस्तावों के पारित होने से सिफ़ इतना ही फर्क 
पड़ता है कि व्यय-नियंत्रण क्षेत्र सीमित हो जाता है क्योंकि व्यय कार्यक्रम ऐसे ही होने 
चाहिए जो संसद्‌ द्वारा पारित हो चुके हैं । पर वास्तव में व्यय के पूर्व मंजूरी * का होना 
आबश्यक है। वित्त मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग को कुछ वित्तीय 
अधिकार दिए हें पर उन अधिकारों के बाहर का प्रस्ताव होने पर उन्हें वित्त विभाग 
में भेजना पड़ता है । 

व्यय अनुमति के सम्बन्ध में इधर बहुत विवाद चल' रहा है। 954-55 
के सिविल विभागों के लेखा प्रतिवेदन में नियंत्रक तथा भूतपूर्व महालेखा परीक्षक 
श्री अशोक चन्दा ने अपना मत प्रदर्शन किया था कि वित्त मंत्रालय में एक स्थूल' 
जाँच होनी चाहिए और सक्ष्म जाँच मंत्रालय या शासकीय विभागों में ही रहनी 
चाहिए। इसका समर्थन करते हुए संसद्‌ की लोक लेखा समिति ने अपने आठवें 
प्रतिवंदन (द्वितीय लोक सभा) में कहा है कि आयव्ययक के प्रस्ताव में शामिल 
होने के पूर्व वित्त मंत्रालय द्वारा प्री-पूरी जाँच होनी चाहिए। एक बार प्रस्ताव 
पास हो जाने पर शासकीय विभागों को पूरे अधिकार होने चाहिएँ और उन्हें व्यय 
मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास पुनः जाने की जरूरत न हो | इसी तरह 
के विचार प्राक्कलन समिति ने भी अपने 20वें प्रतिवेदन (द्वितीय लोक सभा) में 
प्रकट किए हें । 
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व्यय की मंजूरी में जिन बातों को देखना पड़ता है वे ये हैं :-- 
() क्या विभाग वह व्यय करने में समर्थ है ? 
(2) क्या वित्तीय औचित्य के नियम पालन किए गए हें ? और 


(3) क्या व्यय का माप अन्य तत्समान प्रयोजनों पर किए गए व्यय के 
अनुकल है ! 


इनके सिवा वित्त मन्त्रालय संसद की सामान्य प्रवत्तियों को भी ध्यान में रखता 
है क्योंकि भले ही वित्त मंत्रालय के क्षेत्र में किसी व्यवहार विशेष को कार्यान्वित 
करने की अनमति देना न हो पर बाद में यदि उस प्रयोजन की संसद द्वारा 
आलोचना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी वित्त मन्त्रालय को ही लेनी पड़ती है। 


भविष्य में होने वाले व्यय के विषय में वित्त मन्त्रालय को और भी सावधान रहना 
पड़ता है। किसी नवीन सेवा पर व्यय अथवा पुरानी सेवा पर अधिक होने वाला 
व्यय संसद की अनू मति के बिना नहीं हो सकता । इन अधिक व्ययों के लिए पूरक 
अनुदान लेने पड़ते है । पूरक अनुदान लेना बहुत सामान्य बात नहीं मानी जाती 
क्योंकि जितने ही अधिक पूरक अनुदान लिए जाएंगे उतना ही आय-व्ययक कमज़ोर 
माना जाएगा । इसीलिए प्रत्येक नवीन सेवा और पुरानी सेवा पर अधिक व्यय के 
बारे में वित्त मन्‍्त्रालय को बहुत सावधान रहना पड़ता है। यह कार्य वित्त मन्त्रालय में 
केवल आय-व्ययक के समय ही नहीं होता वरन्‌ साल भर चाल रहता है। सरकार के 
अपने कार्यक्रम के अनुसार योजनाएँ बनती हे और उसी समय वित्त नियन्त्रण के 
विद्धान्तों की दृष्टि से उनकी परीक्षा की जाती है। यदि कार्यक्रम' अत्यधिक आवश्यक 
आ तो पूरक अनुदान लिया जाता है और यदि वह अगले आय-व्ययक तक रुक 
सकता हुआ तो अगले आय-व्ययक में उसके लिए व्यवस्था की जाती है। 


५ 


नवीन सेवाओं पर व्यय में जिन बातों का ख्याल किया जाता है वे य हू 
(4) क्या व्यय करना अत्यधिक आवश्यक है ? 

(2) क्या उल्लिखित राशि बिल्कुल जरूरी है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती ? 
(3) क्या सेवा की योजना पूरी तरह से पक्की है ? 


पंचवर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की दष्टि से अब एक और बात का ध्यान रखना 
पड़ता है और वह यह कि नवीन सेवाएं पंचवर्षीय योजनाओं की परिधि में मौट 
तौर पर शामिल होनी चाहिए । 


(क) संसद हारा पारित अस्तावों की जाँच:---आय-व्ययक पास होते ही व्यय के 
लिए उपलब्ध राशियाँ आज्ञापत्रों के रूप में विभागों को सूचित कर दी जाती' हें। 
आवश्यकतानुसार इन राशियों का पुन: बेंटवारा छोटे अधिकारियों के बीच किया 
जाता है। साधारणतया व्यय करने वाले अधिकारियों से यह अपेक्षा को जाती 
है कि वे आज्ञा पत्र में सूचित किसी “विनियोग के प्राथमिक एककों” (एलांडाबा ए 
एक्रड ० #977०एणंध४7०७) के अनुसार ही व्यय करेंगे । विनियोग के 
प्राथमिक एकक मौटे तौर पर वे हे जिनके अन्तगंत व्यय के लिए धन उपलब्ध करा य 
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जाता है । विभागों की विशेषताओं के अनुसार नवीन प्राथमिक एकक निर्माण 
किए जा सकते हे पर साधारणतया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता । प्रमुख 
प्राथमिक एकक इस प्रकार हे : 


() अधिकारियों का वेतन 
(2) सिब्बन्दी का वेतन (8ए ०॥ ४29 प्राालां) 
(3) भत्ते, मानदेय आदि 
(4) अन्य प्रभार (00७-४८४) 
(5) सहायक अनुदान, अंशदान और दान 
(6) मूल निर्माण कार्य 
(7) सुधार तथा विस्तार कार्य 
(8) मरम्मत तथा अनुरक्षण 
(9) ओऔज़ार तथा संयन्त्र 
(0) निधि का नियतन और क्षतिपूर्ति (2387:6व3 ७70 (0:79608- 
88207) 
(]) अन्य सरकारी विभागों को दी जाने वाली रक़में 
(2) आरक्षित (२८४८7०८) 
(3) उचंत ($प्र59०75८) 
(4) इंग्लेण्ड में व्यय 
(5) विनिमय से लाभ या हानि । 
प्राथमिक एककों में पारित (५०४८१) तथा भारित (00०78८०) दोनों ही प्रकार 
की राशियाँ हो सकती हैं । 


यह सर्देव सम्भव नहीं कि व्यय इन प्राथमिक एककों के अन्तर्गत उपलब्ध 
कराई राशियों के अनुसार ही हो । अतएवं उपयुक्त अधिकारियों को यह 
अधिकार दिया जाता है कि वे इनमें कुछ शर्तों का पालन करते हुए फेर बदल 
कर सकें। दो अलग अनुदानों के प्राथमिक एककों में परस्पर फेर बदल सम्भव 
नहीं । इसी फेर बदल को पुनविनियोग की क्रिया कहते हैं। पुनविनियोग की 
आज्ञा हमेशा उस अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए जो उस अनुदान का 
तियन्त्रक हो । संसद्‌ ने पुनविनियोग की शर्तें इस प्रकार निर्धारित की हैं :-- 


() भारित व्यय की कमी को पूरा करने के लिए संसद द्वारा पारित 
व्यय के बचे धन का उपयोग नहीं किया जा सकता और न भारित 
व्यय के बचे धन का उपयोग पारित व्यय के लिए । 


(2) नवीन सेवाओं के लिए पुनविनियोजन नहीं किया जा सकता । 
इन शर्तों से स्पष्ट है कि संसद्‌ की इच्छा पूति का शासन को कितना ध्यान 


रखना पड़ता है। इनके सिवा पुनविनियोग की कुछ शर्ते ऐसी भी हैं जो वित्त 
मंत्रालय ने लागू की हैं और जिनका पालन होना चाहिए। उदाहरणार्थ 
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वन, 


अनपेक्षित प्राप्तियों से पुननबिनियोजन नहीं हो सकता । ऐसी प्राप्तियों को अलग 
से जमा कराना विभाग विशेष का कतेंव्य है । इसी प्रकार गोपनीय सेवा अनुदान 
से किसी अन्य सेवा के लिए व्यय नहीं किया जा सकता । इस विषय में वित्त 
मंत्रालय के अधिकारों पर भी नियंत्रण है। वित्त मंत्रालय केवल गोपनीय सेवा 
अनुदान के 25 प्रतिशत तक अन्य सेवा पर व्यय करने के लिए विभागों को अनुमति 
दे सकता है। यदि 25 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता हो तो नियंत्रक तथा 
महालेखापाल की सम्मति लेनी पड़ती है। 


पुनविनियोग के प्रस्ताव हमेशा बड़ी सावधानी से देखें जाते है चाहे वे 
शासकीय मंत्रालयों के हों अथवा वित्त मंत्रालय के । परिस्थिति' द्वारा बाध्य 
होने पर ही पुनविनियोग के लिए स्वीकृति दी जाती है । पुनविनियोग 
सिर्फ़ इसलिए नहीं करने दिया जाता है कि पैसा काफ़ी बचा हुआ है। हो 
सकता है किसी विशेष एकक के अन्तर्गत किसी कारण से व्यय न हो सका हो 
और पर्याप्त राशि बच रही हो । पर वित्त नियंत्रण का नियम है! कि यदि 
आवश्यकता न हो तो ऐसी राशियाँ सरकारी कोष में समपित (59776766०) करनी 
चाहिए । समर्पित होने वाली राशियों का पता लगने से सरकार को अपने 
उपाय-साधन आयव्ययक (५४७०४ »7एते )/८७४०५ छेप08८८) बनाने में काफ़ी मदद 
मिलती है। अतएवं जहाँ विभाग को पुनविनियोग की ज़रूरत पूरी करनी 
पड़ता है वहाँ अपेक्षित समर्पण का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस सम्बन्ध 
में यह व्यवस्था है कि प्रतिवर्ष दिसम्बर तथा फरवरी के मध्य में विभागीय 
अधिकारी वित्त मंत्रालब को अपेक्षित बचतें सूचित करते हैं। इन सूचनाओं के 
साथ बचत के कारण भी दिए जाते हैं। 


बचत और पुनविनियोग के साथ वित्त नियन्त्रण में एक ज़िम्मेदारी 
और है कि व्यय उतना ही हो जितना अनुदान में बतलाया गया हो। यह 
तभी हो सकता है जब व्यय की प्रगति पर विभागों का ध्यान हो । इसके लिए प्रत्येक 
विभाग अथवा अनुदान नियन्त्रक के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वे व्यय 
की मासिक प्रगति दजज करते जाते हैं। अध्याय चार में बतलाया गया था कि 
लेखा विभाग प्रत्येक महीने शासकीय विभागों को कुल व्यय की राशियाँ सूचित 
करते हैं। इस सूचना का उद्देश्य विभागों द्वारा स्वयं रखे गए व्यय-प्रगति लेखे 
का मिलान करना है। उक्त प्रगति निरीक्षण के अतिरिक्त विभागों को व्यय 
नियन्त्रण के लिए एक दायित्व पंजी” (49०79 7२८४१४४८०) भी रखनी पड़ती 
है जिसमें उन्हें किसी प्रयोजन पर कितना और ख्चे करना है इसका ब्योरा 
रखना पड़ता है ताकि किसी भी वक्‍त यह जाना जा सके कि और कितते व्यय की 
आवश्यकता पड़ेगी । यह जानकारी व्ययाधिक्य को रोकने के लिए अत्यधिक उपयोगी 
सिद्ध होती है। 


(ख) भावी व्ययों की जाँच:--जेसा पहले बतलाया गया था भावी व्ययों से 
तात्पय न केवल नवीन सेवाओं से है वरन्‌ संसद्‌ अनुमोदित प्रयोजनों पर होने 
वाले अधिक व्यय से भी है । इस सम्बन्ध में साधारणतया नियंत्रण के तीन रूप है : 

() बहुत बड़ी योजनाओं के व्यय की जाँच, 
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(2) साधारण बड़ी योजनाओं (अर्थात्‌ करीब दस लाख रुपए से ज़्यादा खर्चे 
वाली) की जाँच, व 


(3) छोटे खर्च वाले प्रस्तावों की जाँच । 


बहुत बड़े प्रस्तावों की जाँच के लिए खास रिपोर्ट पहले मँगाई जाती हूँ 
जिसमे योजना के औचित्य व उपयुक्तता पर विचार किया जाता है । दूसरे वर्ग 
के प्रस्ताओं को एक वित्त नियंत्रण समिति के सम्मख पेश किया जाता है। 
950 तक इस कार्य के लिए एक संसदीय समिति थी जिसे “स्थायी वित्त समिति * 
(8४078 ४४7०८ (४००7परा८८८८) कहा करते थे । पर 950 से यह कार्य एक 
विभागीय वित्त समिति को सौंपा गया है । 954 तक यह समिति विभागीय 
वित्त समिति” (0672० फाव्याव म्पं०0०९ (०६८८) कहलाती थी पर अब 
यह व्यय वित्त समिति (मड0९४4पा'४ #ं्र०००८ (४0770४777:6८) कहलाती है । 


“९५ 


“व्यय वित्त समिति” के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ भेजे जाते है : 


(4) नवीन सेवाओं के लिए लगने वाले व्यय के सारे प्रस्ताव। 


(2) विद्यमान सेवाओं की वृद्धि में प्रतिवर्ष 2. 5 लाख आवर्ती और दस 
लाख अनावर्ती से अधिक लगने वाले व्यय के प्रस्ताव । (कुछ ऐसे 
भी प्रस्ताव जिसमें नीति का प्रहइन हो यद्यपि प्रारम्भिक 
व्यय तुलना में थोड़ा हो । ऐसी हालतों में प्रस्ताव को समिति के सामने 
रखा जाना चाहिए या नहीं यह मन्त्रालय द्वारा निश्चित किया जाता है) । 


(3) पूरक अनुदानों के सारे प्रस्ताव | इसमें केवल व्यय वित्त समिति 
द्वारा सुझाए प्रस्ताव ही शामिल नहीं होते वरन्‌ ऐसी व्यय वृद्धियाँ 
भी शामिल है जो विभिन्न कारणों से साधारण तौर पर हुई हों। 


(4) ऐसे अन्य प्रस्ताव जिस पर वित्त मन्त्रालय, समिति की सलाह लेना 
चाहता हो । 


इनके अतिरिक्त ऋण के प्रस्ताव और स्वायत्त संस्थाओं, निगमों से प्राप्त प्रस्ताव 
भी समिति के विचारार्थ रखे जात हैं। 

कस्थायी वित्त समिति की स्थापना 922 में हुई थी । समिति के सामने नवीन 
सेवा के सार प्रस्ताव भेजे जाते थे। इसी प्रकार पाँच लाख से अधिक के अनावर्ती 
व एक लाख से अधिक के आवर्ती प्रस्ताव भी उसकी अनमति के लिए पेश किए जाते थे । 
अनप्रक अनदान के प्रस्ताव व नीति विषयक प्रइन भी वित्त समिति के सामने रखे 
जाते थे । समिति के 6 सदस्य हुआ करते थे जिसमें संसदीय कार्यो के मंत्री 
तथा वित्त मंत्री भी शामिल थे । वित्त मंत्री समिति का सभापति हुआ करता था । 
समिति की बठकें संसद्‌ के अधिवेशन काल में हुआ करती थी। रेल वित्त के लिए 
एक अलग '“रल स्थाई वित्त समिति” (एक्याए3ए डिधवांए8 िंप्रथा९८ 
(४07777:7८८) थी, जिसके बारे में अध्याय 9 में उल्लेख किया गया है । 
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व्यय वित्त समिति का अध्यक्ष वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव होता है तथा 
वित्त मंत्रालय के सचिवों के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों के वित्त सलाहकार भी 
इसके सदस्य होते है । समिति के सामने जो प्रइन' आते हें उन पर यदि आवध्यकता 
हो तो वित्त मंत्री की भी सलाह ली जाती है। व्यय वित्त समिति जिन 
पहलुओं से प्रस्ताव की परीक्षा करती हूँ उनमें से कुछ के नमने इस प्रकार हैं :-- 


(4) क्‍या प्रस्ताव या उसके किसी अंश पर स्थाई वित्त समिति ने पहले 
भी विचार किया था और यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या थे ? 


(2) क्या प्रस्ताव में भंडार (80076) संयंत्र (?]896 बण्वे /०८४ंफटएए) 
खरीदने पड़ेंगें? यदि हाँ तो 


(क) भंडार, सयंत्र आदि की अन्दाजन कीमत क्या होगी ? उनके उपलब्ध 
करने की क्या व्यवस्था की गई है ? 


(ख) महानिदेशक निपटान ()77602/0% ०/ 7075705205) के पास के बचे 
सामान में जिस सामाव की आवश्यकता है वह कितना है। 


(3) क्‍या प्रस्ताव पूर्ण है अथवा इसके पारित होने में भविष्य में और 
व्यय करने की आवश्यकता होगी ? यदि हाँ, तो भविष्य में कितना 
और किस तरह का व्यय करना होगा ? 


(4) क्‍या वित्त समिति की अनुमति की प्रत्याशा में पहले ही कुछ व्यय 
किया जा च॒का हैं ? यदि हाँ, तो कितना और क्‍यों ? 


(5) व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में विभाग ने क्‍या व्यवस्था की है ? 


(6) क्या प्रयोजन लाभदायक है ? प्रयोजन में कितनी पूँजी लगने वाली है 
और उससे कितना मनाफ़ा होने वाला है ? 


प्रस्ताव में इसके सिवा आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों का ब्योरा, कर्मचारियों 
के वेतत की दर तथा अन्य वित्तीय जानकारी देनी पड़ती है जो वित्तीय 
नियंत्रण की परिचायक है । छोटे व्यय प्रस्ताव वित्त विभाग में ही मान्य मापदण्डों 
के आधार पर जाँच कर लिए जाते हूं । 


9» संसदीय वित्तीय नियंत्रण 


सरकारी वित्त नियन्त्रण कितना ही सूक्ष्म और द॒ढ़ क्‍यों न हो पर वह 
सरकारी ही' है। माना कि वित्त मंत्रालय शासकीय मंत्रालयों के प्रस्तावों की 
भलीभाँति जाँच करता है पर कार्यकारिणी के अंग होने के नाते सम्भव हे 
कि उनमें एक तरह के पक्षपात की भावना आ जाए। इसीलिए संसदीय 
वित्त नियन्त्रण की भी आवश्यकता होती है । एक प्रख्यात लेखक' के दब्दों में 
“व्यय सावधानी से किया गया हो; वह क्रानूनन' उक्त उपयोग के लिए उपलब्ध 
भी हो व उसके लेखे की संसद्‌ द्वारा नियक्त एक स्वतन्त्र अधिकारी ने 
परीक्षा भी की हो पर जब तक संसद उन लेखा परिणामों को ध्यान में न लेती 
हो उनका कोई अर्थ नहीं होता और वे प्रक्रियएं केवल औफ्चारिकता मात्र रह 
जाती हैं ।” जैसा कि पहले बतलाया गया था यह कार्य लोक लेखा समिति और 
प्रावकलन समिति द्वारा किया जाता है। 
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(क) लोक-लेखा समितिः--भारत में लोक लेखा समिति का इतिहास अत्यधिक 
पुराना है। यह समिति 927 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काल से केन्द्र में और प्रायः 
तभी से सभी प्रान्तों में काम करती रही है । समिति का उन दिलों उद्देश्य था कि 
बह यह देखे कि सरकारी विभागों द्वारा वित्त उन्हीं मात्राओं में व उसी सीमा में 
व्यय किया गया है जिसके लिए एसेम्बली ने अनुदान दिए हों । समिति का यह भी 
उद्देश्य था कि वह एसेम्बली को निम्नलिखित घटनाओं की सूचना दे :-- 


(4) एक अनुदान से दूसरे अनुदान में किए गए पुनविनियोग ; 
(2) उसी अनुदान में रहते हुए नियम विरुद्ध पुनविनियोग ; तथा 
( 


3) वित्त विभाग द्वारा प्राथित अन्य प्रकार के व्यय । 


अध्यक्ष को मिला कर उन दिनों समिति के 2 सदस्य' हुआ करते थे। 
जिन में दो तिहाई एसेम्बली के चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुआ करते 
थे और एक तिहाई गर चुनें हुए सदस्यों में से गवर्नर जनरल द्वारा नाम निर्देशित 
हुआ करते थे । चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व (27090770:4 7 ि००7९5९०४४४४०१) 
के आधार पर हुआ करता था । आधे सदस्य वर्ष भर के बाद निवृत्त हुआ करते 
थे । फाइनेन्स मम्बर (अर्थात्‌ वित्त मंत्री) इस समिति का अध्यक्ष हुआ करता था 
और वित्त विभाग का सचिव नियुक्त सदस्य हुआ करता था । 


947 तक बराबर यह रचना चलती रही । स्वतन्त्रता मिलने के साथ समिति 
को एक वास्तविक स्वतन्त्र संस्था का रूप देने की चेष्टा की गई । 947 में वित्त 
मंत्री को समिति की अध्यक्षता से हटाकर एक चुना हुआ अध्यक्ष नियुक्त करने की 
पद्धति का निर्माण हुआ क्‍योंकि वित्त मंत्री के अध्यक्ष रहते हुए समिति सरकारी 
त्रुटियों की पूरी आलोचना नहीं कर सकती थी । इसी वर्ष समिति की सदस्यता 2 
से बढ़ाकर 5 कर दी गईं। सभी सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर 
चुने जाने लगे | समिति इसी वर्ष से भारित व्यय की भी परीक्षा करने लगी। 
इसी प्रकार समिति नः केवल विनियोग लेखे वरन्‌ अन्य लेखों की भी जाँच करने 
लगी । 926 से सैन्य व्यय की जाँच के लिए लोक लेखा समिति की सहायक 
समिति के नाते (पर संकुचित' रूप से) एक स्वतन्त्र “सैन्य लेखा समिति” 
(॥॥087५ 3०८००७०४४ (४०४॥7४८८८) काम करती थी। 947 से “सैन्य लेखा 
समिति” का भी अन्त कर दिया गया है और अब किसी अन्य लेखे के समान 
सैन्य लेखे भी लोक लेखा समिति द्वारा देखे जाने लगे । 


पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व प्रभावी न होने पर भी 92 से 947 तक के काल में 
लोक लेखा समिति ने वित्त नियंत्रण की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण काम किए थे। पहली 
लोक लेखा समिति ने 924 में ही यह सिफ़ारिश की थी कि “यदि किसी वित्तीय 
वर्ष में लेखा पूरा होने पर यह पाया जाएगा कि किसी विभाग ने मंजूर की गई राशि 
से अधिक व्यय किया है तो उस विभाग के लिए यह आवश्यक होगा कि वह 
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अवसर मिलते ही एसेंबली से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति ले? | उसी तरह 
“ऋसेम्बली की स्वीकृति के पहले यह आवश्यक होना चाहिए कि लोक लेखा समिति 
अतिरिक्त कारणों की जाँच करे।” समिति ने वाइसराय की कार्यकारिणी 
परिषद को भी अछता नहीं छोड़ा था | 792-22 के लेखे की जाँच करते 
समय समिति ने सिफ़ारिश की थी कि काउंसिल के सदस्यों के दौरों के खच॑ 
को भलीभाँति प्राक्कलित करना चाहिए और एक ऐसी संस्था या व्यक्ति होना 
चाहिए जो उस व्यय की प्रगति की जाँच करे !। भारित अनुदानों पर तो उस 
समय एसेम्बली का कोई अधिकार नहीं था (यद्यपि आज की तुलना में उस 
समय भारित व्यय अधिक हुआ करता था)। पर समिति ने 924-925 के 
विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन देते हुए सिफ़ारिश की थी 'कि वित्त विभाग द्वारा 
श्रमतापेक्षी व्ययों के अनुप्रक अनुदानों का ब्यौरा एसेम्बली के पटल पर प्रस्तत 
किया जाना चाहिए।” सिफ़ारिश का उद्देश्य था--सरकारी व्यय पर एसेम्बली 
का नियन्त्रण रखना । 


प्रस्तुत समिति की रचना तथा उसके कार्थ लोक सभा की प्रक्रिया तथा 
कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनसार इस प्रकार हैं :-- 


308.() भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा मंजूर की गई 
राशियों का विनियोग दिखलाने वाले लेखों, भारत सरकार के वाधिक 
वित्त लेखों, और सभा के सामने रखे गए अन्य लेखों की जाँच 
के लिए समिति जो ठीक समझे एक लोक लेखा समिति स्थापित करेगी । 


(2) भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियन्त्रक तथा महालेखा 
परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय लोक लेखा समिति 
का यह ॒कतेव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि-- 

(क) लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन 
के लिए उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था जिसमें वह लगाया 
गया है या भारित किया गया है । 

(ख) व्यय उस अधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। 

(ग) प्रत्येक पुनविनियोग सक्षम अधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत 
इस सम्बन्ध में किए गए उपबन्धों (?7०४75700$) के अनुसार किया 
गया है । 

(3) लोक लेखा समिति का यह कतेंव्य भी होगा कि-- 

* (क्‌) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माणयोजनाओं और परियोजनाओं 
की आय तथा व्यय दिखलाने वाले लेखा विवरणों की तथा 


*प्रथम लोक' सभा में सभा की लोक लेखा समिति ने जिन राज्य निगमों के लेखों 
को छानबीन की थी, वे हें--- 
. दामोदर घाटी निगम के लेखे, 
2. उद्योग वित्त निगम के लेखे, 
3. पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे, तथा 
4. दिल्‍ली सडक यातायात प्राधिकार (बस सेक्शन) । 
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संतलन पत्रों और लाभ तथा हानि लेखों के ऐसे विवरणों की नाँच 
करना जिन्हें तेयार करने की अपेक्षा राष्ट्रपति ने की हो 
या जो किसी खास निगम व्यापारी सस्था या परियोजना के लिए 
वित्त व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्धों 
के अन्तर्गत तैयार किए गए हों और उन पर नियंत्रक महा- 
लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करना । 


(ख) स्वायत्तशासी तथा अधं-स्वायत्तशासी निकायों की आय तथा 
व्यय दिखलाने वाले विवरणों की जाँच करना जिसकी लेखा 
परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों 
के अन्तर्गत या संसद्‌ की किसी विधि के अनुसार की जा 
सके । और 


(ग) उन मामलों में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार 
करना जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उससे किन्‍्हीं प्राप्तियों की 
लेखा परीक्षा करने की या भंडार के और स्कनन्‍्ध के लेखों की 
परीक्षा करने की अपेक्षा की हो । 


(4) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए 
सभा द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ धन व्यय किया गया हो तो समिति 
प्रत्येक मामले के तथयों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों की जाँच करेगी 
जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो और जो वह ठीक समझे 
सिफ़ारिश करेगी । 


309. () समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य न होंगे जो सभा द्वारा 
प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर 
“एकल संक्रमणीय मत” (97786 779708679[06 ४०८) द्वारा निर्वाचित 
किए जाएँगे । परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं 
किया जाएगा या यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने 
के बाद मंत्री नियक्त हो जाए तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति 
का सदस्य नहीं रहेगा । 


(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी। 


लोक सभा के पन्द्रह सदस्यों के अतिरिक्त लोक लेखा समिति में राज्य सभा 
के सात* सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इस प्रथा का यह आधार 


न्‍अेकन्‍स>-« न पकस+»एा 34 रपमन्‍क, 


*इन सात सदस्यों की नियवित के विषय में प्रत्येक' वर्ष पदनिवर्तक सभापति 
द्वारा निम्न प्रस्ताव लोक सभा में पेश किया जाता है। 


“सभा राज्य सभा को इस बात की सिफ़ारिश करती है कि वह राज्य 
सभा द्वारा--वर्ष के लिए, लोक लेखा समिति के लिए राज्य सभा द्वारा ग्रात 
सदस्य नियक्त किए जाने के लिए तैयार है और वह सभा (अर्थात्‌ राज्य सभा) 
नियक्त सदस्यों के नाम लोक सभा को सूचित करे। 
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है कि राज्य सभा के सम्मुख भी लखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश किए जाते हैं 
इसीलिए उस सभा के सदस्यों को भी उन पर बहस करने का मौका 
मिलना चाहिए। उनके अनुसार समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति 
के सदस्यों मे से नियुक्त किया जाएगा। पर यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य 
है तो वही पहले सभापति बनेगा। समिति अपने अधीन विषयों की जाँच 
करने के लिए एक या अधिक उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है। ऐसी 
उपसमितियों को पूरी समिति जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। उपसमिति सभा को 
स्वयं प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत कर सकती । उपसमिति के प्रतिवेदन पर पूरी 
समिति का समर्थन होना चाहिए । 


जैसे ही कोई लेखा और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदनों के सम्मुख रखा जाता 
है समिति की कार्यवाही शुरू हो जाती है। समिति पहले वित्त मन्त्रालय 
से परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित टीकाओं पर मत माँगती है। इसके बाद 
समिति के सामने जिन मंत्रालयों की लेखा त्रुटियों पर टीकाएँ है उनके 
सचिव साक्ष्य देन आते हैं। साक्ष्य पूरे होने पर समिति अपना प्रतिवेदन देती 
है और इस प्रकार समिति की कारंवाई पूरी होती है। समिति अपनी सिफ़ारिशें 
कार्यान्वित कराने के लिए भी प्रतिवेदन देती है। 


अध्यक्ष के एक आदेश के अनुसार मंत्री समिति के सम्मुख साक्ष्य देने नहीं 
आ सकते | मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य को साक्ष्य के रूप में बुलाने का समिति 
को अधिकार होता है । समिति यदि चाहे, तो परीक्षा के अधीन लेखों से सम्बन्धित 
कागजात भी मँँगा सकती है। 


लोक सभा की लोक लेखा समिति की इधर बराबर यह प्रथा रही है कि 
वह किसी विभाग के लेखों की परीक्षा करने के पूर्व तत्सम्बन्धित कार्यालयों 
या परियोजनाओं की मौके पर परीक्षा भी एक वार करती है ताकि उसके सम्बन्ध 
में सृक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो सके | समिति के सामने जो साक्ष्य दिए जाते हैं वे 
सदैव गोपनीय रखे जाते हैं केवल उनके कार्यविवरण (४ंग्रण॑ं&5) सभा के 
पटल पर रखे जाते है । 


समिति नें अपनी कार्य प्रक्रिया के नियमों के अतिरिक्त कुछ प्रथाएँ 
भी बनाई हैं जिनका समिति के कार्य में बहुत महत्त्व है। मुख्य प्रथाएँ इस 
प्रकार हें जले 

(4) समिति के काम जैसा कि ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि एक 
न एक लेखा त्रुटि तक सीमित हें पर समिति व्ययों की नियमानुसारिता 
को छोड़ कर व्यय कहाँ तक योग्य था और वह मितव्ययता के साथ किया है या 
नहीं, इन प्रइनों पर भी विचार करती है । लेखा व शासन व्यवस्था में सुधार व 
वित्तीय नियमों की परीजा भी समिति के महत्त्वपूर्ण काम हे। जैसा कि उदाहरण 
स्वरूप दी गई इन सिफ़ारिशों से प्रगट होगा । 


लेखा नियम : प्रत्येक नई योजना (जिसमें काफ़ी व्यय होना हो) के लिए योग्य 
वित्तीय तथा लेखा व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए।” (देखिए, 952-53 
की लोक लेखा समिति के छठे प्रतिवेदन का 85वाँ पैरा।) 


7] वित्तीय नियंत्रण 29 





शासन व्यवस्था : जहाँ योजनाओं के पूरे करने के लिए साधारण नियमों में अपवाद 
करना हो वहाँ वह किस हद तक किया जाए, यह सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित 
होना चाहिए ।” (देखिए, 952-53 के नवें प्रतिवेदन का 2 वाँ पैरा ।) 


बचत : प्रत्येक मंत्रालय में एक ऐसा एकक होना चाहिए, जिसका काम 
व्यय पर नियन्त्रण रखना हो ।” (देखिए, 952-53 के सातवें प्रतिवेदन के 
भाग एक में 35 वाँ परा ।) 


वित्तीय नियम : सामान मेंगाने वाले विभागों को चाहिए कि इसका पहले 
ही से अन्दाज़ लगा लें कि भंडार वर्ष में कब तक प्राप्त हो सकेगे व उसके 
अनुसार अनुदान में से व्यय करे ।” (देखिए, 953-54 के दसवें प्रतिवेदन 
के भाग एक में 50वाँ पैरा ।) 


(2) लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में विचार नहीं किया जाता । 
ऐसी धारणा है यदि समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में बहस होने लगे, तो समिति की 
सृक्ष्म व निष्पक्ष जाँच दलबन्दी के वातावरण में निष्फल हो जाएगी। समिति की भाँति 
तथ्यों की सुक्ष्म जानकारी सभा के आम लोगों को नहीं होती और न उस' निष्पक्षता 
से विषय पर विचार होता है, जिस निष्पक्षता से समिति ने विचार किया हो । सभा 
की बहस में पार्टीबन्दी आ जाना मामूली बात है। इसलिए समिति ने यह प्रथा 
अपनाई है कि उसके प्रतिवेदनों पर सभा में विचार न किया जाएगा। लोक लेखा 
समिति के प्रतिवेदन पर आखिरी बार 946 में सभा में जब श्री लियाकत 
अली खाँ मंत्री थे बहस हुई थी। भारतीय प्रथा इंग्लैण्ड की लोक' लेखा समिति की 
प्रथाओं से इस मामले में भिन्न है । 


(3) समिति की सिफारिशों को जहाँ तक हो सके कार्यान्वित करना सरकार का 
कतंव्य है। नियमों के अनुसार समिति की सिफ़ारिशें केवल सलाहमात्र हैँ 
इसलिए सरकार के लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह समिति की सिफ़ारिशों को अमल 
में लाए। पर समिति और सरकार दोनों का एक ही ध्येय होने के कारण 
और समिति के प्रतिवेदन के पीछे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा सभा के 
अनुभवी सदस्यों का परामर्श होने के कारण सरकार की यह चेष्टा होती है कि जहाँ 
तक हो सके वह समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर ले । यदि सरकार को समिति 
की कोई सिफ़ारिशों को स्वीकार करने में आपत्ति होती है तो प्रथा यह है कि 
सरकार अपना मत अथवा नवीन तथ्य समिति के सामने पुनः रखती है 
ताकि समिति उन पर पुनविचार कर सके । अधिकतर आपत्तियाँ इसी प्रकार के 
पुतविचार से हल हो जाती हैं । 


(4) यद्यपि नियमों में समिति के कार्यसंपादन के लिए नियंत्रक तथा महालेखा 
परीक्षक का कोई स्थान नहीं पर प्रथा के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 
समिति की कार्य प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है । वित्तीय नियंत्रण की 
भाषा में उसे समिति के “मित्र, गुरु और मार्गदर्शक” होने की उपाधि दी गई है। महा- 
लेखापरीक्षक समिति की प्रत्येक बैठक में होता है और समिति को बतलाता है कि वह 
विनियोग तथा अन्य लेखों के पीछे क्‍या कया बातें हैं जिससे समिति को जाँच करने में 
काफ़ी मदद मिलती है। यह भी सच है कि समिति से ही महालेखापरीक्षक की प्रतिष्ठा 


(30) 
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है | क्योंकि यदि समिति उसकी आलोचनाओं का समर्थन न करे तो सरकार उसे विदेष 
महत्त्व नहीं देगी । समिति के साथ इस विशेष सम्बन्ध के ही कारण नियंत्रक तथा महा- 
लेखापरीक्षक को व्यावहारिक रूप में (संसद्‌ का अधिकारी” होने की उपाधि प्राप्त है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि लोक लेखा समिति भारतीय वित्त-नियंत्रण व्यवस्था का 
एक अनिवाय व महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रही है | समिति की उपादेयता के बारे में किसी को 
कभी सन्देह नहीं हुआ। 92-22 में स्थापना के समय पर ही समिति ने यह 
विश्वास प्रगट किया था : 


“हमें इस बात का विव्वास है कि लोक लेखा समिति का अस्तित्व व यह जानकारी 
कि कभी न कभी विभागों को उनकी त्रुटियों के लिए अथवा अतिरेक व्यय 
के लिए समिति का सामना करना पड़ेगा विभागों को व्यय 
सम्बन्धी सावधानी बरतने में मदद करेगा । सरकारी विभाग इस बात को 
भी समझेंगे कि व्यय की आवश्यकताओं के लिए उन्हें सदन के सामने 
केवल एक बार ही नहीं आना है । वरन्‌ बाद में भी करदाताओं की एक 
उत्तरदायी संस्था के सामने आना है।* 


समिति के कारण विभागाधिकारियों को यह डर बना रहता है कि उन्हें अपनी 
ज्ञूटियों के लिए या लापरवाही के लिए लोक लेखा समिति के सम्मुख हाज़िर होना 
होगा जहाँ उनसे हर एक किस्म के सवाल पूछे जा संकते हैं । समिति का महत्त्व 
इसलिए भी बढ़ जाता है कि मंजूर व्यय के अतिरिक्त भारित व्यय की त्रुटियों के बारे 
में भी समिति को जाँच करने का अधिकार है। संसद्‌ में भारित व्यय को पास किए जाने 
से रोका नहीं जा सकता पर हाँ, उसमें यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसकी अच्छी' खासी 
टीका हो सकती है । तीसरे यदि संसद्‌ में किसी मंत्री से ही त्रुटि हो जाए तो संसद्‌ में 
काये दलबन्दी के आधार पर होने के नाते ऐसी त्रुटि को दूर करने का कोई विशेष 
आश्वासन नहीं दिया जाता । पर जब ये विषय समिति में निष्पक्षता के साथ देखे 
जाते हैं तो यह बात सर्व विदित हो सकती है और इससे भविष्य के लिए कुछ बचाव 
करने के उपाय ढूँढ़ने में प्रेरणा मिल सकती है । 


(ख) प्रावककलन समितिः--महत्त्व की दृष्टि से संसद्‌ की वित्त नियन्त्रक' संस्थाओं 
में लोक लेखा समिति से बराबरी करने वाली प्राक्कलन समिति उल्लेखनीय है। 
प्राककलन समिति की स्थापना ब्रिटिश पालियामेन्ट का अनुकरण करते हुए 
भारतीय संसद्‌ ने 950 में की थी । समिति के काम, रचना, कार्य संचालन तथा 
अक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार, ये हैं : 


“४3१0. ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा करने के लिए जो समिति को ठीक प्रतीत हों 
या जो उसे सभा द्वारा निर्दिष्ट हों एक प्राककलन समिति होगी । समिति 
के ये काम होंगे : 


(क) प्राक्कलनों से सम्बन्धित तीति से संगत क्या मितव्ययता, संघटन में 
सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस 
सम्बन्ध में प्रतिवेदन करना, 


7] वित्तीय नियंत्रण 3[ 





(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक 
नीतियों का सुझाव देना, 


(ग) प्राक्कलनों में अन्तहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से 
लगाया गया है या नहीं इसकी जाँच करना, व 


(घ) प्राक्कलन संसद्‌ में किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इसका 
सुझाव देना । 


3]. () समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सभा द्वारा प्रत्येक 
वर्ष उसके सदस्यों में से अ्नुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएँगे । 


कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा या यदि 
कोई सदस्यसमिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त हो 
जाए तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य न रहेगा । 


(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी । 


3।2. समिति प्राक्कलनों की जाँच वित्तीय वर्ष में समय समय पर जारी रख 
सकेगी और जैसे जैसे जाँच करती जाए सभा को प्रतिवेदित करती जाएगी । 
समिति के लिए किसी एक वे के सब प्राक्कलनों की जाँच करना अनिवायें 
नहीं होगा । इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं 
दिया है। अनुदानों की माँग पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकता हैं ।” 


समिति की सदस्यता पहले 25 हुआ करती थी पर 955-56 से जब समिति 
ने उपसमितियों के माध्यम से कार्य करना प्रारम्भ किया यह सदस्यता 25 से 30 कर 
दी गई ताकि हर एक उपसमिति में यथेष्ट सदस्य रहें । प्रतिवर्ष समिति सात से दस 
तक उपसमितियाँ नियुक्त करती है जो समिति के माफ़ेत विभिन्न विषयों का सुक्ष्म 
अध्ययन और स्थानीय निरीक्षण का कार्य करती हैँ । इतके सिवा समिति की तीन 
या चार उपसमितियाँ सदेव समिति के पिछले प्रतिवेदनों की सिफ़ारिशों पर सरकार 
द्वारा किए गए कार्यों की जाँच करती रहती है । 


लोक लेखा समिति के समान प्राक्कलन समिति को भी व्यक्तिगत या लिखित पत्रों 
का साक्ष्य लेने का अधिकार होता है । ये सारे साक्ष्य तब तक गोपनीय समझे जाते हैं 
जब तक कि उन्हें सभा के पटल पर रख न दिया जाए। अभी तक इन्हें सभा के पटल 
पर रखने की प्रथा नहीं रही है केवल कार्य-विवरण ही सभा पटल पर रखा जाता है । 


समिति का सभापति लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त 
किया जाता है पर यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य होता है तो वही समिति का सभा- 
पति बनता है । समिति की बैठकें प्रायः संसद्‌ भवन में ही हुआ करती हैँ पर यदि 
आवश्यकता हो तो उन्हें किसी राज्य विधान सभा की इमारत में भी आमन्त्रित 
किया जा सकता है। इसमें उद्देश्य यह है कि समिति जहाँ भी बैठे उचित व प्रतिष्ठित 
वातावरण होना चाहिए । ' 
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समिति के कामों में “नीति पर विचार” करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। लोकसभा के 
अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार नीति का अर्थ--जिसके अन्तर्गत रहते हुए ही समिति 
को जाँच करनी पड़ती है--केवल उस नीति से है जो संसद ने निर्धारित की हो और यदि 
किसी कार्य के पारित होने में शासन ने कोई नीति निर्धारित की हो तो उस नीति की 
जाँच करने का भी समिति को पूर्ण अधिकार है । संसद्‌ द्वारा निर्धारित नीति के सम्बन्ध 
में भी यदि तथ्यों के आधार पर यह साबित हो चुका हो कि वह नीति अपव्यय के कारण 
हो रही है तो समिति का यह कतेव्य होता है कि वह उन त्रुटियों की ओर संसद्‌ का 
ध्यान आकर्षित करे । 


लोक लेखा समिति की भाँति ही प्राक्कलन समिति को भारित व्यय की जाँच करने 
का अधिकार होता है यद्यपि वह उसमें कोई कटोती नहीं सुझा सकती । 


समिति के कार्यों के बारे में प्राय: लोगों को यह श्रम होता है कि यह आयव्ययक 
के आँकड़ों की जाँच करती होगी और उनके कम अधिक होने पर सुझाव देती होगी, 
पर ऐसी कोई बात नहीं है । समिति से ऐसी आशा करना ही व्यर्थ है क्योंकि समिति 
सामान्य व्यक्तियों की एक संस्था है। पर जब सरकार के किसी कार्यक्रम की जाँच 
हो 3५ पे तो परिणामत: अपने-आप ही प्राक्कलनों की जाँच हो जाती है। समिति 
देखती है कि-- 


(क) क्या प्रस्तावित योजना को पूरा करने के लिए लोग उपयुक्त हैं ? 
(ख) है उस प्रयोजन के पारित करने के लिए निर्मित संघटन' कार्यकुशल 


(ग) क्‍या व्यय के अनुरूप परिणाम निकल रहे हैं ? 
(घ) क्या कोई खास सेवा अनिवाय है ? 
(च) क्या तत्समान किसी अन्य सेवा से काम नहीं चल सकता ? 


जब ऐसे प्रइनों की जाँच होती है तो स्वभावत: उनका परिणाम प्राक्कलनों पर 
पड़ता है और तब यह प्राककलनों की जाँच हुई मानी जाती है । 


प्राककलन समिति का कार्य करने का ढंग इस प्रकार है। समिति के सदस्य नियुक्त 
होते ही पहले वह विषय या मंत्रालय चुन लेते हें जिनके प्राक्कलनों की वर्ष में 
परीक्षा करनी हो । यह आवश्यक नहीं कि स्देव पूरा मंत्रालय परीक्षा के लिये 
चुना जाए । समिति मंत्रालय के कुछ प्रावकलन भी चुन सकती है--उदाहरणार्थ 
956-57 की समिति ने संचार मंत्रालय में केवल भारतीय वायुसेना निगमों को 
ही परीक्षा के लिए चुना था । इसी प्रकार कुछ सर्वव्यापी स्वतन्त्र समस्याएँ भी 
चुनी जा सकती हैं जैसे कि 953-54 की समिति ने शासकीय तथा वित्त्तीय सुधारों के 
प्रदन को अपनी परीक्षा का विषय चुना था। स्वयं सदन द्वारा समिति को कुछ खास- 
प्राककलन अनुदानों की जाँच करने का आदेश मिल सकता है जैसा कि अस्थाई संसद 
काल में हुआ था। विषय चुने जाने पर समिति पहले सम्बन्धित मंत्रालय से लिखित 
जानकारी प्राप्त करती है । बाद में, यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित कार्यात्रयों, 
योजना-स्थलों पर प्रत्यक्ष जाँच के लिए दौरा किया जाता है। बाद में 
शदरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों का उस सम्बन्ध में साक्ष्य लिया जाता -है और 
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अन्त में इन सबके आधार पर समिति सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। 
रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों की जाँच करने के लिए विशेष प्रथा है जो अध्यक्ष के 
आदेश नं० 0 में दी हुई है । इसके अनुसार संन्‍्य विभाग के प्राक्कलनों की परीक्षा 
एक विशिष्ट उपसमिति द्वारा की जाती ह और उपसमिति का प्रतिवेदन यदि मुख्य 

समिति द्वारा पास हो जाए तो वह समिति का ही प्रतिवेदन समझा जाता है। उपसमिति 
के प्रतिवेदन के ऐसे भाग जिसे सभापति गोपनीय समझे समिति के सम्मुख नहीं 
जाते और न वे सदन के सामने ही रखे जाते हँ। वे सभापति द्वारा अध्यक्ष 
(57८०८८०) को दिए जाते हैं, जो जिस तरह अध्यक्ष तय करे, सरकार को भेज दिए 
जाते हैं, और सदन को इस बात की केवल सूचना दे दी जाती है । 


रक्षा मंत्रालय की ही भाँति सरकारी उद्योगों * की परीक्षा करने के लिए एक 
स्थायी उपसमिति है जो अध्यक्ष के आदेश नं०0]अ के अनुसार प्रत्येक वर्ष समिति 
द्वारा नियक्‍्त की जाती है। इस समिति में 5 सदस्य होते हैं । उपसमिति को 
साक्ष्य लेने का अधिकार होता है। उपसमिति के प्रतिवेदन पर पहले पूरी समिति में 
विचार होता है और फिर वह प्रतिवेदन सभा को पेश किया जाता है । 


समिति को अपनी कार्यवाही के लिए नियम बनाने के अधिकार हैं जो लोक सभा की 
प्राककलन समिति ने बनाए भी हैं । 


लोक लेखा समिति की भाँति प्राक्कलन समिति के बारे में भी कुछ प्रथाएँ है 

जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं :-- 

() समिति के प्रतिवेदनों पर साधारणतया सभा में बहस नहीं होती, यद्यपि 
जब तत्सम्बन्धित मंत्रालय के प्राक्कलन सभा में विचारार्थ प्रस्तत होते हैं, 
तो सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वें समिति के प्रतिवेदन पर बहस 
करें। इसी प्रथा के अनुरूप सदस्यों से यह भी आशा की जाती है कि जब 
एक विषय प्राक्कलन समिति के विचारस्थ हो तो वे सदन में उस पर प्ररन 
या उपप्रझ्न न करें। 


(2) मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि जहाँ तक हो सके समिति की सिफ़ा- 
रिशें कार्यान्वित करें । यदि किसी सिफ़ारिश के विषय में मंत्रालयों का 
मतभेद हो तो यह आवश्यक है कि वह अपने मत के साथ नवीन तथ्य पुन 
समिति के सामने प्रस्तुत करें । इसे देखने पर समिति पुनः अपने विचार 
प्रगट करती है। 

(3) यदि कोई विषय समिति के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हो तो सरकार 
उसी विषय पर दूसरी विशेषज्ञ समिति जिसमें संसद्‌ के भी सदस्य हों 
नियुक्त नहीं कर सकती। (शुद्ध सरकारी लोगों से निर्मित और विशिष्ट 
मसोदे की परीक्षा करने के लिए नियुक्त समितियाँ अपवाद हैं ।) 


ककृष्ण मेनन समिति की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप 962 में सरकारी तौर 
'पर लोक सभा में एक प्रस्ताव लाया गया था कि राष्ट्रीय उद्योगों की जाँच के लिए 
एक अलग संसदीय समिति होनी चाहिए पर राज्य सभा के सदस्यों का समिति की 
रचना के विषय में मतभेद होने के कारण प्रस्ताव वापस ले लिया गया। लेकिन. इस 
बात पर अब सरकार का निदचय है कि राष्ट्रीय उद्योगों की जाँच के लिए एक अलग 
संसदीय समिति होनी चाहिए । 
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(4) समिति की परीक्षा के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों को जो जानकारी प्राप्त 
होती है उसके आधार पर सदस्य संसद्‌ में न तो कोई प्रह/न ही पूछ सकते 
है और न बहस ही छेड़ सकते हैं । 


प्रावककलन समिति भी लोक लेखा समिति की भाँति संसदीय वित्त नियंत्रण की 
प्रबल स्तम्भ सिद्ध हुई है जैसा कि श्री जॉन मथाई ने जब वे वित्त मंत्री थे कहा 
था : 'प्राककलन समिति की जाँच से शासकों में हमेशा यह भय रहता है कि उन्हें 
व्यय मितव्ययता के साथ और कृशलता के साथ करना है। लोक लेखा समिति अधिकतर 
लेखा त्रटियों पर ही ध्यान रखती है पर प्राककलन समिति संगठन, मितव्ययता आदि 
गुणों का भी पालन कराती है। लोक लेखा समिति की जाँच व्यय होने के बाद 
होती है क्योंकि वर्ष भर के लेखे निर्माण होने पर जब वे लेखा परीक्षा फल के साथ 
संसद्‌ू-पटल पर रखे जाते हैँ तभी लोक लेखा समिति अपना कारें प्रारम्भ कर सकती 
है, पर प्रावकलन समिति वर्ष के प्राककलन सभा के सम्मुख आते ही अपना कारें 
प्रारम्भ करती है। समिति का संसद्‌ की दृष्टि से भी एक हित है और वह यह है 
कि विभागों की कार्य-पद्धति की सूक्ष्मता के साथ जाँच करने के बाद सदस्यों को भी 
शासन की कठिनाइयों का पता चलता है, जिससे सदन में बहस का स्तर ऊँचा 
हो सकता है और आलोचना केवल कोरी आलोचना नहीं रहती । समिति में विशषज्ञ 
रहने पर लोगों को प्राय: आश्चर्य होता है पर सामान्य लोगों की बनी हुई होने में 
ही समिति का गुण है क्योंकि कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जो विशेषज्ञों को 
तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं सूझती, पर जन हित लग्न जनसाधारण को सूझ 
सकती हैं। 


लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अभी तक 250 से अधिक प्रतिवेदन उप- 
स्थापित किए है जितमें 68 पहली लोक सभा के काल में और 72 दूसरी लोक 
सभा के काल में पेश किए गए थे व शेष विद्यमान लोक सभा के काल में पेश किए 
गए हैं। समिति ने वित्तीय व शासकीय सुधार के प्र*न, योजनेतर व्यय वृद्धि तथा 
औद्योगिक संगठन के प्र॥्नों के अतिरिक्त अभी निम्नलिखित मंत्रालयों की जाँच की 
है । 

3. व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, 

2. उत्पादन मंत्रालय, 

3. रेल मंत्रालय, 


4. याताणत मंत्रालय, 
' 5. खाद्य तथा क्रृषि मंत्रालय, 
6. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, 


पृ 


द् 


सामुदायिक विकास मंत्रालय, 


8, सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय, 


9. 
0. 
44, 
2. 
43. 
44., 
45. 
6. 
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परिवहन मंत्रालय, 

रक्षा मंत्रालय, 

निर्माण, खनिज तथा बिजली मंत्रालय, 
शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, 
श्रम तथा रोज़गार मंत्रालय, 

गृह मंत्रालय, 

वित्त मंत्रालय, तथा 

पुनर्वास मंत्रालय । 


समिति की प्रथम लोक सभा के काल में 9५वीं रिपोर्ट, 6 वीं रिपोर्ट, व द्वितीय' 
लोक सभा के काल में 2॥बीं रिपोर्ट, 55वीं रिपोर्ट, 60वीं रिपोर्ट, 73वीं रिपोर्ट 
80वीं रिपोर्ट तथा ततीय लोक सभा के काल की 7|वीं रिपोर्ट वित्तीय व राष्ट्रीय 
उद्योगों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के विषय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 


अध्याय &8 
संघीय वित्त व्यवस्था 


संघीय वित्त व्यवस्था का अर्थ संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों 
का प्रबंध है। मोटे तौर पर यह प्रबंध तीन कारणों से होता है। () कार्यों 
की तुलना में संध और राज्य सरकारों की आय में विषमता, (2) राज्यों में आपस में 
आथिक विकास का विभिन्न स्तर, तथा (3) शासकीय सुविधा | देश की रक्षा व 
विदेशों के साथ सम्बन्ध जैसे कार्य किसी संघ राज्य में संघ सरकार को ही सौपे जा 
सकते हैं पर संघ राज्य में संघ सरकार को शासकीय सुविधा के साथ उपलब्ध 
सारी आमदनी कदाचित्‌ इसके लिए पर्याप्त न हो । अतएव ऐसे कर आदि जो साधा- 
रणतया राज्य सरकारों के हक में होने चाहिएँ उनमें से संघ सरकार को हिस्सा 
दिलाना आवश्यक हो जाता है। यही बात राज्य सरकारों के विषय में भी लागू हो 
सकतो है। उन्हें कुछ ऐसे काम सौपे जा सकते हैँ जिनके लिए उनके पास तद्नुकल 
साधन उपलब्ध न हों। जनतन्त्र राज्यों में प्रान्तों की पारस्परिक आर्थिक विषमता 
दूर करने के लिए भी संघ व राज्य सरकारों के बीच विशेष वित्तीय सहायता आदि 
के प्रबन्ध करने पड़ते हैं। शासकीय सुविधा भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ऐसे कर 
होते हैं जिन पर राज्य सरकारों का वास्तविक अधिकार हो सकता है पर जिन्हें 
वसूल करने के लिए संघ सरकार जैसी सक्षम संस्था की ही आवश्यकता होती है । 
ऐसी अवस्था में कर की वसूली उपयुक्त सरकार पर छोड़ दी जाती है और बाद में 
विभिन्न एककों में उनका विभाजन किया जाता है । 


. संघीय-वित्त-व्यवस्था का पवे-इतिहास 


भारत में संध वित्त व्यवस्था का प्रारम्भ सन्‌ 87] से माना जाता है। 
इसके पहले या तो जैसा कि 773 के पहले था, प्रान्त बिल्कुल स्वतन्त्र थे, या जेसा 
कि 833 के चार्टर एक्ट से हुआ, प्रान्तों को बिल्कुल स्वतन्त्रता न थी। किंवदंती है 
कि केन्द्रीय सरकार का प्रान्तों पर इतना प्रभुत्व था कि कोई प्रान्त केन्द्र सरकार 
की अनुमति के बिना दस रुपए का भी खर्च न कर सकता था । 


(क) 874 से 920 तक का कालः---यह काल केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय 
सरकारों को क्रमिक वित्तीय अधिकारों के प्रक्रामण ( 70८ए०णएप्च०० ) का काल है। 
इसमें पहले तो शासन के सारे अधिकार केन्द्रीकृत थे पर बाद में प्रान्त सरकारों 
को कुछ अधिकार दे दिए गए। प्रक्रामण की क्रिया राज्य सरकारों को कुछ अनुदान 
दिए जाने के रूप में प्रारम्भ हुई । बाद में प्रान्त सरकारों को स्वतन्‍्त्र आय स्रोत 
दिए गए । यह प्रथा 92 तक पंचवर्षीय पुनरीक्षण के आधार पर चलती रही 
जिसके बाद इसे स्थाई बना दिया गया । इस प्रथा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 
के पास व्यापारिक विभागों के समस्त लाभ, तथा ऐसी आयों की प्राप्ति, जिनकी 
उत्पत्ति का कोई खास स्रोत न था, संघ सरकार के पास होती थीं और दोष राज्य 
सरकारों के पास । चूंकि इनसे संघ सरकार की आवश्यकता पूरी न होती थी अतएव 
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आय-कर आदि का भी हिस्सा संघ सरकार को मिलता । यह उल्लेखनीय है कि 
इस काल में पारस्परिक आवश्यकताओं का कोई मापदण्ड तन था अतएबव वितरण 
परिस्थिति के अनुसार ही हुआ करता था । 


(ख) 4920 से 937 तक का काल:--झयह काल संघ व राज्यों के वित्तीय 
अधिकारों के पृथक्करण का काल है। मांटेग्यू-चेम्सफ़ो्ड के सुधार से, जो भारत सरकार 
अधिनियम 9व9 के रूप में कार्यान्वित किए गए थे, निद्चित रूप से प्रान्तीय 
सरकारों को वित्तीय स्वतन्त्रता देने की चेष्टा की गई थी। इसमें मालगुज़ारी 
( [.970  २८ए०7ए०८ ), स्टाम्प शुल्क, उत्पादन शुल्क, आय-कर तथा सिंचाई 
कर प्रान्तों को दिए गए थे और व्यापारिक विभागों से लाभ आदि संघ 
सरकार के लिए छोड़ दिए गए थे । इससे संघ सरकार की वित्तीय हालत कमजोर पड़ 
गई अतएव यह व्यवस्था की गई कि प्रान्त सरकारें संघ सरकार को अनुदान दिया 
करेंगी । 


अनुदानों की पद्धति कोई सरल न थी। प्रान्तों में, कौन कितने अनुदान दे, यह 
झगड़ा पड़ने लगा, अतएव ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सम्बन्धों पर विचार करने के 
लिए एक समिति नियुक्त करनी पड़ी जिसके अध्यक्ष लाड्ड मेस्टन थे। मेस्टन साहब 
के निर्णय में प्रान्तों से अपेक्षा की गई थी कि प्रान्तों को वित्तीय अधिकार देने से जिस 
अनुपात में उनकी आमदनी में वृद्धि हुई थी उसी अनुपात में वे संघ सरकार को अनुदान 
देंगे। यदि इसके बाद भी संघ सरकार की कुछ आवश्यकता पूति बच जाती तो 
उसके लिए भेस्टन महोदय ने एक खास उपाय बताया था जिसके अनुसार राज्य 
सरकारों को संघ सरकार की मदद करनी पड़ती थी । मेस्टन साहब के निर्णय का यह 
दुर्भाग्य था कि उसे चारों ओर से विरोध क। सामना करना पड़ा। प्रत्येक प्रान्त यह 
समझता था कि दूसरे की तुलना में उसे ज़्यादा देना पड़ रहा है । अतएव ब्रिटिश 
पालिय!मेन्ट की एक संयुक्त समिति ने, जो उस समय वंधानिक सुधारों के प्रश्न पर 
विचार कर रही थी यह तय किया कि मास्टेग्यू-चेम्सफ्रोंड के आय-कर सम्बन्धी 
सुझावों को स्थगित कर दिया जाए। यह समिति अनुदानों की व्यवस्था के भी पक्ष 
में न थी। परिणामत: मान्टेग्यू सुधारों के वित्तीय करार सम्बन्धी प्राय: सभी सुझावों 
को रह कर दिया गया । 


यह संशोधित व्यवस्था 925 तक चलती रही जब तत्कालीन नियुक्त “भारतीय 
कर-जाँच-समिति” ([हकंबत0 "७४०७ ित॒पंए५ (0०आण्य८८८) ने पुनः संघ 
वित्त व्यवस्था पर पुनविचार किया । समिति ने सिफ़ारिश की कि स्टाम्प शुल्क, 
उत्पादन कर आदि स्रोत केन्द्र को दे दिए जाएं और दराब से प्राप्ति भी केन्द्र सर- 
कार को दे दी जाए। समिति का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय यह था कि राज्य और संघ 
सरकार में संतुलन के लिए यदि कोई उपयुक्त कर हैं तो वह आय-कर है। 
ओर उसकी वसूली संघ सरकार के ही हाथ में रहनी चाहिए । समिति ने 
यह भी सिफ़ारिश की थी कि निगम-कर का कुछ अंश प्रान्तों को दे देना चाहिए, जो 
इस सिद्धान्त की मान्यता का द्योतक था कि आय के मूल स्थान को आयकर से 
कुछ अंश मिलना आवश्यक है | 930 में जो “भारतीय विधान आयोग 
(क्‍तीदा $5६प०7ए४ 00%ऋराफंड्श०0 ) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें 
कर-जाँच-समिति के साथ सहमति प्रगट की गयी थी । आयोग ने यह भी 
सिफ़ारिश की' थी कि क्ृषि आयों के 'कर संघ सरकार के आय स्रोतों से हटाकर 
आन्तों को दे देने चाहिएँ । आयोग का यह भी मत था कि औद्योगिक प्रान्तों को 
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आय-कर से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। 93। और 932 में क्रमश: “प्रथम 
पील समिति” तथा “पर्सी समिति” के सम्मुख संघ वित्त व्यवस्था पर पुन: विचार किया 
गया। ये समितियाँ द्वितीय तथा तृतीय गोल भेज परिषद्‌ के तत्वावधान में “संघीय 
संरचना समिति” ( कल्वकणों. 5प्रटाए:डट (07766 ) हारा नियुक्त की गई 
थी। पील समिति का यह मत था कि आय-कर प्रान्तों के अधीन कर देना चाहिए । 
इस समिति की सिफ़ारिशें रूप रेखा में बिल्कुल मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की सिफ़ारिशों 
की तरह थी पर जिस तरह मेस्टन साहब के पंचाट ( &५४००० ) को तत्कालीन - 
संयकक्‍त संसदीय समिति ने ठुकरा दिया उसी तरह पील समिति की सिफ़ारिशों को भी 
पर्सी समिति ने ठुकरा दिया। समिति के अनुसार यह वांछित न था कि आय-कर की 
सारी प्राप्ति प्रान्तों को दे दी जाए। उसने सिफ़ारिश की क्रि निगम कर तथा केन्द्रीय 
बस्तियों व केन्द्रीय अधिकारियों से प्राप्त आय-कर केन्द्र सरकार के पास रहे व शेष 
अर्थात्‌ (आय-कर से प्राप्त) आय को निवास के आधार पर प्रान्तों में बाँठ दिया 
जाए। समिति ने यह सुझाव दिया कि आय-कर से वितरित राशियाँ जहाँ तक हो 
सके स्थाई होनी चाहिएँ। इसने केन्द्रीय सरकार को अधिभार ($प7०४०४०४८) 
लगाने की स्वतन्त्रता दे दी थी । अन्त में 933-34 में पुन: एक संसदीय संयुक्त 
समिति ने संघ वित्त व्यवस्था पर विचार प्रगट किए । यह समिति भारत के 
वेधानिक सुधारों के लिए नियुक्त हुई थी। समिति ने भी आय-कर को प्रान्तीय 
सरकारों के हाथ में देने का विरोध किया व सिफ़ारिश की कि प्रान्तों को आय-कर के 
विभाज्य भाग का निश्चित अंश मिलना चाहिए। समिति ने यह भी सिफ़ारिश की 
कि प्रान्तों को भी संघ उत्पादन शुल्कों का कुछ अंग मिलना चाहिए। ये ही सारे 
प्रस्ताव हम 935 के भारत अधिनियम के अनुच्छेद 38 तथा 40 में पाते हैं । 
अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई थी (देखिए अनुच्छेद 42) कि यदि प्रान्तीय 
सरकारें सहायता पाने की परिस्थिति में हों तो उन्हें सहायक अनुदान दिए जाएँ । 


(ग) 938 से 950 तक का काल:---9 35 के अधिनियम में कितनी ही बातें 
ऐसी थीं कि जिनके ऊपर विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता थी। 936 में सर ऑटो- 
नेमियर की नियुक्ति इसीलिए हुई थी। आटोनेमियर महोदय का मत था कि संघ 
सरकार की वित्तीय स्थिरता तथा प्रान्तों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए जहाँ तक हो सके यह आवश्यक है कि प्रान्तों को अधिकतम आय दी जाए। 
आय-कर के वितरण के आधार के सम्बन्ध में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि केवल जनसंख्या अथवा स्रोत के आधार पर प्रान्तों को आय-कर का वितरण 
करना उपयुक्त नहीं होगा । यह जनसंख्या और स्रोत दोनों ही आधारों पर होना 
चाहिए। नेमियर साहब ने एक और महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिश की और वह यह कि बिहार, 
बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा फ्रन्टियर प्रदेशों को दिए गए ( अप्रैल 936 के पूर्व) 
ऋणों को रद्द कर देना चाहिए तथा मध्य प्रदेश को दिए गए ऋण को घटा देना चाहिए । 


नेमियर महोदय की सिफ़ारिशों का पालन 940 तक होता रहा । द्वितीय 
महायुद्ध के प्रारम्भ होने से संघ सरकार के आय स्रोतों को दढ़ करने का पुन: विचार 
किया गया। 940 के एक आदेश से यह तय किया गया कि प्रान्तों में विभाज्य 
आयकर के भाग से 4: 5 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र सरकार को दे दी जाए। युद्ध 
काल के अगले वर्षों में इसमें प्रति वर्ष 75 लाख रुपए अधिकं मिलते रहे । युद्ध खत्म 
भी न हुआ था कि देश का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित राज्यों 
के वित्त सम्बन्ध में परिवतेन करना पड़ा। देश विभाजन के परिणामस्वरूप सिन्ध 
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व सीमा प्रान्त बिल्कुल जाते रहे व बंगाल, पंजाब तथा आसाम के कुछ हिस्से 
चले गए । अतएवं इन पृथक्क्वत प्रान्तों के आय-कर के हिस्से को शेष प्रान्तों में 
बाँट दिया गया | बंगाल का जूट उत्पादक भाग पाकिस्तान में चला गया था। शुरू 
में ये निश्वय केवल सरकारी तौर पर किए गए थे पर प्रभावित प्रान्तों में असंतोष 
देख 95 में सरकार को एक विवाचक* (&४०7०८07) नियुक्त करना पड़ा 
जिसका का म॒देद विभाजन को ध्यान में रखते हुए प्रान्तों के आय-कर के हिस्से का 
पुननिर्धारण तथा बंगाल, पंजाब तथा आसाम के केन्द्र को मिलने वाले हिस्सों 
का निवचय करना था । 950 में सरकार ने देशमुख का पंचाट मंजूर कर लिया 
जो 952 तक चलता रहा । ' 


इस समय की दो महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए जिनसे भारतीय 
संघीय वित्त व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत हुए । इनमें पहली घटना 947 में 
भारत की संविधान सभा द्वारा संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय 
सम्बन्धों पर विचार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा दूसरी 
देशी राज्यों के विलीनीकरण के परिणामस्वरूप पुनर्गठित राज्यों के साथ वित्तीय 
करार है। 

संविधान सभा की वित्त समिति के अध्यक्ष श्री नलिन रंजन सरकार थे और यह 
समिति सरकार समिति” के नाम से प्रसिद्ध है। समिति ने सिफ़ारिश की कि 
सारा का सारा आय-कर जिसमें निगम कर तथा संघ आयों पर लगे कर भी शामिल हैं 
संघ और राज्य सरकारों में व्रिभाज्य होना चाहिए। समिति का मत था कि कुल 
प्राप्ति का 60 प्रतिशत प्रान्तों में बाँट देना चाहिए । जूट निर्यात कर के बारे में 
समिति की सिफ़ारिश थी कि तत्कालीन प्रान्तों के साथ उस उत्पादन शुल्क के विभाजन 
की व्यवस्था की समाप्ति कर देतो चाहिए । उनके मतानुसार यह कर विभाजन के 
लिए अनुपयुक्त था । साथ ही जूट उपजाने वाले प्रान्तों को जेसे बंगाल, आसाम 
आदि इस खात्मे से होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ सहायक 
अनुदान देने का सुझाव दिया । समिति ने यह भी सिफ़ारिश की कि तम्बाक जैसे 
उत्पादन कर को 50 प्रतिशत तक प्रान्तों में बाँ० देना चाहिए । समिति की सबसे 
महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिश यह थी कि संघ व राज्य सरकारों के बीच वितरण की 
समस्या को हल करने के लिए एक “वित्त आयोग” की नियुक्ति की जानी चाहिए । 


देशी राज्यों के वित्तीय एकीकरण ( एफफंब्यरलंबी वाल्छुआएं0ए णी रत 
8:2/८४) की जाँच के लिए नियुक्त समिति की मुख्य सिफ़ारिशें निम्नलिखित हैं : 


“(]) अप्रेल 950 से आय-कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए 
ओर उसका (ख) भाग के राज्यों में वितरण उसी सिद्धान्त पर होना 
चाहिए जिस सिद्धान्त पर वह (क) भाग के राज्यों के बीच होता है । 

(2) राजस्थान व मध्य भारत को छोड़ कर शेष राज्यों में आन्तरिक निर्यात 
शुल्क का अन्त कर देता चाहिए। इन दो राज्यों में यह अन्त क्रमिक 
होना चाहिए। 

(3) सभी संघीय सेवाएँ और उनके विभाग केन्द्र सरकार को शीक्र सौंप देने 
चाहिएं। इस प्रकार आयात-निर्यात, रेलों और डाक-तार विभाग (केवल 
ट्रावनकोर कोच्चिन राज्य को छोड़कर) केन्द्र सरकार को सांप देने चाहिए । 


*श्री चिन्तामणि देशमुख 
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(4) चूँकि विलीनीकरण से कुछ राज्यों को हानि होने की संभावना है इसलिए 
इन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की सहायता देनी चाहिए ।” 


950 से अभी तक के काल में 952, 957 तथा 96व के आयोग अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 4954 के “कर व्यवस्था जाँच आयोग भी संघ वित्त 
व्यवस्था में ग्रपना स्थान रखते हैं । वित्त आयोग की सिफ़ारिशें संघ वित्त व्यवस्था 
पर है परिणाम होने के कारण उन्हें अधिक विस्तार से आगे बतलाया 
गया है। 


2. भारतोय संघीय वित्त व्यवस्था की विशेषताएँ 


उपरोक्त संक्षिप्त इतिहास से भारतीय संघ वित्त व्यवस्था की कुछ विशेषताएँ 
प्रगट होती हैं जो निम्न हें 
() भारतीय संघ वित्त व्यवस्था का परिचालन राज्य सरकार द्वारा न होकर 
केन्द्र सरकार द्वारा होता रहा है । अर्थात्‌ जहाँ आस्ट्रेलिया या अमरीका 
की तरह संघ बनाने वाले राज्यों ने अपनी ओर से संघ सरकार के कार्यों 
के बदले में कुछ उसे आय के स्रोत नहीं सौंपे हें वरन्‌ प्रवृत्ति यह रही है 
कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ काम सौंप कर साथ ही 
आवश्यक आय के स्रोत भी देती रही हैं । यह होना स्वाभाविक है क्‍योंकि 
हमारे देश का राजनैतिक विकास ही ऐसा रहा है। पर वित्तीय दृष्टि से 
इसका परिणाम यह है कि संघ सरकार संघ वित्त व्यवस्था की नियामक है । 


(2) कार्यों के अनुसार राज्यों या भारत सरकार को ऐसे आय स्रोत उपलब्ध 
कराए जाएँ ताकि विभाजन की आवश्यकता न पड़े । विदेशों की तरह 
ऐसे प्रयत्न यहाँ भी असफल रहे हैँ । संविधान के पूर्व विभिन्न समस्याओं के 
परीक्षकों की यह चेष्टा रही है कि दोनों प्रकार की सरकारों को एक दूसरे 
से स्वतन्त्र बना दिया जाए। पर संविधान जैसा कि आगे बतलाया 
जाएगा, इस बात की पृष्टि करता है कि ऐसा करना संभव नहीं है । 


(3) केन्द्र की वित्तीय दृढ़ता पर ही राज्यों की समृद्धि निभर है। केवल 957 के 
वित्त आयोग को छोड़कर किसी संघ-वित्त व्यवस्था के परीक्षा करने वाले 
व्यक्ति या समिति ने संघ सरकार की वित्तीय हालत को नीचे नहीं गिरने 
दिया है। 957 के आयोग ने यह कहा है कि चकि योजन[ की सफलता 
का दायित्व राज्यों पर अधिक है इसलिए उनकी वित्तीय हालत को सुदृढ़ 
करना चाहिए । 


आय और सहायक अनुदानों का - राज्यों के बीच बंटवारा साम्यपूर्ण 
होना चाहिए नहीं तो परस्पर द्वेष और मनमुटाव की संभावनाएं होंगी । 
वित्त आयोग की पंचवर्षीय स्थापना के बाद इस सम्बन्ध में अब शिकायतें 
कम हें पर पहले राज्यों को हमेशा असंतोष रहा करता था । यह 
कहना ग़लत न होगा कि, अनुभव से अब ऐसे आधारों की खोज हो चुकी है 
जो साम्यपूर्ण हैं । फ 
(5) भारत में आयों का विभाजन अभी तक केवल राज्यों के राजस्व की हालत 
पर निर्मर था । 952 और 957 के वित्त आयोगों में राज्यों के पंजी 
व्यय को भी ध्यान में रखा गया है । | 


(4 


१० परककआना 


8] 
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(6 


(8 


) राज्यों को' दी गई सहायता से यह अपेक्षा न करनी चाहिए कि वह वापस 
मिलेगी । पहले कितनी ही बार राज्य सरकारों को दिए गए ऋण बदटे 
खाते डाले जा चुके हैं। 957 के वित्त आयोग की ऋण सम्बन्धी 
सिफ़ारिशों पर भारत सरकार के निर्णय से भी यही प्रगट होता है । 


राज्यों की संचित प्राप्ति का विभाजन नहीं होता केवल केन्द्रीय प्राप्तियों का 
ही विभाजन होता है। इसका अथ यह नहीं कि राज्य केन्द्र को मदद नहीं 
देते, वरन्‌ यह है कि ऐसी विभाज्य प्राप्तियाँ सुविधा के लिए पहले केन्द्र 
प्राप्ति के रूप में संचित की जाती हैं बाद में उनका विभाजन किया 
जाता है। और 


*२परताशानाननी, 


) आय कर ही भारतीय संघ वित्त व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण संतुलक है । 


3. संविधान के अन्तर्गत व्यवस्था 


संविधान के उपबन्ध ($०2८००१८) 7 की सूचिका एक और दो में क्रमशः: 
जो विषय गिनाए गए हैं उनमें संघ वित्त व्यवस्था की दृष्टि से हम दोनों सरकारों के 
कार्यो और आय स्रोतों का वर्णन पाते हैं । संघ वित्त व्यवस्था के विद्यार्थी को इन कार्यो 
को स्मरण रखना चाहिए क्‍योंकि कोई वित्त व्यवस्था हमेशा कार्यों की तुलना में ही 
हो सकती है। सूचियों में जो आय-सत्रोत गिनाए गए हैं उनमें मुख्य इस प्रकार है : 


(क) केन्द्र और राज्य आय-ल्रोत 


(अ) केन्द्र सरकार 

(4) कृषि आय को छोड़कर अन्य आयों पर कर 
(2) सीमा शुल्क (जिसमें निर्यात शुल्क भी है) 
(3) भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाक्‌ तथा 


(के) मानव उपभोग के मद्यसारिक पानों 


(ख) अफ्रीम', भाँग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों 
छोड़कर 


अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क । 
(4) निगम कर 


(5) व्यक्ति या कंपनियों की संपत्ति में से कृषि भूमि को छोड़कर उसके पूँजी 
मूल्य पर कर, कंपनियों की पूँजी पर कर 


(6) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के बारे में संपदा शुल्क 
(7) ऋषि भूमि को छोड़ संपदा के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क 


(8) रेल समुद्र या वायु से ले जाए जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा 
कर, रेल के जन भाड़े व वस्तु भाड़े पर कर । 
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(9) मुद्रांक शुल्क को छोड़कर स्टाक बाज़ार (500०६ ४5८7४78८) और 
वादा बाज़ार (०८०7० १/०7४८८८५) के सौदों पर कर । 


(40) हुंडियों (9 ० ॥#:205786), चेकों, रुक्‍कों, लदान पत्रों (87॥5 
0 /,8०778), साख पत्रों (/+८:८८०४ ० (7८९४), बीमा पत्रों, अंजों 
के हस्तान्तरण (7737४/०० ० 50976), ऋण पत्रों ([700०807८४), 


प्रति पत्रियों (?7०:5685) और प्राप्तियों (१८००८४७०४) के सम्बन्ध में 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क । 


() समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर । 


(2) ऐसा और कोई कर जो दूसरी और तीसरी सूची में न गिनाया गया हो । 


(ब) राज्य सरकार 

() कृषि आय पर कर (46) 

(2) #षि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क (47) 
(3) कृषि भूमि के विषय में संपत्ति शुल्क (48) 

(4) भूमि और भवनों पर कर (49) 


(5) संसद से विधि द्वारा खनिज विकास के सम्बन्ध में लगाई गई परिसीमाओं 
के अधीन रहते हुए खनिज अधिकार पर कर (50) 


(6) राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क 
तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम' वस्तुओं पर उसी 
या कम दर से अधिभार 


(क) मानव उपयोग के लिए मद्यसारिक पान 


(ख) अफ़ीम, भाँग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों और स्वापक 
किन्तु औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़कर अन्य वस्तुओं 
प्र कर (57) 


(7) किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए वस्तुओं के 
प्रयोग पर कर (52) 

(8) विद्युत्‌ के उपयोगों या विक्रय पर कर (53) 

(9) समाचार पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर (54) 


(0) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य 
विज्ञापनों पर कर (55) 


(7) सड़कों या अन्तर्देशीय जलपथों से आनेवाली वस्तुओं और यात्रियों 
पर कर (56) 
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(2) सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर--चाहे वे यन्त्र चालित हों या 
नहीं--कर (57) 

(3) पशुओं और नौकाओों पर कर (58) 

(4) पथकर (70०78) (59) 

(5) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर (60) 

(6) व्यक्ति कर ((&9778007 725) (6व) 

(१7) विलास वस्तुओं पर कर जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने 
और जुआ खेलने पर कर भी शामिल है (62) । 

(ख) बँटवारे की योजना 


आय और काम' बतलाने के बाद संविधान ने उनके आपस में बाँटने की भी 
व्यवस्था की है। इस प्रकार कुछ ऐसे कर गिनाए गए हैं जिनकी प्राप्तियों से राज्य 
सरकारों को हिस्सा देना अनिवार्य है। कुछ ऐसे कर भी हैं जिनके बारे में बेटवारा 
करने या न करने का अधिकार संविधान ने संसद्‌ पर छोड़ दिया है । कुछ ऐसी 
व्यवस्थाएँ भी है जिन पर राज्य का कोई हक़ न होते हुए भी राज्यों के हित में 
संविधान ने निर्धारित की है । 


राज्य सरकारों को हिस्सा मिलने वाली प्राप्तियों में पहले प्रकार की प्राप्तियाँ 
इस प्रकार हैं :-- 


(क) कृषि भूमि से अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार विषयक संपत्ति शुल्क 


(ख) क्ृषि भूमि से अन्य संपत्ति विषयक संपत्ति शुल्क 

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर 

(घ) रेल भाड़ों और वस्तु भाड़ों पर कर 

(४) सट्टा बाजारों और वायदा बाज़ार के सौदों पर स्टाम्प शुल्क से अन्य कर 


(च) समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित अन्य विज्ञापनों पर कर । 


इन प्राप्तियों के विषय में संविधान ने यह व्यवस्था की है कि ये कर भारत 
सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएँगे किन्तु उन्हें राज्यों को 
सौंप दिया जाएगा। वितरण संसद द्वारा निर्धारित होगा व संसद्‌ इस मामले में 
वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुकूल कार्ये करेगी । 


दूसरे प्रकार की प्राप्तियों में मुद्रा शुल्कों तथा औषधीय और प्रसाधन-सामग्री 
पर लगाए जाने वाले उत्पादन कर आते हैं । ये कर भारत सरकार द्वारा लगाए 
जाते हैँ पर जिन राज्यों की सीमाओं में वसूल किए जाते हैं उन्हीं राज्यों द्वारा संगृहीत 


छः 


होते हैं। ये प्राप्तियाँ भारत सरकार की समेकित निधि का भाग नहीं होतीं । 
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तीसरे प्रकार की प्राप्तियों में कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयों के कर शामिल 
हूँ। ये प्राप्तियाँ भारत सरकार द्वारा लगाई तथा संगहीत की जाती है पर ये भारत की 
समेकित निधि का अंश नहीं होती और उन्हें राज्यों के बीच बाँट दिया जाता है ( 
राज्य जिनमें यह लगाया गया हो) । बाँटने के सम्बन्ध में संविधान का आदेश 
है कि उसकी रीति राष्ट्रपति द्वारा आदिष्ट होगी । यदि वित्त आयोग नियुक्त हो 
गया हो तो राष्ट्रपति आयोग की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश देंगे 


वैकल्पिक वितरण के जो कर हूँ उनमें संघ सूची में वणित औषधीय तथा प्रसाधन 
सामग्री पर उत्पादन शल्क से अन्य संघ उत्पादन शुल्क आते हैं । ये शुल्क भारत 
सरकार द्वारा लगाए और संगहीत किए जाते हैँ । किन्तु यदि संसद्‌ विधि द्वारा उप- 
बन्धित करे तो शल्क्र लगाने वाली विधि जिन राज्यों पर लाग होती है उन राज्यों 
को भारत की समेकित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध राजस्व के पूर्ण श्रथवा किसी भाग 
के बराबर राशि दी जाती है और बे राशियाँ उन राज्यों के बीच विधि द्वारा सूत्रबद्ध 
वितरण के सिद्धान्तों के अनसार वितरित कर दी जाती हैं । 


अन्तिम प्रकार की व्यवस्था वाले राज्यों के राजस्व की कमी को पूरा कराने के 
लिए दिए गए अन॒दानों के अन्तंगत सहायता अन॒दान * और विशेष तरह के अन॒दान 
आते हैं । राजस्व की कमी पूरी करने के लिए दिए गए सहायता अनुदान भारत की 
समेकित निधि पर भारित होते है । कौन से राज्य इस सहायता अनुदान के पात्र 
होंगे और अन॒दात उन्हें किस अनुपात में दिया जाएगा यह निर्णय संसद्‌ को सौंपा 
गया है । 


किसी राज्य की अनुसूचित आदिम जाति (560० ८९ 770८) के कल्याण के लिए 
अथवा उस राज्य के अन्तग्गंत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तरों को ऊचा करने के लिए 
सहायता अनुदान देना अनिवार्य है। संविधान में यहाँ तक कहा गया है कि आसाम 
राज्य के राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में भारत की समेकित निधि में से 
मल तथा आवतंक राशियाँ दी जाएँगी 


(क) जो छठी अनुसूची की कंडिका 20 से संलग्न सारिणी के (क) भाग में 
उल्लिखित आदिम जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहले दो वेषे में राजस्वों से औसतन अधिक व्यय के बराबर 


हो, तथा 


(ख) जो उत्त क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उन्नत करने के प्रयोजनों के लिए उस 
राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गईं योजनाओं के 
खर्चों के बराबर हो । 


“संविधान के अनच्छेद 273 में एक और प्रकार के सहायता अनुदानों की 
व्यवस्था है और वह यह कि उड़ीसा, पद्चिमी बंगाल, बिहार को पटसत या पटसन 
से बनी हुई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध राजस्व के किसी हिस्से 
को भारत की समेकित निधि से दस वर्ष तक सहायता अनुदान के रूप में दिया 
जाए। तदनसार प्रथम व द्वितीय वित्त आयोगों ने सहायता अन॒दान की मात्रा भी 
निर्धारित की थी पर अब दस वर्ष बीत चुकने के कारण, सहायता अनुदान का 
प्रश्न नहीं उठता । 
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संसद इस विषय पर वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर सहायता अनुदान 
निर्धारित करती है। जब आयोग का निर्माण नहीं हुआ था तब संसद्‌ की प्रदत्त शक्तियों 
([0८6८३४०८८९ ?९०७४८०७) के आधार पर इस विषय में राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी 
किया जाता था । 

(ग) वित्त आयोग 

अन्त में संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था वित्त आयोग का निर्माण है। जैसा 
कि पहले बताया गया था संविधान की वित्त विषयक विशेषज्ञ समिति अर्थात्‌ 'सरकार 
समिति' ने वित्त आयोग की नियुक्ति की सिफ़ारिश की थी । इसके पूरब वित्त 
मंत्रालय के एक विशेषज्ञ मण्डल ने भी जो आस्ट्रेलिया में संघ वित्त व्यवस्था का 
विद्येप अब्येयत करने गया था एक वित्त आयोग की सिफ़ारिश की थी । संविधान 
ने इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर, अथवा 
उससे पहले, यदि राष्ट्रपति आवध्यक समझें, एक वित्त आयोग नियुक्त किया 
जाएगा । आयोग के चार सदस्य और एक अध्यक्ष होगा । 


आयोग के निम्नलिखित कतेंव्य होंगे :-- 


(क) संघ तथा राज्यों के बीच में कर या शुद्ध राजस्व का जो (इस अध्याय क्‌ 
अधीन) उनमें विभाजित होता है या हो उसके वितरण के रूप के बारे में 
तथा राज्यों के बीच ऐसे राजस्व के तत्सम्बन्धी अंजों के बंटवारे के बारे में , 


(ख) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान 
देने में पालन करने योग्य सिद्धांतों के बारे में, तथा 


(ग) स्वस्थ वित्त (50000 #77%7०6) के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 
सौपे हुए किसी अन्य विषय के बार मे राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करना । 


वित्त आयोग को अपनी प्रक्रिया आप निर्धारित करने का अधिकार होता है । 
इसकी प्रत्येक सिफ़ारिश पर की गई कार्यवाही का व्याख्यात्मक ज्ञापन राष्ट्रपति द्वारा 
संसद्‌ के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाता है । | 


4. वित्त-आयोग 952, 957 तथा 967 के सुझाव 


वित्त-आयोंगग व952 व 957.---वित्त आयोग 952' संविधान की संघ वित्त 
व्यवस्था के अन्तगत पहला आयोग था । वित्त आयोग के सभापति श्री नियोगी थे । 
वित्त आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशें इस प्रकार है :-- 


(3) क्ंपि आय को छोड़कर बाकी आय-कर प्राप्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 
राज्यों के बीच 55 प्रतिशत भाग बाँट देना चाहिए । इसके पूर्व 50 
प्रतिशत भाग राज्यों के वीच बाँठा जाता था । आयोग की आय कर 


*956 के पहले आयोग का एक और भी कर्तव्य था, यथा, “अनच्छेद 298 
के खण्ड () के अधीन या अनुच्छेद 306 के अधीन भारत सरकार और प्रथम 
अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के बीच किए गए 
किसी करार के उपबन्धों के चालू रखने अथवा रूप भेद करने के बारे में” यह 
संविधान (सप्तम) संशोधन अधिनियम 956 द्वारा वंचित कर दिया गया है। 

(4) 
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विभाजन द्वारा राज्यों व संघ सरकार के बीच संतुलन लाने की पद्धति में 
विशेष आस्था न थी पर राज्यों की बढ़ती आय तथा आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए उसे ऐसी सिफ़ारिश करनी पड़ी । राज्यों के बीच इस 
अंश के वितरण करने के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों और तककों की परीक्षा 
करने के पश्चात्‌ आयोग इस निर्णय पर पहुँचा कि आय-कर से राज्य सरकार 
का हिस्सा दो बातों पर अवलम्बित होना चाहिए--राज्य विशेष से 
कितनी प्राप्ति हुई है और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसकी क्‍या 
आवश्यकता है। 


पट्सन व पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात शुल्क की प्राप्ति का राज्यों 
के बीच विभाजन बढ़ा दिया जाए। 935 के अधिनियम के अन्तगंत 
उक्त कर का 62-85 प्रतिशत सम्बन्धित प्रान्तों को दिया जाता था । 
देश विभाजन से जठ उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के परिणामस्वरूप 
यह हिस्सा 20 प्रतिशत कर दिया गया । संविधान सभ। की विशेषज्ञ 
समिति की सिफ़ारिश थी कि निर्यात कर का हिस्सा देने की अपेक्षा बदले में 
सम्बन्धित प्रान्तों की सहायता अनुदान देने चाहिए । आयोग ने इसी 
व्यवस्था को क्रायम रखा । 


(3) सहायता अनुदान उसी ह॒द तक देना चाहिए जिस हद तक राज्य सरकार 


ने आत्म निर्भरता की चेष्टा की हो । सहायता अन॒दान मिलन की यह 
शर्ते होती चाहिए कि राज्य सरकारें उस सहायता से हुए व्यय में 
मितव्ययता दिखाएँ। राज्यों को सहायता अन॒दान तो दिए जाएं पर उनसे 
राज्य सरकारों में यह भावना न उठने पाए कि संघ सरकार ने उनके 
आयब्ययक की कमी पूरी करने का ठंका ले लिया है । 


(4) जहाँ किसी आवश्यक समाज सेवा में कोई राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है 


वहाँ उसे संघ सरकार से विशेष सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए 
जैसे प्राइमरी शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष मदद । इस प्रयोग की 
सफलता के लिए दुबारा अनुदान देने के पहले अगले आयोग द्वारा 
परीक्षा की जानी चाहिए । 


(5) बम्बई, मध्यश्रदेश व मद्रास को जो उस समय तम्बाकू कर लगाने से 


वंचित करने के बदले में सहायता अन॒दान मिला करते थे वे बन्द कर 
दिए जाने चाहिए । इसी तरह कछ क्षेत्रों के विलयनत तथा एकीकरण 
के कारण बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश व पश्चिमी बंगाल को घाटा प्रा 
करने के लिए जो अन॒दान मिलते थे उन्हें बन्द कर देना चाहिए 


आयोग ने तम्बाक, दियासलाई और वनस्पति उत्पादन से उत्पादन' करों 
की प्राप्ति के वितरण के सम्बन्ध में भी सझाव दिए। संविधान के 
अनच्छेद 272 के अन्तगेंत उत्पादन करों के विभाजन के सम्बन्ध में 
संसद को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 280 (3) के साथ 
अनच्छेद 272 को पढ़कर आयोग ने इस' विषय में भी सिफ़ारिश करता 
झपना कतेंव्य समझा । संक्धिन सभा की वित्त विषयक विशेषज्ञ समिति 
नें उत्पादन करों के संघ और राज्य सरकारों के बीच वितरण किया था । 
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952 के वित्त आयोग ने सुझाया कि पूर्वोक्त करों की प्राप्ति का 40 
प्रतिशत जम्मू और काइमीर को छोड़कर शेष भाग क और ख के राज्यों में 
बाँट देना चाहिए। राज्यों के परस्पर हिस्से के बारे में आयोग का सुझाव था 
कि वह जनसंख्या के आधार पर होता चाहिए। 


957 का आयोग ठीक पाँच साल बाद एक सरकारी विज्ञप्ति से पहली जून, 956 
को नियुक्त हुआ था। द्वितीय वित्त आयोग के लिए जहाँ एक ओर संविधान सशोधन 
अधिनियम के कारण (क) भाग और (ख) भाग के राज्यों के अन्तर की समस्या 
न थी वहाँ दूसरी ओर राज्य पुनर्सगठन, वित्तीय करारों और क्षेत्रों में परिवर्तन 
के कारण कितनी ही चीजों की नए सिरे से परीक्षा करने का प्रश्न था। इनके अतिरिक्त 
प्रथम आयोग की तुलना में द्वितीय आयोग के कार्य भी अधिक थे। राष्ट्रपति ने आयोग 
की नियुक्ति करते समय आदेश दिया था कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 26५ 
में विहित कृषि-आय से अतिरिक्त संपत्ति कर के संघ व राज्य सरकार के बीच 
विभाजन के मभिद्धान्त के बारे में सिफ़ारिश करे । राष्ट्रपति ने यह भी आदेश दिया 
था कि आयोग भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 947 से राज्य सरकारों को दिए गए 
ऋण के व्याज की दर व लौटाने की शर्तों में आवश्यक सुधारों की 
सिफ़ारिश करेगा । बाद में 22 मई 957 को आयोग को दो और कार्य सोपे गए यथा 
रेल भाड़े के कर का विभाजन और उत्पादन शुल्क (अधिक ) का विभाजन । राज्य 
सरकारों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए अधिक अर्थोपाय देने के हेतु 
संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तगंत भारत सरका र के वित्त मंत्री ने 957-58 का 
आय-व्ययक लोक सभा में पेश करते समय रेल भाड़े पर कर लगाने का उल्लेख किया 
था । राज्यों के बीच विभाजन के लिए कोई पूर्वानुभव नहीं था अतएव इस सम्बन्ध 
में नियम बनाने का काम आयोग पर छोड़ा गया। बिक्री कर से गड़बड़ हुआ करती थी 
अतएव राज्य सरकारों की सलाह से यह तय किया गया था कि मित्र में बने कपड़े 
चीनी तथा तम्बाक्‌ पर बिक्री कर हटा कर अतिरिक्त उत्पादन कर लगाया जाए 
जिसकी प्राप्ति फिर बाद में राज्यों के बीच वितरित कर दी जाए। करों के विभाजन 
के बारे में हमेशा झगड़ा होता रहा है अतएव कर के राज्यों के बीच विभाजन के 
सम्बन्ध में सिद्धान्तों के प्रतिपादन का कार्य भी आयोग पर आ पड़ा । 


द्वितीय आयोग ने प्रथम आयोग की पद्धति के अनुसार व संघ वित्त व्यवस्था 
को अबाघ रूप से चालू रहने देने के लिए नवम्बर 956 को अपनी अन्तिम 
सिफ़ारिशें दीं। आयोग की अन्तिम सिफ़ारिशें सितम्बर 957 में प्रकाशित हुई थीं 
जिन्हें नवम्बर 957 में वित्त मंत्री द्वारा संसद्‌ में प्रस्तुत करने पर राज्य ऋण की 
सिफ़ारिशों को छोड़कर मंजूर कर लिया गया । 


द्वितीय वित्त आयोग की मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं :-- 

() आय कर के विभाज्य हिस्से में राज्यों का हिस्सा 55 प्रतिशत से बढ़ा कर 
60 प्रतिशत कर दिया जाए जिसमें से 0 प्रतिशत जनसंख्या के आधार 
पर और 0 प्रतिशत संग्रह के आधार पर वितरित किया जाए। प्रथम 
आयोग ने तत्कालीन 50 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया 
था । राज्य सरकारों के पिछले पाँच वर्षो के घाटे के आयव्ययक तथा 
दूसरी ओर उनके द्वारा पंचवर्षीय योजना की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए 
आयोग ने इसे 55 से 60 प्रतिशत कर दिया । 
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राज्यों को दियासलाई, तम्बाक और वनस्पति के केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों 
की शुद्ध प्राप्ति का 40 प्रतिशत देने के बजाए और अधिक वस्तुओं के 
शुल्क की शद्ध प्राप्ति का 25 प्रतिशत दिया जाए। इन वस्तुओं में चीनी 
दियासलाई, तम्बाक, वनस्पति, कहवा, चाय, काग़ज़ और असारीय निर्गनन्‍्ध 
वनस्पति तेल शामिल होने चाहिए । इनका वितरण कुछ मामूली समंजन 
के साथ जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए 


अनच्छेद 273 के अन्तगंत' संविधान में विहित दस वर्ष की अवधि 
अर्थात 959-60 के बाद जट उत्पादन प्रान्तों को दिए जाने वाले 
सहायता अनुदान बंद हो जाने चाहिए । तब तक वे उसी मात्रा में दिए 
जाते रहने चाहिए जितने कि अभी हे अर्थात्‌ आसाम राज्य को 75 लाख 
रु०, बिहार को 72. 3 लाख रु०, उड़ीसा को 5. 00 लाख रु० तथा 
पर्चिमी बंगाल को 52. 69 लाख रुपए मिलते रहें । 


संविधान के अनच्छेद 275() के पृथक उपबंध के अधीन बम्बई, मद्रास 
और उत्तर-प्रदेश को अन॒दानों की आवश्यकता नहीं । शेष प्रान्तों को 
भी यह साफ समझ लेना चाहिए कि ये उन्हें अनायास ही नहीं मिल रहे हैं, 
वरन उनकी पंचवर्षीय योजना की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए ही दिए जा रहे हू । इसीलिए उन्हें अपनी कमी पूरा करने के 
लिए कोई कदम उठा नहीं रखना चाहिए । बिना किसी शर्तें के दिए जाने 
वाली ये अन॒दान राशियाँ 959-60 को समाप्त होने वाले तीन वर्षो 
में प्रत्येक वर्ष 36. 25 करोड़ रुपए व 960-6व तथा 967-62 में 
प्रतिवर्ष 39. 50 करोड़ होनी चाहिए । 


संघीय राज्य क्षेत्रों (7707 7'७४१८०८७७) के सम्बन्ध में एक प्रतिशत 
रक़म रखने के बाद बाकी शुद्ध प्राप्तियों को पहले अचल और अन्य 
संपत्तियों में, प्रत्येक वर्ष निधारित कर ऐसी सम्पत्ति के सकल मलल्‍य के 
अनपात से, बाँठा जाना चाहिए। अचल संपत्ति के हिस्से की रकम 
प्रत्येक राज्य में स्थित ऐसी संपत्ति के मल्य के अनुपात से, और अन्य 
संपत्ति के हिस्से की रक़म प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनपात में बाँटी 
जानी चाहिए 


संघीय राज्य क्षेत्रों की प्राप्ति के रूप में श॒द्ध संग्रह का # प्रतिशत रखने 
के बाद बाक़ी रक़म राज्यों में उसी अनपात से बाँठ देनी चाहिए जो मौदे 
तौर पर पिछले वर्षो में प्रत्येक राज्य में स्थित विभिन्न रेलों के हिस्से पर 
यात्रियों से होने वाली प्राप्तियों के अनुपात पर आधारित हो । 


भारत सरकार संघीय राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रस्तावित अतिरिक्त 
शल्कों की शुद्ध प्राप्तियों की एक प्रतिशत रक़म अपने पास रखे और 
4 प्रतिशत रकम जम्मू और काझमीर राज्य को दे जहाँ बिक्री कर 
नहीं लगाया गया है। बाक़ी रकम में से पहले 32- 5 करोड़ रुपया राज्यों 
को दे दिया जाए जो वस्तुओं पर बिक्री करों से राज्यों को होने वाली 
वर्तमान अनुमानित आय के बराबर है । यदि कुछ रक़म बाक़ी बचे तो वह 
राज्यों में अंशत: खपत और अंशत: जनसंख्या के आधार पर विभाजित 
कर देनी चाहिए 
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(8) बिस्थापितों के पुनर्वास के लिए दिए गए ऋणो और व्याज-मुक्त ऋणों को 
छोडकर 3! माचे, 3957 को अवशिष्ट ऋणों को इस प्रकार समेकित 
किया जाए :--- 


(क) पहली अप्रैल, 7977 को या उसके बाद चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत 
या उससे अधिक वाषिक व्याज वाल सभी ऋणों की बक़ाया रक़म को 
37 मार्च, 987 को चकाए जाने वाले तीन प्रतिशत वापिक व्याज 
वाले केवल एक ऋण के रूप में समेकित किया जाए 


(ख) 3 मार्च, 977 या उससे पहले चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत या 
उससे अधिक व्याज वाले सभी ऋणों की बक़ाया रकम को 37 माचे 
972 को चकाए जाने वाले तीन प्रतिशत वापिक व्याज वाले केवल 
एक ही ऋण में समेकित किया जाए 


(ग) पहली अप्रैल 977 को या उसके बाद चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत 
से कम वार्षिक व्याज वाले सभी ऋणों की बक़ाया रकम 33 मा 
]987 को चुकाए जाने वाले 2#छ प्रतिशत वाधिक व्याज वाले 
केवल एक ही ऋण में समेकित किया जाए 


(घ) 37 मार्च, 7972 को या उससे पहले चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत 
से कम वाधिक व्याज वाले सभी ऋणों की बकाया रकम 3] माचे, 
972 को चकाए जाने वाले 2&# प्रतिशत वाषिक व्याज वाले केवल 
एक ही ऋण में समेकित किया जाए 


वित्त आयोग 96:--त॒तीय वित्त आयोग की नियुक्ति 96 में होनी चाहिए 
थी पर वित्त आयोग की सिफ़ारिशों व वितरण की व्यवस्था पंचवर्षीय योजना की 
अवधि के अनरूप बढ़ाने के लिए इसकी नियक्ति एक साल पहले की गई । पिछले 
वित्त आयोगो के विपरीत तृतीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशें भी पहली अप्रेल, 962 
से प्रारम्भ हो कर चार वर्ष के लिए ह । तृतीय वित्त आयोग के कतेव्यों के बारे में 
यह उल्लेखनीय है कि संविधान के 275 (2) के अन्तर्गत एक नवीन प्रकार के 
सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है । इसी प्रकार उन उत्पादनों की सूची में 
भी वद्धि की है जिन उत्पादन करों की प्राप्ति राज्यों व केन्द्रीय सरकार में बाँटी जाती 
हैं। 7957 के वित्त आयोग ने केवल नौ वस्तुझों के उत्पादन शुल्कों का ही बंटवारा 
सुझाया था, पर तृतीय वित्त आयोग ने इसमें 26 और उत्पादन कर शामिल किए है । 


वित्त आयोग 96 की मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार है : 
(अ)--संपत्ति कर 


3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्षि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति से प्राप्त नियत 
संपत्ति कर का एक प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा संघीय क्षेत्रों के लिए रख लेना 
चाहिए । 

2. फिर बाकी प्राप्तियों को अचल और चल हिस्सों में, प्रत्येक वर्ष में निर्धारित कर 
एसी संपत्ति के सकल मूल्य के अनुपात में बाँट देना चाहिए । 

3. अचल सपत्ति के हिस्से की रक़म फिर राज्य सरकारों के बीच राज्य में स्थित 
ऐसी संपत्ति के मूल्य के अनुपात में बाँटी जानी चाहिए। 


50 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





(ब)--रेल भाड़े पर कर 
रेल भाड़े पर जो कर पहले लगता था वह 967 में संसद के एक अधिनियम 
के अनूसार बंद कर दिया गया । फिर भी रेल अभिसमय समिति 9673 ने 
केन्द्रीय सामान्य राजस्व को 96-66 काल के लिए 2. 5 करोड़ रुपए 
प्रतिवर्ष देने की सिफ़ारिश की थी । वित्त आयोग ने इस रक्म को राज्यों के 
बीच वितरण करने की सिफ़ारिश की है । 


(स)]--आयकर 


किसी वित्तीय वर्ष में कृषि आय को छोड़ कर बाक़ी आय पर प्राप्त कर, (जिसमें 
संघीय क्षेत्रों से प्राप्त आय कर अथवा संघीय आयों से प्राप्त आय कर 
वर्ज्य हैं) का 66६ भाग राज्य सरकारों के बीच वितरित किया जाना 
चाहिए। आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों का 25 प्रतिशत संघीय क्षेत्रों से प्राप्त 
झाय-कर माना जाना चाहिए । 


(द)--केन्द्रीय उत्पादन कर 


पहली अप्रेल, 962 से, अनुसूचित वस्तुओं पर प्राप्त उत्पादन शुल्क का 20 
प्रतिशत भारत की समेकित निधि से राज्यों को दिया जाना चाहिए । अनुसूचित 
वस्त॒ुएँ इस प्रकार हैं: चीनी, काफी, चाय, तम्बाक्‌, मिट्टी का तेल, परिष्कृत 
डीजल तेल ओर वाष्पशील तेल (१८४४८० ठां>ढी ज$ बात एए०णपंभंगप् 
०७) डीजल तेल, भट्टी तेल (#777००८ ०7)), वामर और बिट्मन 
(48ीतो: बाएं 5777790), रंजक (760070), रंग (८00०४), रोग्न 
(००४7४, ) तामचीनी (८०७7४८)७), वानिश, काले और सेलूलोज़ प्रलाक्षारस 
(छा9८2 270 ८८०४८ !वुए०78), साब॒न, टायर और ट्यूब, कागज 
रेयन, संव्लिष्ट तंत और सूत ($ए०:7०४८ ग0976 &70व जद), सूती कपड़े 
ऊनी कपड़े, रेयन या कृत्रिम रेइमी कपड़े, सीमेंट, कच्चा लोहा (फ8 
7700), इस्पात सीलें (४८८ 7800७), एल्यूमिनियम, टीन की पट्टी (४७ 
7720०), टीन की चादरें (छंम ड06८6 उंगर्शेणतांपड पंत 2४९०४, टए- 
प्रतए छा शाएं एॉ565, ४7665 07 +28822०5),अतदह॒न इजन (सशाद्ायाद्वां 
८००:०७८४४०४ ००४7४०५), बिजली की मोटरें और उनके पुर्ज (८6८ 
7700075 &70 9०705 ४7०7:८०१), बिजली की बेटरियाँ और उनके पुजें, 
बिजली के बल्ब, प्रतिदीप्त प्रकाशन बल्ब (#707685८९४६ 879४8 9७5) 
बिजली के पंखे (८!९८६४०४८० 75), मोटर गाड़ियाँ (४०६07 ए८४४८65) 
साइकिलें, मोटर साइकिलों के अतिरिक्त अन्य साइकिलों के पूर्जे, जूते 
दियासलाइयाँ. तथा सीनेमेटोग्राफ़ एक्सपोज्ड फिल्में । 


(ई)--अतिरिक्त उत्पादन कर 


पहली अप्रेल, 962 से बिक्री कर को हटाकर, सूती कपड़े, रेयन, बनावटी 
सिल्क, सिल्क के कपड़े, ऊनी कपड़े तथा चीनी व तम्बाक पर लगाए जाने वाले 
अधिक उत्पादन कर की दाद्ध प्राप्तियों में से:-- 


(१) संघीय क्षेत्रों से हुई प्राप्तियाँ मानकर संघीय क्षेत्रों के लिए एक प्रतिशत 
निकाल लेना चाहिए । 
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(2) जम्मू तथा काइमीर के लिए १5 प्रतिशत निकाल लेना चाहिए 


(3) बाक़ी का निर्धारित (जिसके बारे में आगे बतलाया गया है) अनुपात 
में राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए 


(ए)--सहायता अनु दान 


वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 (4) के अन्तर्गत पहली अप्रैल, 
962 से अगल चार वर्षो में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी रकम दी जानी चाहिए 
यह निर्धारित किया है । इसी प्रकार उसने कुछ और सहायता अनुदान 
भी (राज्यों में संचार विकास) के लिए निर्धारित किए हूँ । 


5. विद्यमान संघीय वित्त व्यवस्था 


जैसा कि होना आवश्यक है विद्यमान राज्य और संघ सरकार के बीच वितरण 


ततीय आयोग की सिफ़ारिशों के अनरूप हूँ। इस व्यवस्था में राज्यों और संघ सरकार 


को परस्पर हिस्से इस प्रकार मिलते है । 


(।) आयकर:---कुंल आयकर प्राप्ति का 665 प्रतिशत राज्यों में बाँठा जाता है 
और 33३ प्रतिशत संघ सरकार के पास रहता है । विभाज्य (665 प्रतिशत) 
का विभिन्न राज्यों में वितरण इस प्रकार है 


सारिणी 4 


आयकर का राज्यों में वितरण 


राज्य 


विभाज्य अंश 


का प्रतिशत 


आन्ध्र प्रदेश 
आसाम 
बिहार 
गूजरात 
जम्म्‌ तथा कश्मीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 
महाराष्ट्र 
मैसूर 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
उ० प्रदेश 
प० बंगाल 


; हर । 
न्‍ ४ 2९44 
9९.33 

4९ 78 

0:70 

*<55 
की 
*3 
*4] 
*3 
* 44 
* 49 
3*97 
4" 42 
42-09 


क्न्न 
अर (2 था (५3 (७ 0) (९३ 
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(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क:--केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की कुल प्राप्ति का 25 
प्रतिशत राज्यों में बॉँटा जाता है। शेष भारत सरकार के पास रहता है । राज्यों 
के बीच 25 प्रतिशत का वितरण इस प्रकार होता है : 

सारिणी 5 


कृन्द्रीय उत्पादन शुल्क का राज्यों में वितरण 


राज्य विभाज्य अंश 

का प्रतिशत 
आमन्श्न प्रदेश |; ४ 85:23 
आसाम रु ; है 4९ 73 
बिहार * ५४ ]* 46 
गुजरात म । * 6*45 
जम्म्‌ तथा कश्मीर | ; ; 2:02 
केरल हे । ; 5-46 
मध्य प्रदेश . ; ५ | 8-46 
मद्रास हे | | 6-08 
महाराष्ट्र . ; डे 5* 73 
मैसूर ; मु न 5* 82 
उड़ीसा मे ४ 7*07 
पंजाब * ; ः ४ 6*77 
राजस्थान ., रे पु * 5*93 
उ० प्रदेश. ; न 0*- 68 


प० बंगाल ., हे | ह 507 
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(3) अनुच्छेद 205 () के अधीन सहायता अनुदान:--तृतीय वित्त आयोग 
की सिफ़ारिशों के अनसार राजस्व की पूति के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता 
अनुदान प्रतिवर्ष निम्नलिखित मात्रा में दिए जाते है : 

सारिणी 6 


राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान 








राज्य लाख रुपए 
आन्ध्र प्रदेश . ; | : ,. ,200 
आसाम | ! . 900 
बिहार ; ; 800 
गूजरात । | . 950 
जम्मू तथा कश्मीर रे | ,. 325 
केरल ! व म ४ 850 
मध्य प्रदेश * न्‍ , 625 
मद्रास हि न | न ; 800 
मैसूर ; * ; हे ,. 775 
उड़ीसा | द ; . १,600 
पंजाब ६ ; ५ . हे 275 
राजस्थान. मे े ; । 875 
उ० प्रदेश - | हे ॥ 200 
प०बंगाल . * 850 


यातायात के सुधार के लिए कुछ राज्यों को प्रतिवर्ष निम्नलिखित सहायता 
अनुदान देने की भी व्यवस्था हें : 


राज्य लाख रुपए 
आन्श्र प्रदेश . हि ; न्‍ मै 50 
आसाम ; मै ; प्र5 
बिहार न म । 75 
गुजरात ४ ; ; ; ४ । 00 
जम्मू तथा कश्मीर | * न 50 
केरल ४ हु हे प्5 
मध्य प्रदेश . रे ) | 75 
मंसूर | । ४ 50 


उड़ीसा हि ६ हे तु है 475 
राजस्थान . ; ! , ५ 75 
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(4) संपत्तिशुल्क (595:8/८ 7009) :--वित्तीय वर्ष की कुल निवल प्राप्ति 
का एक प्रतिशत संघ क्षेत्रों के बीच वितरण के लिए पहले अलग कर लिया जाता 
है। शेष को फिर चल और अचल' संपत्ति की प्राप्तियों के अनूसार अलग-अलग 
कर लिया जाता है। अचल संपत्ति से प्राप्त शुल्कों को राज्यों को निम्नलिखित 
अनुपात में बाँटा जाता है : 


सारिणी 7 
संपत्ति शुल्क का राज्यों में वितरण 

राज्य प्र/त्तशत 
आन्भ्र प्रदेश ४ ५ हे न्‍ 8-34 
आसाम र ह हे 2९75 
बिहार . ' रु ]0* 78. 
गुजरात हे ; े दे ; 4* 78 
जम्मू तथा कश्मीर ४ / 0* 83: 
केरल . * हे ल्‍ 3-92: 
मध्य प्रदेश ; र 7*5व 
मद्रास . मं | 7*80 
महाराष्ट्र हे * श 9-6: 
मेसूर .. ४ े हु ; | 5* 46. 
उड़ीसा ; हे | ; 4*08: 
पंजाब , ४ है ह | 4* 77] 
राजस्थान ! * ; 4९67 
उ० प्रदेश ५ न ; |; ]7*40 


घ्‌० बंगाल ग » हि ॒ ४ 8* ]7 
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(5) अनुच्छेद 282 के अधीन:--रेल भाड़े के बजाय रेलों हारा केन्द्रीय 
सरकार को अगले पाँच वर्षो में प्रतिवर्ष दिए गए 2, 5 करोड़ रुपए का राज्यों के 
बीच वितरण इस प्रकार होता है : 





सारिणी 8 
रेलवे द्वारा दी गई राशि का राज्यों के बीच वितरण 
ः राज्य क रोड़ रुपए 
आन्ध्र प्रदेश न । हे [* ]] 
आसाम न्‍ 0* 34 
बिहार ; । हे मे :7 
गूजरात * ह * 0:68 
केरल ४ श ] 0:23 
मध्य प्रदेश | * :04 
मद्रास ६ दे न ह 0*8] 
मेंसूर वि ४ & रे है 0* 56. 
महाराष्ट्र गे हे मु ४ - 35 
उड़ीसा गे ; ५ न 0*32. 
पंजाब मर | :0] 
राजस्थान रे हि 0* 85, 
उ० प्रदेश हे ६ ै ४ न 2* 34 


प० बंगाल' हि वि हे ५ ४ 0579 
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(6) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क:--राज्यों के बिक्री कर को हटाकर केन्द्रीय 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की प्राप्ति राज्यों में स्तम्भ ( 2) में दिए हुए अनुपात में बाँटी 
जाती है । 


बची हुई राशि का वितरण पुनः स्तम्भ (3) में दिए हुए प्रतिशत के अनुसार 


'होत। है | 
सारिणी 9 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का राज्यों में वितरण 





राज्य लाख रुपए प्रतिशत 
आन्ध्र प्रदेश . ; ; ,. 235: 24 7* 75 
आसाम $ * न 85:08 2-50 
बिहार ४ | +. 30-व6 0* 00 
गजरात " 5 ,. 323*45 5*40 
केरल ; ; 95:08 4* 25 
मध्य प्रदेश. ., हु हि ,. ]5-7 7*00 
मद्रास ,. 285" 34 9-00 
महाराष्ट्र ; 637*-77 0*60 
मैसूर ,. 00*-:व0 5*25 
उड़ीसा ह ; 85*0 450 
पंजाब ह ४ | ]75*व9 5*25 
राजस्थान. न्‍ मं #े 90-:0 4" 00 
उ० प्रदेश ., * ४ है 575- 8] ]5*50 


प० बंगाल , ३ ; | 280*47 9:00 
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6. संघीय वित्त व्यवस्था की प्रक्रिया:---संघीय वित्त व्यवस्था के लागू होने की चार 
रीतियाँ है : 
() राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा 


(2) संसद्‌ द्वारा विहित विधि के अनुसार, पर ऐसी विधि निर्माण होने तक 
राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा 


(3) संसद्‌ द्वारा विहित विधि के अनुसार, व 
(4) सरकारी आज्ञप्ति द्वारा । 


अन च्छेद 27। तथा 273 में क्रश: बतलाए आय-कर के हिस्से तथा पटसन तथा 
पटसन से बनी वस्तओं के बदले में निर्यात कर के हिस्से का विंतरण राष्ट्रपति की 
आज्ञा द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 269, 275() तथा 272 
के अन्तर्गत, रेल भाड़ा कर, संपत्ति कर, राज्यों को सहायता अन॒दान तथा संघ 
उत्पादन करों का वितरण संसद द्वारा विद्येप कानून बना कर लागू किया जाता है। 
राज्यों को सहायता अन॒दान के सम्बंन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान के 
निर्माणकर्ताओं ने यह ध्यान में रखते हुए कि जब संसद-सत्र न हो रहा हो तब भी 
राज्यों को हानि न पहुँचे, यह व्यवस्था की है कि संसद्‌ द्वारा विधि निर्माण होने तक 
सहायता अनुदान राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा लागू किए जाएँ। अन्य सिफ़ारिशे, जैसे 
ऋणों का समेकन, व्याज की दर का निर्धारण करना आदि सरकारी आज्ञप्ति द्वारा 
लागू किए जाते हैं । 


राष्ट्रपति की आज्ञा प्राय: वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के पेश होते ही “संविधान 
(कर वितरण ) आज्ञा [एक्ाक्लाएएए०क (/507प्0070 ० 785०७) (070९7] 
के रूप में जारी कर दी जाती है पर संसद्‌ द्वारा अपेक्षित विधि संसद के तरन्त बाद 
में होने वाले अधिवेशन में ही अधिनियम के रूप में पास हो जाती है। नाष्ट्रपति 
की आज! की वही मान्यता होती है जो संसद्‌ द्वारा पास किए गए अधिनिय्म की । 
राष्ट्रपति की आज्ञा में इस के स्वरूप का विशेष उल्लेख होता है । 


वास्तविक वितरण इस प्रकार होता है :-- 


() संविधान के अनुच्छेद 275(7) में विहित सहायता अनुदान तिमाही 
आधार पर अप्रैल, जलाई, अक्टबर और जनवरी में पेशगी दिए जाते हैं। 


(2) आय-कर में राज्यों का अंश पहले इस प्रकार दिया जाता था 
जट में शामिल रक़्म का एक चोथाई भाग 5 अक्टबर को और बाक़ी 
रक़म, आय-कर के संशोधित अनमानों के आधार पर 5 माच को। 
अब सारे वर्ष के हिस्से का दस प्रतिशत जुलाई में, 20 प्रतिशत अक्टबर 
में, 25 प्रतिशत जनवरी में और बाक़ी हिस्सा संशोधित अनमानों के 
आधारों पर मार्च में दिया जाता है । 


(3) आधारभूत उत्पादन शुल्कों का हिस्सा पहले हर तिमाही के लिए तिमाही 
की समाप्ति पर दिया जाता था, अब आधारभत उत्पादन शुल्को और 
उत्पादन श॒ल्कों का अंश मई के महीने से शुरू होकर ] मासिक किस्तोंमें 
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दिया जाता है | पहली दस किस्तों में से प्रत्येक किस्त वर्ष के बजट अनमानों 
में दिए गए राज्य के हिस्से के 2. के बराबर होती है। चुकाई गईं रक़॒म 
को वर्ष के संशोधित अनुमानों में दी गई रक़म से घटाने पर बचने वाली 
रक़म आखिरी किस्त में दी जाती है । 


रेल यात्री किराए पर कर मई के महीने से शुरू होकर ] माहवारी 
किस्तों में अदा किया जाता है। पहली दस किस्तों में से प्रत्येक उस वर्ष 
के बजट अनुमानों में दिखलाए गए राज्य के हिस्से के > के बराबर होती 
है। वर्ष के संशोधित अनमानों में दिए गए राज्य के हिस्से की रक़म में से 
वह हा घटाए जाने पर बाक़ी बचने वाली रक़म ग्यारह॒वी किस्त में दी 
जाती है। 


संपत्त्ति शल्क की प्राप्तियों का वर्ष में दो बार अक्टबर तथा मार्च में 
आधे-आधे हिस्सों में राज्यों के बीच वितरण होता है । 


अनमान के लिए राशियाँ नियंत्रक तथा महालेखापाल की सलाह से निर्धारित 
की जाती है । आय-कर के हिस्से, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात कर के 
बदले में दिए अन॒दान आदि राज्य को मिलने वाले सभी हिस्सों के अनमान केन्द्रीय 
वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सूचित किए जाते हूँ ताकि वे राज्य सरकारें 
अपने आयब्ययक बनाते समय इन राशियों को अपेक्षित प्राप्तियों के रूप में शामिल कर 
लें । संविधान में जो व्यवस्था है कि आय-कर की प्राप्ति भारत की समेकित निधि का 
अंग न बनेगी, उसमें प्रक्रिया यह है कि खज़ाने में जमा करते समय राशि तो अवश्य 
भारत की समेकित निधि के खाते में जमा की जाती है पर आयबव्ययक में उसे भारत 
की समेकित निधि में प्राप्त होने वाली राशि के रूप में शामिल नहीं किया जाता । 
आयब्ययक में इस मद्द पर केन्द्रीय हिस्से की शुद्ध राशि ही भारत की समेकित राशि 
में होने वाली प्राप्ति के रूप में दिखलाई जाती है। 


अध्याय 9 
रल वित्त व्यवस्था 


रेल यातायात भारतीय सरकार का एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है यह तो सभी 
जानते होंगे पर कदाचित्‌ यह सभी को ज्ञात न होगा कि रेल व्यवसाय वित्तीय दृष्टि 
से भी सरकारी वित्त व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भाग रखता है। रेलों से सरकार को प्रति- 
वष हुई प्राप्ति--जिसे सामान्य राजस्व का लाभाश ()जणंक्‍्क्कव 50 फ ठल्मलनों 
0९८०८०४८) कहते ह--इस महत्त्व को सिद्ध करती है । 


सभी आय स्रोतों से रेल से प्राप्ति सब से अधिक है। व्यय की दृष्टि से भी रेल व्यय 
रक्षा व्यय को छोड़ कर और मंत्रालयों से कहीं अधिक है । रेलों की आय पांच, छह बड़े 
राज्यों की सम्मिलित आय के बराबर है। इनके अतिरिक्त रेल वित्त की अपनी कुछ 
विचित्रताएँ हैं जो उसे एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय बना देती हैं । उदाहरणाथ 


(]) रेलों का रिज़वं बेक से अपना सम्बन्ध है । डाक तार आदि भी अन्य 
व्यापारी विभाग हे पर उनका रिज़व बक से अपना अलग सम्बन्ध नही है । 


(2) रेलों के आयव्ययक का निर्माण तथा संसद्‌ में उपस्थापन अलग से किया 
जाता है। 


(3) रेलों की वित्तीय व्यवस्था इतनी परिवर्तनशील है कि उसके विचारार्थ 
प्रति पाँचव वष एक संसदीय समिति नियुक्त करनी पड़ती है । 


4. रेल वित्त-व्यवस्था का इतिहास 


रेल वित्त व्यवस्था का इतिहास सन्‌ 924 से प्रारम्भ होता है जब केन्द्रीय 
एसेम्बली ने एक संकल्प (7२८४०ए४०४) से रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग 
रखने की सिफ़ारिश की । रेल वित्त पर जाँच के लिए पहले भी एक समिति व 
विशेषज्ञ नियुक्त हो चुके थे पर उनकी सिफ़ारिशों को अमल में न लाया गया था । 
859 में प्राइवेट कम्पनियों को रेल लाइनें निर्माण करने का अधिकार दे कर पुन: 
862 में उससे यह अधिकार छीन लेने के प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया था कि रेलों 
की अबाध प्रगति के लिए पर्याप्त व स्वतन्त्र वित्त होना चाहिए। 903 में 
राबटंसन महोदय नियुक्त हुए थे जिन्होंने सिफ़ारिश की कि एक रेल निधि निर्माण 
की जाए जिसमें प्रारम्भ में 5 करोड़ रखे जाएँ व बाद में रेल व्यवसाय से जितना 
लाभ हो उसमें संचित किया जाए। 907 में इसी प्रश्न पर विचार करने 
के लिए “मंके समिति” नियुक्त हुई थी जिसने सिफ़ारिश की कि जहाँ तक हो 
सके रेलों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए । पर मान्यता 
मिलने क। सौभाग्य एक्वर्थ समिति” को था जिसने 920 में पृथककरण के लिए 


*935 के अधिनियम में तो रेलों के लिए एक अलग निधि (समेकित निधि 
के बाहर) भी बनाने का विचार था (देखिए, भारत सरकार अधिनियम' 935 धारा 
86() । पर अधिनियम की इस धारा को कार्यान्वित न किए जाने के कारण 
अलग निधि निर्माण न हो सकी । फिर भी रिजव बेंक अब भी रेल वित्त का अलग 
लेखा रखता है। 
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सिफ़ारिश की । पृथवकरण के लिए एक्वर्थ समिति ने तीन कारण दिए थे। (अ) 
इससे भारत सरकार के सामान्य वित्त में जो अनिश्चितता आती है वह दूर हो 
जाएगी । (ब) सामान्य वित्त से मिले रहने के कारण प्रमुख रेलों को अपने पँजी विभाग 
के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता, पृथक्करण से मिलने लगेग। और (स) सरकार 
को रेल विकास की अलग से चिन्ता न करनी पड़ेगी । एक्वर्थ समिति ने और भी सिफ़ा- 
रिशें की थीं जिनमें मुख्य ये हं--(क) रेलों का भिन्न आयव्ययक होना चाहिए (ख) 
रेलों की अलग लेखा पद्धति होनी चाहिए । एक्वर्थ समिति के प्रस्ताव संसद में 
20 सितम्बर 924 को अनुमति के लिए लाए गए थे जो 924के* रेल 
अभिसमय के नाम से प्रख्यात है । 


924 के अभिसमय से रेल वित्त का जो स्वतन्त्र अस्तित्व प्रारम्भ हुआ उसकी 
विशेषताएँ इस प्रकार थीं । 


. । अप्रैल 924 से रेल' वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया 
जिसके बदले में यह व्यवस्था की गयी कि सामान्य वित्त रेल वित्त से प्रति- 
वर्ष एक निश्चित राशि अंशदान के रूप में प्राप्त करेगा । यह अंशदान 
रेलों की निवल प्राप्ति पर पहला भार हुआ करता था। लगाई हुई पूँजी 
(08778! »। 0727४८2) पर भार अशदान से पहले दिया जा सकता 
है। अंशदान निर्धारित करते समय व्याजदेय पूँजी देने के बाद अतिरिक्त 
लाभ का पाँचवाँ हिस्सा भी शामिल किया जाता था । 


2. उपरोक्त रीति से सामान्य वित्त का अंशदान देने के बाद यदि वितरण 
के लिए लाभ बचा रहता तो एक संचित निधि में जमा कर दिया 
जाता। यदि किसी वर्ष इस प्रकार का संचय तीन करोड़ से अधिक हो 
तो उस अतिरिक्त धन का दो तृतीयाँश ही संचित निधि में जमा कराया 
जाता, शेष साम।नन्‍्य वित्त को दिया जाता। संचित राशि का उपयोग 
सामान्य वित्त को दिए जाने वाले अंशदान के लिए, मूल्य ह्ास निधि 
(89]20०९ ० /0८०7८८०७४४००) से बकाया के लिए व किसी हानि के 
बट्टे खाते डालने के लिए किया जाता था । 


924 के अभिसमय निश्चय की व्यवस्था 943 तक चलती रही जब 929 
की अ।थिक मन्‍दी (&८०४०णां० 00०77०४४709) के अनुभव और द्वितीय महू युद्ध 
के कारण अभिसमय की आवृत्ति करनी पड़ी । 929 के मंदी काल में यह अनुभव 
किया गया कि रेलों के स्वृतन्त्र वित्त के कारण काफ़ी अपव्ययता आ गई थी । इस 
अपव्ययता को रोकने के लिए तीन समितियों की नियुक्ति की गई थी--() 93व 
की रिट्रेंच्चमेण्णट कमेटी (2) पोष कमेटी व (3) वेजबुड कमेटी । 
93-32 के करीब यह परिस्थिति आ गई थी कि साधारण वित्त को दिए 
जाने वाला ग्ंशदान बिल्कुल बन्द हो गया था। उल्टे रेल वित्त के लिए एक भुगतान 
स्थगन' (3॥०7०४८००४०००) घोषित करना पड़ा था | इन समितियों की सिफ़ारिशों 
के परिणाम' स्वरूप रेल व्यवसाय कुछ सुधर ही रहा था कि 939 में हितीय 
महायुद्ध के शुरू हो जाने से रेलों के वित्त की फिर समस्या उत्पन्न हुई। रेलों 


*924 के अभिसमय के. लिए रेल वित्त से साधारण वित्त के पृथककरण का 
संकल्प” 924 देखिए जो परिशिष्ट 7 में दिया हुआ है। 
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के पास इतना धन न रहा कि वे सामान्य वित्त को कुछ अंशदान दे सके । युद्ध काल 
में कितनी ही बार भुगतान-स्थगन _ जारी करना पड़ा था । अतएव 943 में 
एसेम्बली ने 924 की व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तेन जारी किए। 


(१) अप्रैल 943 से, 924 के अभिसमय के उस आदेश का जिसके अन्तर्गत 
रेलों के अतिरेक लाभ का अंश साधारण वित्त को दिया जाता था स्थगित 
कर दिया गया । 


(2) व्यापारिक लाइनों से हुए लाभ को मूल्य ह्वास निधि की क्षति पूर्ति के लिए 
प्रयोग किया जाने लगा । 


(3) मूल्य ह्वास निधि में दे चुकने के बाद 25 प्रतिशत पुन: रेलवे आरक्षित निधि 
को और 75 प्रतिशत सामान्य आयव्ययक को दिया जाने लगा । किन्तु यह 
भी प्रबन्ध था कि यदि युद्धावश्यक लाइनों पर नुकसान हो तो वह क्षतिपूर्ति 
सामान्य वित्त से की जानी चाहिए । 


(4) युद्धोत्तर काल में नवीन अभिसमय बनने तक व्यापारिक लाइनों से हुए 
लाभ का रेल व सामान्य वित्त में प्रतिवर्ष दोनों की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए परस्पर वितरण किया जाना चाहिए। 


943 के संशोधन का उद्देश्य सामान्य वित्त को स्थायित्व देना तथा रेल वित्त 
व्यवस्था में लोच लाना था पर 949 तक यह प्रगट हो गया कि प्रचलित व्यवस्था से 
वे उद्देश्यपूर्ण नहीं हो रहे थे। सामान्य वित्त को प्राप्तव्य अंशदान रेलों की आय के 
अनुपात में होने के कारण उसमें एक तरह की अनिश्चितता आ गई थी। दूसरी 
ओर रेलों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वे कष्ट के दिनों के लिए अपने 
समृद्धि के दिनों के लाभांशों को अलग कर रखती । 924-25 से 945-49 
के बीच रेलों के अतिरेक लाभ (जो करीब 269 करोड़ रुपए था) का एक बड़ा 
हिस्सा (222 करोड़ रुपए) सामान्य वित्त को दिया गया था और रेलों के पास 
उनकी विभिन्न संचित राशियों में केवल 47 करोड़ रुपए थे । एक मत है कि यदि 
इस काल में रेल विभाग को अन्य व्यापारिक विभागों की तरह बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से 
कार्य करने दिया जाता तो आय कर देने के बाद उसके पास 76 करोड़ रुपए बचते । 
937-32 से 936-37 के बीच जब रेलों को अपने व्यवसाय से कोई लाभ नहीं 
हो रहा था, उस समय भी रेलों को अपनी मूल्य ह्वास निधि से 20 करोड़ रुपए 
सामान्य वित्त को देने पड़े थे। अतएवं 949 में रेल वित्त व्यवस्था में पुन: परिवतेन 
करना पड़ा । इसी बीच 947 में देश स्वतन्त्र हो गया व स्वतन्त्रता के साथ 
राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण के कारण लोगों को रेलों के वित्त नियम भी बहुत प्रतिगामी 
मालूम होने लगे। विकास के लिए किया गया व्यय 943 को व्यवस्था के अन्तर्गत 
पूजी व्यय माना जाता था जिससे रेलों के व्याज दायित्व में वृद्धि होती जा रही' 
थी। 947 के देश विभाजन से भी रेलों की वित्तीय व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो 
गई थी । देश विभाजन से रेलों की आय में तो कमी हो गईं थी पर व्यय में वृद्धि । 
साथ ही 924 के रेल अभिसमय में हर पाँचवें साल व्यवस्था के पुनरीक्षण का प्रबन्ध 
था ही अतएवं संसद्‌ के सदस्यों के आग्रह पर 949 में श्री मावलंकर की 
अध्यक्षता में रेलवे अभिसमय समिति (रिक्षाफबफ (07ए९०४०४० (0णाणा६८८) 
की पुनः स्थापना हुई जिसकी सिफ़ारिशें संसद्‌ ने स्वीकार कीं और परिणामस्वरूप: 

949 की नवीन वित्त व्यवस्था लागू की गई । 

(02) 
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949 की वित्त व्यवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-- 


(१) इससे सामान्य वित्त से लेकर नियोजित की गई रेल पूँजी पर प्रतिवर्ष एक 
निश्चित दर पर अंशदान दिया जाने लगा । यह अंशदान चार प्रतिशत था । 
अलाभप्रद पर सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लाइनों (59&0८8|० ॥,725) 
में नियुक्त पूँजी पर अंशदान देने की ज़रूरत न समझी गई। यह भी तय 
किया गया कि पाँच वर्ष बाद रेलों की राजस्व प्राप्तियों को तथा सरकार 
की औसत उधारी दर (&ए८०४४० 80770७778 र&(८) व अन्य परिस्थि- 
तियों को ध्यान में रखते हुए अंशदान राशि का पाँच साल बाद संसद्‌ 
द्वारा पुनरीक्षण होना चाहिए । 


(2) रेलवे आरक्षित निधि (%]७०७ए 7२०९८०ए८ परत) नाम की जो निक्षेप 
निधि थी उसका नाम बदलकर रेलवे राजस्व आरक्षित निधि (२&४॥७४७ए 
३२८ए८ाएल रि८5ल"-ए८ एमत)) कर दिया गया । इस नई निधि का 
उद्देश्य था कि यदि सामान्य राजस्व को दी जाने वाली निश्चित राशि में 
कमी पड़ रही हो तो उसके लिए इस' निधि का उपयोग किया जाए 
और इसी तरह अन्य किसी' प्रकार से रेल संचालन में कमी हो तो 
उसकी भी पूर्ति की जाए । 


(3) एक और नई निधि का निर्माण किया गया जिसका नाम था विकास निधि। 
विकास निधि का उद्देश्य निम्नलिखित व्ययों के लिए धन जुटाना था : 


(अ) यात्री सुविधाएँ, 
(ब) मजदूर कल्याण, 
(स) रेल परियोजनाएँ, जो आवश्यक तो हैं पर अलाभप्रद हैं । 


(4) मूल्य क्वास आरक्षित निधि जारी रखी गई पर इसमें रखी जाने वाली 
राशियों का आधार बदल दिया गया । पहले के क्लिष्ट आधार अर्थात्‌ 
नाशोन्मुख परिसम्पत्तियों की आयु की जगह पर यह कहा गया कि अगले 
पाँच वर्षो के लिए निधि में 5 करोड़ रुपए सारी रेलवे के लिए डाले 
जाएँ जो रेल के संचालन व्यय से लिए जाएँगे । 


निवल (7०००) प्राप्तियों से सारे अंशदानों व व्ययों के बाद यदि फिर भी 
कुछ बच रहता है तो उसका पुन: राजस्व आरक्षित निधि, विकास निधि 
और मूल्य हास आरक्षित निधि में बँटवारा होता चाहिए ताकि इन निधियों 
को समृद्ध किया जा सके । 


(6) रेलों के लिए एक स्थाई वित्त समिति (२फ६ए 5027४ ४६४०९ 
(४07०7 ६८८८८) और एक रेलवे सलाहकार समिति (२ ]०७ए 20 ए507ए 
(४0777४6८) की स्थापना की गई जो सदन द्वारा रेल अनुदानों पर 
विचार करने के पृ रेलों के प्राकक्लन की जाँच करती थी । 


(5 


२०५ककााााणी 


(7) रेल आयव्ययक सामान्य आयबव्ययक के कुछ दिन पहले पेश किया जाने 
लगा और उस पर. रेल मंत्री रेल लेखों तथा रेलों के संचालन परिणामों 
पर अलग से एक वक्तव्य देने लगे । 
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949 की व्यवस्था 954 तक चलती रही जब 949 के अभिसमय में 
विहित नियम के कारण व रेलों में अनावश्यक तौर पर अधिक पूँजी विनियोजित होने 
के अनुभव के कारण रेल व्यवस्था फिर परिवर्तित की गई । इसी समय यह भी अनुभव 
किया जाने लगा कि मूल्य क्वास आरक्षित निधि और विकास निधि के बीच अवशिष्ट 
लाभ का वितरण अनुपयुकत है । यह भी भय होने लगा कि विकास योजनाओं की 
लाइनों पर उनके लाभ प्रवण होने के पहले ही अंशदान देना पड़ेगी । अतएव 954 
में श्री अनन्तशयनम्‌ अयूयंगर के तत्त्वावधान में पुन: एक संसदीय' रेल अभिसमय 
समिति की स्थापना की गई । संसदीय समिति को सिफारिशों को संसद ने 5 
दिसम्बर 954 को स्वीकार कर लिया जो 954 के अभिसमय के नाम से प्रख्यात 
है। 959 में पुनः रेलवे अभिसमय समिति की स्थापना होने वाली थी पर संसद ने 
अग्रेल तथा मई 959 में दो प्ंकल्प पास कर 954 की अभिसमय-व्यवस्था की अवधि 
को एक साल और बढ़ा दिया । प्रस्तुत रेल वित्त व्यवस्था 96] के अभिसमय के 
अनुरूप है जो 959 में नियुक्त रेल अभिसमय समिति की सिफ़ारिशों पर बना था । 
2. रलों की विद्यमान वित्त-व्यवस्था 


रेलों के आय स्रोत निम्नलिखित हैं :-- 
() यात्री यातायात से आमदनी : 
(क) ऊँचे दर्जे से 
(ख) तीसरे दर्जे से 
(2) पासल आदि से (0४४७७ ०००८०४7४४ €६7777725) 
(3) माल यातायात से (50०4 0७/४४785$) 
(4) अन्य फुटकर आमदनी (0फाला $प7क%ए &&/7788) 


रेलों की अपनी कोई पूंजी नहीं होती । पूँजी की व्यवस्था सामान्य आयव्ययक 
में की जाती है । 


इन आय स्रोतों से जो प्राप्ति होती है उनमें से पहले रेलों के परिचालन व्यय को 
अलग कर लिया जाता है। परिचालन व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित है । 

() प्रशासन 

(2) मरम्मत और अनुरक्षण 

(3) परिचालक कमंचारी (09०७४४४ 5४््षी ) 

(4) परिचालन ईधन 

(5) परिचालन (कर्मचारियों और ईंधन को छोड़कर ) 
( 


6) विविध व्यय (जैसे रेल दुघेटना से संबंधित दावों की क्षतिपूर्ति, पेंशन 
प्रकार आदि) तथा 


(7) मजदूर-कल्याण 
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य साधारण परिचालन व्यय कहलाते है । इनके अतिरिक्त मूल्य हास आरक्षित निधि 
में डाली जाने वाली राशियाँ व चालित लाइनों (५४०८८८० ॥7८७) के प्रतिशोधन 
भी सकल परिचालन व्यय में शामिल होते हैं । 


सकल परिचालन व्यय निकालने के बाद जो राशि शेष रहती है उसमें से सामान्य 
राजस्व को अंशदान दिया* जाता है । अंशदान 960 के अभिसयम के अनुसार 
963-64 तक विनियोजित पूँजी पर 4३ प्रतिशत की दर से दिया जाता था। पर 
963-64 के आयव्ययक से तृतीय पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षो के लिए 4३ प्रति- 
शत की दर से देना निश्चित हुआ है। अंशदान का उद्देश्य सामान्य वित्त को उस 
वित्त से रेलों में लगाई गई पूँजी पर व्याज देना है । 949 से पहले जैसा कि 
विगत इतिहास के अन्तर्गत पढ़ा होगा अंशदान में रेलों के लाभ का हिस्सा भी 
सामान्य राजस्व को दिया जाता था। अब रेलों के लाभ का हिस्सा अलग से नहीं 
दिया जाता पर अंशदान की दर निश्चित करते समय रेल व्यवसाय की कुल 
लाभप्रदता का ध्यान अवश्य रखा जाता है। अर्थात्‌ व्याज इस पर ही अवलंबित नहीं 
होता क्रि सरकार अन्य व्यवसायों से क्‍या व्याज लेती है वरन्‌ इस बात पर भी 
अवलंबित होता है कि विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलों की 
लाभप्रदता किस स्तर पर है। साथ ही रेलों के पूंजी विनियोजन के स्वरूप को भी ध्यान 
में रखना पड़ता है। 949 तथा 955 में नियुक्त दोनों रेल अभिसमय समितियों 
का यह मत था कि रेलों में पूंजी आवश्यकता से अधिक नियुक्त हुई है । चूँकि यह 
विनियोजन अधिकतर भारत सरकार के ही आदेश से किया गया था इसलिए यह 
वांछित न समझा गया कि रेल वित्त से इस' अयुक्तिसंगत पूँजी विनियोग के लिए 
व्याज वसूल किया जाए। अतएव 954 के अभिसमय निश्चय में इन अतिरेक पूजी 
विनियोजन के लिए विशेष सहलियतें थीं। इसी प्रकार दो अन्य प्रकार के विनियोजन के 
लिए सहलियतें भी थीं जैसे नई लाइनें और रक्षा की दृष्टि से निर्मित लाइनें। नई लाइनों 
के निर्माण होते ही उनसे वह प्राप्ति नहीं होती जो अपेक्षित है। 954 के अभिसमय 
ने यह सिफ़ारिश की थी कि उनमें नियोजित पूंजी पर पाँच साल के लिए कोई व्याज 
नदिया जाए। रक्षा के लिए निमित लाइनों पर भी 96] तक तुरन्त व्याज न देने 
की व्यवस्था थी। 960 के अभिसमय निश*चय से जो आजकल लागू है रज्ञा के लिए 
निर्मित लाइनों पर न केवल व्याज न देने की छुट है वरन्‌ यदि उन पर कोई घाटा होता 
हो तो वह भी केन्द्रीय सामान्य राजस्व को भुगतना पड़ता है । इसी प्रकार उत्तर-पूर्वी 
सीमा रेल के बारे में सुरक्षा के अतिरिक्त हिस्से पर अब उस रेल को अपनी पूंजी 
पर सरकार के सामान्य उधारी की दर पर केन्द्रीय राजस्व को व्याज देना पड़ता है । 


इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला अंशदान 
निम्न प्रकार से तय किया जाता है । 


समान लीजिए 963-64 के लिए सामान्‍य राजस्व को दिया जाने वाला अंशदान 
तय करना हो---तो पहले 962-63 के अंत तक रेलों पर कुल कितनी पूँजी नियोजित 


3--+ २०३५७, समनानअमान पाना... परम पाक. पवन... सीपकनाथ जल 


*959-60 से यह तय किया गया है कि रेलवे के समाव डाक व तार 
विभाग भी सामान्‍य राजस्व को अंशदान दिया करेंगे। अंशदान वर्ष की. औसतन 
नियोजित पूँजी पर उसी दर से दिया जाएगा जिस दर से रेल विभाग देता है । 
अंशदान' देन के बाद अपने लाभ का जो हिस्सा बचा करंगा वह डाक व तार विभाग 
की निधियों में खासकर पुनःस्थापन आरकल्ित निधि में जमा किया जाएगा। 
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हुई है इसका अनुमान लगाया जाएगा । पूँजी जितनी लगाई गई है यह इससे जाना 
जाता है कि कुल कितनी पूँजी व्यय हुई है । फिर इस राशि से रक्षा की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण व नई लाइनों के पूजी व्यय को घटा दिया जाएगा। अवजिप्ट निवल 
राशि में फिर 963-64 मे प्रस्तावित प॑जी का अर्धाश् जोड दिया जाएगा । इस 
अर्धाश प्रस्तावित पूँजी में, अलाभप्रद और रक्षार्थ निर्मित लाइनों में नियोजित होने 
वाली तथा नवीन लाइनों में लगने वाली पूंजी को शामिल नहीं किया जाता । जोड़ 

हुई राशि से अतिरेक पजी तथा उत्तर-पर्वी सीमा रेलवे में लगाई गई पं॑जी घटा 
दी जाती है। इस तरह प्राप्त निवल राशि ही कुल पेजी है जिस पर रेलों को 
अंशदान देता पडंगा । लेकिन अंशदान की राशि निश्चित करते समय पन: जोड बाकी 
करना पड़ता है। उपरोक्त निवल राशि पर विद्यमान दर के अन्तर्गत 43 प्रतिशत से 
व्याज जोडा जाता है | उस पर पन: अतिरेक पेजी के हिस्से पर 3. 77 प्रतिशत की 
दर से व्याज जोडा जाता है इस जोड़ में से सामरिक महत्त्व की लाईनों पर हुई हानि 
घटा दी जाती है । जो शेष बचता है वही सामान्य राजस्व को दी जाने वाली 
अंगदान की शुद्ध राशि है। 


सामान्य राजस्व को अंशदान देने के बाद जो राशि बच रहती है उसे रेलों की 
विशिष्ट निधियों में डाला जाता है । विशिष्ट निधियाँ ह: () राजस्व आरक्षित निधि 
तथा (2) विकास निधि । इन दो निधियों में से बची राशि पहले किस में डाली 
जाएगी इसके बारे में कोई खास नियम नहीं । यह रेलों की विकास आवश्यकताओं 
व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाता है । 


जिस मल्य ह्वास आरक्षित निधि का उल्लेख पहले किया गया था उसकी स्थापना के 
समय यह नियम था कि यदि कोई सम्पत्ति (855०८) नष्ट होती तो उसके पुन 
स्थापन के लिए मल्य का क्रय मल्‍्य हिस्सा आरक्षित निधि से वा शेष पँजी से लिया 
जाता था । 936-37 में यह तय किया गया कि प्रतिस्थापन के लिए धन आरक्षित 
निधि से लिया जाय यदि वह एक नवीन छोटे प्रमाण के निर्माण कार्य में लगने वाले 
मुल्य से कम हो तो, यदि अधिक हो तो पूँजी से लिया जाना चाहिए । 946 से 
949 तक फिर सम्पत्तियों के प्रतिस्थापन में मूल्य क्रय मुल्य की दर पर आधारित 
निधि से लिया जाता था, मेंहगाई के कारण मूल्य में जो फ़क॑ पड़ता था वह राजस्व 
से लिया जाता था । 949 में नए अभिसमय के अनुसार यह नियत्रण भी जाता 
रहा और सारा का सारा मूल्य आरक्षित निधि से लिया जाने लगा। 96 के 
अभिसमय के अन्तर्गत भी सारा का सारा मूल्य आरक्षित निधि से लिया जाता है । 


विकास निधि का उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार के व्ययों की पूर्ति करता है : 

() यात्री सुविधा 

(2) श्रमिक कल्याण 

(3) अलाभप्रद पर परिचालन की कुशलता बढ़ाने वाले कार्य 

(4) अलाभप्रद नवीन लाइनों के निर्माण पर प्रारम्भिक व्यय/यात्री सुविधा के लिए 
जितने निर्माण कार्य होते है वे सारे के सारे विकास निधि से करने पड़ते हू । इसी प्रकार 
श्रमिक कल्याण के जितने नवीन लघ निर्माण कार्य हे वे यदि प्रति प्रयोजन 2,000 
रुपए से कम की लागत के हों तो विकास निधि से ही पूरे किए जाते हैँ। परिचालन 
कौशल को बढ़ाने वाली अलाभप्रद परियोजनाओं के बारे में तीन लाख रुपए से अधिक 
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राशि भी विकास निधि से ली जाती है। अलाभप्रद नवीन लाइनों पर होने वाला व्यय 
पहले विकास निधि से लिया जाता है व बाद में, उसकी पूति रेलवे राजस्व से की जाती 
है। साधारणतया नवीन लाइनों से उनके निर्माण मूल्य की तुलना में प्रति वर्ष दो 
प्रतिशत लाभ होना चाहिए । यदि कम होता हो तो वह अलाभप्रद समझा जाता है। 
चकि पिछले वर्षो में ऐसे अनभव रह चके हूँ कि विकास निधि से व्यय मख्यतः नवीन 
लाइनों के निर्माण के लिए हुआ और यात्री सुविधा की ओर ध्यान न दिया गया अतएव 
954 और 960 के अभिसमय के अनुरूप अब विकास निधि से यात्री सुविधा के 
कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अलग किया जाता है । 


विकास निधि के बारे में यह भी व्यवस्था है कि यदि विकास निधि में सारे 
उद्देश्यों की पूति के लिए पर्याप्त धन न हो तो उस निधि के लिए सामान्य वित्त से 
अलग उधार लिया जा सकता है। ये उधार राशियाँ रेलों की पूंजी लागत (जिस पर 
अंशदान देना पड़ता है) में शामिल नही होती । पिछले तीन सालों में विकास निधि में 
औसतन' 23 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जमा होता रहा है । 


राजस्व आरक्षित निधि का उद्देश्य सामान्य वित्त को दिए जाने वाले अंशदान 
में यदि किसी वर्ष कोई कमी हो तो उसके लिए उपयोग करना है। पहले इसका 
उपयोग रेलों में नियोजित पजी के अपलेखन के लिए भी किया जाता था पर अब ऐसे 
कोई प्रयोजन नहीं । राजस्व आरक्षित निधि में कोई निश्चित राशि प्रतिवर्ष नही 
डाली जाती । 954 की अभिसमय समिति ने इस पर विचार किया था पर 
इस पर निर्णय अगली समिति के लिए स्थगित * कर दिया । राशि में विनियोग बहुत 
अनिश्चित ढंग से होता है अन्यथा कई वर्ष कोई विनियोग नहीं होता । 


इन निधियों से होने वाले खर्चो के बारे में यह उल्लेखनीय है कि ये पहले भारत की" 
समेकित निधि से संपादित होते हैं और बाद में लोक लेखा के अन्तर्गत आने वाली इन 
निधियों से उचित राशियों का समेकित निधि में संभरन कर दिया जाता है । इसी 
प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि रेलों की प्राप्तियाँ और उसका संचालन व्यय भी 
समेकित निधि के नाम ही होता है क्‍योंकि रेलों की कोई अलग समेकित निधि नहीं 
है । केवल उनका एक प्रपत्र लेखा रिज़र्व बेक द्वारा रखा जाता है ताकि यह जाना 
जा सके कि रेलों की अवशेष निधि (अर्थात्‌ आय और व्यय का अन्तर ) कितनी है। 
3. रेल आयव्ययक 


924 की पृथक्करण रिपोर्ट में रेल आयव्ययक के अलग से निर्माण 
करने व एसेम्बली में उसे सामान्य आयबव्ययक के पहले पेश करने की सिफ़ारिश 
की गई थी । 949 की समिति के प्रतिवेदन पर हुए संकल्प में इसका और भी 
समर्थन हुआ । तब से रेल आयव्ययक सभा में| अलग से प्रस्तुत व पारित किया 


*]960 की रल अभिसमय समिति ने इस प्रइन पर विचार किया था 
पर उसने इस संबंध में परिवर्तन की कोई आवध्यकता नहीं समझी । 


8 जुलाई, 7957 को लोकसभा में एक सदस्य ने एक उचित प्रश्न 
उठाया था कि क्या संविधान के अनच्छेद 2 के अन्तगंत रलों का अलग आय- 
व्ययक होना अवेध नहीं । इसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि 
अनुच्छेद 72 का ऐसा कोई अर्थ नहीं । (देखिए, लोक सभा वाद-विवाद भाग- 
2, 8-7-57) । 
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जाता है। रेल आयव्ययक सामान्य आयव्ययक से सबंदा पहले ही उपस्थित किया 
जाए ऐसी कोई सैद्धान्तिक आवश्यकता नहीं है पर जिन परिस्थितियों में भारतीय 
आयबव्ययक संसद के सम्मुख लाया जाता है अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष की सीमाएँ तथा संसद्‌ 
की बठकों की तारीखें--उनको ध्यान में रखते हुए यदि रेल आयव्ययक सामान्य आय- 
व्ययक के पहले सभा में पेश न किया जाए तो उसके लिए भी लेखा अनुदान की आवश्यकता 
होगी जैसी कि सामान्य आयव्ययक के लिए होती है। अतएवं रेल आयव्ययक को 
सामान्य आयबव्ययक से पहले ही प्रस्तुत किया जाता है और वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 
पहले ही पास भी कर लिया जाता है । 


रेल आयव्ययक * का स्वरूप सामान्य आयव्ययक से निम्नलिखित बातों में भिन्न 

है । 

(3) सामान्य आयव्ययक में जहाँ अनुदान, मंत्रालयों के अनुदान अथवा एक 
ही मंत्रालय के अन्तर्गत विषय विभाजन के अनुसार होते हैं वहाँ रेलों में 
विभाग एक होते हुए भी उसके कई अनुदान हे । यह भी देखा गया है कि जहाँ 
सामान्य आयव्ययक में एक विषय के अधीन बाकी उप-विषय होते हुए भी 
उन उप-विषयों के लिए अलग अनुदान नहीं होते वहाँ रेलों में ऐसा होता है । 
उदाहरणार्थ चालू लाइनों का निर्माण इस विषय के अन्तर्गत वृद्धि, प्रति- 
स्थान तथा विकास निधि प्रत्येक के लिए अलग अनुदान हैं। 


(2) सामान्य आयव्ययक के अनुदानों में पूँजी-व्यय के अनुदान साधारणतया 
अलग से दिए जाते है पर रेल अनुदानों में ये शामिल होते हैं 
अर्थात्‌ अनुदान केवल प्रयोजनों के अनुसार दिए जाते हैं न कि 
राजस्व और पूंजी इस म्रोत के विभाजन के अनुसार । 


(3) रेल आय्व्ययक में आय के ख्रोतों का विवरण सामान्य आयव्ययक के 
तत्समान स्रोत के विवरण से अधिक विस्तार में दिया जाता है। 
उदाहरणार्थ “यात्री यातायात से आमदनी” के अन्तर्गत “ऊंचे दर्जे से 
आमदनी”, “तीसरे दर्जे से आमदनी”, “पा्सेल आदि से आमदनी” इनके 
आकड़े दिए जाते हैं पर तत्समान सामान्य आयव्ययक के विवरण 
में उत्पादन शुल्क आदि के नीचे उनके घटक नहीं दिए जाते। 


(4) रेल आयव्ययक पुस्तकों में व्याख्यात्मक ज्ञापक के अतिरिक्‍त निर्माण, 
मशीन और चलसस्‍्टाक के कार्यक्रम (?7087थ०००ा८ ० ४४०८5, 
१७०८४४४८ 270 ?०॥४78 55०८८) अर्थात्‌ पूँजी व्यय की आयोजनाओं 
पर विशेष रूप से एक विस्तृत ज्ञापक प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार 
का व्यय विवरण सामान्य आयव्ययक के साथ नहीं होता । निर्माण 
मशीन और चल स्टाक के कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार के पूँजी 
व्यय शामिल होते हैं: 


(क) चल स्टाक (बिजली संबंधी स्टाक को छोड़कर); 
(ख) मशीन और स्थिर यंत्र ; 


* देखिए, परिशिष्ट 8! 
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ग) पटरियों का पुनर्तेवीयन; 

ध) यातायात की सुविधाएँ; 

च) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं; 

छ) रेलवे लाइनों की खरीद; 

(ज) सिगनल और अन्तर्पाश के काम आदि । 


निर्माण की दृष्टि से रेल आयब्ययक का निर्माण इस प्रकार होता है। पहले 
प्रत्येक क्षेत्र की रेलवे, जेसे उत्तरी-परश्चिमी आदि रेलवे अपना आयव्ययक 
बनाती हैं | बाद में उन्हें एकत्रित कर रेलवे बोडे द्वारा एक संयकत आयव्ययक 
का रूप दिया जाता है। बसे तो प्रत्येक रेलवे द्वारा भेजे गए सभी प्राक्कलनों 
की बोर्ड में सक्षम जाँच होती है पर निर्माण मशीन और चल स्टाक आदि 
के कार्यक्रमों के प्राककलनों की रेलवे बोर्ड में विशेष रूप से जाँच होती है। 
इन प्राक्कलनों के बारे में यह प्रथा है कि रेलवे बोड्ड में आने के बाद उन पर 
विभिन्न रेलों के अधिकारियों की एक सामूहिक बेठक में विचार किया जाता है। 
बोर्ड इस बात पर भी निर्णय करता है कि पूर्वोक्त कार्यक्रम से लगते वाले 
व्यय का वितरण मूल्य ह्वास आरक्षित निधि, विकास निधि तथा राजस्व में किस 
प्रकार हो। 


( 
( 
( 
( 


क्षेत्रीय रेलों में आय के प्राक्कलन प्रमखत: वहाँ के प्रधान व्यावसायिक 
व्यवस्थापक ((प्रार्ठ (07776 टांग 5प्रा०००ँ7८९०४१८४४) हारा बनाए जात॑ हैं । ये 
निम्नलिखित विषयों के अन्तगंत होते हैं । () यात्री यातायात (2) माल यातायात 
(3) फूटकर आमदनी तथा (4) उचंत ($08०८४5८) आमदनी | इन 
प्राक्कलनों को उनके उपांगों में प्राकक्लित किया जाता है। “यात्री यातायात से 
आमदनी” में रेलों का विस्तार कितना है और औसतन किराया कितना है इसके 
आधार पर प्राक्कलन बनाया जाता है । फूटकर आमदनी और उचंत आमदनी 


के अनुमान केवल विगत अनुभव और प्रवृत्ति-अध्ययतत के आधार पर बनते हैं । 


व्यय के अनुमान बनाने की ज़िम्मेदारी सभी व्यय करने वाले विभागों पर 
है । सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों के निमित्त पूर्वानुभव के आधार 
पर व्यय अनुमान बनाते हें जो लेखा विभाग हारा जाँच होकर अन्त में जनरल 
मनेजर द्वारा अनमोदित होते हूँ । व्यय के प्राक्कलन के विषय निम्नलिखित हैं 


) प्रशासन; 

2) मरम्मत ओर अनुरक्षण; 
3) परिचालन कमंचारी; 
4) परिचालन ईंधन ; 
5) 


कर्मचारियों और ईंधन को छोड़कर परिचालन के मद में दूसरे 
खर्च । 


(6) विविध व्यय ; 
(7) मजदूर-कल्याण । 
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(ख) विविध-व्यवहार:--जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : 
(!) छूट; 
(2) सरकारी सहायता ; 
(3) भूमि; 
(4) सर्वेक्षण; 
(5) विविध व्यय; 
(6) चाल लाइन निर्माण राजस्व । 


(ग) सामान्‍य राजस्व को लाभांश:--पूजी व्यय के प्राक्कलनों के संबंध में यह प्रथा 
है कि रेलवे बोर्ड में उन पर उचित जॉच होती है फिर उन्हें वित्त मंत्रालय भेज दिया 
जाता है ताकि उपाय और साधन आयव्ययक (५४७०६ ब्यतें ५८७४५ छ008८६) 
बनाते समय उन पर ध्यान रखा जा सके । जब वित्त मंत्रालय की स्वीकृति मिल जाती 
है तो उन्हें रेल मंत्री के सम्मख रखा जाता है । स्ाधारणतया यह अवस्था रेल आय- 
ज्ययक निर्माण की आखिरी अवस्था समझनी चाहिए पर चूंकि मशीन, चल स्टाक जैसी 
चीज़ें विदेश से न आने अथवा अन्य किसी कारण से घट-बढ़ सकती हैं अत 
उनके प्राक्कलनों में यदि एसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो मंत्री द्वारा स्वीकृत होने 
पर हे सभा में उपस्थापित किए जाने के पूर्व उनमें परिवर्तन किया जा 
सकता है । 


आयव्ययक बन जाने पर उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है | सामान्य आय- 
व्ययक की भांति रेल आयव्ययक को भी उन्हीं अवस्थाओं से गजरना पड़ता है जिससे 
सामान्य आयव्ययक गुजरता है, अर्थात्‌ () सामान्य चर्चा (2) अनुदान की माँगों 
पर बहस, व (3) विनियोग विधेयक । रेल आयव्ययक के लिए वित्त विधेयक की 
जरूरत नही पड़ती कयोंकि' रेलों के कोई अपने कर आदि नहीं होते । हाँ, रेल मंत्री 
को अयने भाषण में रेल भाड़े की वृद्धि आदि के बारे में सूचित करना पड़ता है । 


वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व ही रेल आयव्ययक पास हो जाने के कारण 
रल आयबव्ययक में लेखा-अन॒दान की आवश्यकता नही पड़ती पर आवश्यकता पड़ने पर 
लेखा-अन॒दान लिए जाने के लिए भी कोई प्रतिबन्ध नही । 958 में 957-58 वर्ष के 
लिए संसद का अधिवेशन देर से होने के कारण चार महीने के लिए लेखा-अन॒दान लिए 
गए थे । यह लेखा-अन॒दान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार सामान्य 
आयव्ययक का लेखा-अनुदान । रेल आयब्ययक में पूरक अनुदान सेने की 
पद्धति है। पहले पूरक अनुदान के प्रस्ताव रेल स्थाई वित्त समिति” के सम्मुख 
उपस्थित किए जाते थे पर समिति समाप्त होने के बाद अब ये केवल रेल मंत्री 
के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं । 


रल आयव्ययक 5 फरवरी के आसपास संसद्‌ में पेश किया जाता है । एक 
दिन उस पर सामान्य चर्चा होती है। तीन दिन अनुदानों पर बहस और एक- 
दो दिन विनियोग विधेयक पास करने में जाता है। रेल आयबव्ययक रेल मंत्री द्वारा 
सभा में पेश किया जाता है न कि वित्त मंत्री द्वारा । 
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जजिनाओिन्‍न८ञ अल" 


पारित होने पर रेलवे बोर्ड आयव्ययक आदेश के रूप में विभिन्न अधिकारियों को 
भृचित कर देता है कि उन्हें कितना व्यय करने का अधिकार है। साधारणतया ये 
राशियाँ उसी अनपात में होती हैँ जिस अन॒पात में विभिन्न अधिकारियों ने अपने 
प्रावकलन भेज होते है । 








4. रल लेखा ओर लेखा परीक्षा 


प्रारम्भिक लेखे का निर्माण रेल विभाग में किस प्रकार होता है यह अध्याय 3 
में बतलाया जा चुका है। प्रारम्भिक लेखे डिवीज़नल दफ्तरों से प्राप्त होने पर 
उन्हें पूरी एक क्षेत्रीय रेल के लिए संग्रहीत किया जाता है । संग्रहीत लेखों को पूंजी 
तथा राजस्व का वतमान खाता (८८००० (प्/ल7 (०४ 8 2०० ८०८४०६) 
कहते हूँ । प्रत्येक महीने की छह तारीख तक इन लेखों को रेलवे बोड भेज दिया 
जाता है जहाँ सारी रेलों के लिए एक सामूहिक लेखा बनता है। सामान्यतया 
रेल लेखा के सम्बन्ध में भी वही प्रक्रिया है जो सिविल विभागों में। पर 
व्यापारिक विभाग होने के कारण रेल लेखे में कुछ विशेषताएँ बरतनी पडती 
हैं। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित अन्य लेखों की रचना () पूंजी तथा राजस्व 
लेखा (2) निधि लेखे (3) सरकारी तथा व्यापारिक व्यवहारों को संबंधित 
करने वाले लेखे । कुछ और गौण लेखे होते हे जेसे-- 


(।) खुद का और एजेन्सी लाइनों का अलग अलग लेखा; 


(2) केन्द्रीय राजस्व द्वारा विशेष रूप से दिए गए धन तथा रेलों की ही अतिरेक 
प्राप्तियों (8:0८5४ 7८०८८७०७७) से भुगतान के लेखे; 


(3) सहायता प्राप्त कम्पनियाँ तथा दायित्व भुगतान व्यवहारों का अलग लेखा; 
(4) व्यापारिक लेखें; 


(5) रेल और सामान्य वित्त के अलग होने के कारण प्रत्येक अवस्था में 
ध्यान रखना; 


(6) चालू लाइनों व निर्माण की अवस्था की लाइनों का अलग अलग रखना । 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सामान्य लेखा रलों को रखना ही नहीं 
पड़ता । रेलों की कोई अलग समेकित निधि न होने के कारण उसका सामान्य 
लेखा तो बनाना ही पड़ता है । इसके अतिरिक्त व्यापारिक परिणामों को मालूम 
करने के लिए उपरोक्त अलग लेखें भी बनाने पड़ते हें । सामान्य लंखे, 
अन्ततोगत्वा वित्त लेखे का रूप लेते हैं और भारत सरकार के वित्त लेखे का अंग 
बन जाते हूँ। रेल लेखा विभाग रेलों के प्रति इस सामान्य वित्त लेखें को बना- 
कर महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में संकलन के लिए भेज दंते हूँ । 


रल वित्त लेखे के दो भाग होते हैं: 


() विभिन्न रेल लेखा शीर्षकों के सार जिसके साथ विस्तृत अनुसूचियाँ दी 
हुई होती हैं; 
(2) परिद्धिष्ट। 
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. सार में रेल प्राप्तियों तथा भुगतानों को मुख्य तथा गौण शीर्षों के 
अनुसार प्रदर्शित किया जाता है । अनुसूचियों के उदाहरण इस प्रकार हैं 


(क) रेल लेखा पुस्तकों में अवशिष्ट राशियाँ; 
(ख) राजस्व लेखे के बाहर रेल निर्माण पर हुए पूँजी व्यय का विस्तृत लेखा । 





परिशिष्टों का उद्देश्य ऐसे व्यवहारों को प्रगट करना है जो प्रकाशित लेखे से 
साधारणतया प्रगट नहीं होते पर जिन्हें वित्तीय हालत को समझने के लिए 
जानना आवश्यक है । परिशिष्टों के उदाहरण हैं: 


(१) पेजी तथा राजस्व व्यवहारों से संबंधित परोक्ष प्रभारों का विवरण 


(2) रक्षा विभाग की माफंत किए गए निर्माण कार्यों का विवरण जिन पर 
उस विभाग से पोषण तथा व्याज के प्रभार मिलते हों । 


पूँजी तथा राजस्व लेखे के निम्न प्रभाग होते है 

(१3) अधिकृत तथा नियोजित पूँजी (इस विवरण का शामिल किया जाना 
या न किया जाना रेलों के अपने निर्णय पर निर्भर होता है) । इस 
विवरण में अधिकृत पूँजी अथवा हिस्से दिए जाते हैं; 

) नियोजित पूँजी का हिस्से तथा प्रतिभूति के अनुसार विवरण; 

) प्राप्त पूंजी का ऋण, ऋणपत्र तथा ऋणपत्र स्टाक के अनुसार विवरण; 

) पूजी खाते में प्राप्तियाँ तथा व्यय; 

) पूँजी व्यय का व्योरा--इसमें चालित लाइनों व नवीन निर्माणों के 
ग्रन्तगंत पँजी व्यय का विवरण दिया जाता है 


(6) पूँजी खाते से होने वाले और व्यय का प्राक्कलन-- इसमें मुख्य शीर्षों 
के अनुसार () दो साल से अधिक तक यात्रियों के लिए प्रयुक्त 
लाइनों; तथा (2) निर्माण हो रही लाइनों के लिए लगते वाले पूंजी 
व्यय का चिंकास दिया होता है; 


(7) और व्यय करने के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा अन्य सम्पत्तियाँ 
(35४८८४) (यह केवल कम्पनियों द्वारा शासित लाइनों के लिए 
दिया जाता है); 


(8) पूँजी खाता/पूँजी संतुलन पत्र; 
(9) राजस्व खाता ; 
(0) परिचालन व्यय का सारपत्र ; 


(4) राजस्व परिचालन व्यय का विस्तृत लेखा (इसमें मुख्य और 
गौण लेखा शीर्षों के अन्तगंत पिछले व चालू वर्ष के व्यय का वर्णन 


होता है) 
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) राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा ; 
) अप्राप्त प्राप्तियों का विवरण ; 

) अतिरिक्त लाभ (७६०८८5४ 9707); 
) 


शुद्ध राजस्व लेखा (शुद्ध प्राप्तियों से कुल पूँजी पर व्याज को घटा कर 
यह राशि मालूम की जाती है) ; 


) कुल शुद्ध प्राप्तियों का लेखा; 
(7) व्याज का लेखा; 

) राजस्व संतुलन पत्र; 
(9) मूल्य ह्ास आरक्षित निधि लेखा । 


पूँजी तथा राजस्व लेखे का उद्देश्य रेलों के वित्तीय परिणामों को जान सकना 
है । अतएव इसमें कुछ काल्पनिक लेखा शी भी होते हैं । पूँजी तथा राजस्व 
लेखा प्रति वर्ष रेलों की वाधिक रिपोर्ट के दूसरे भाग में दिया जाता है। 
यह प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के अनुसार अलग अलग बनता है । प्रत्येक लेखे के 
अन्त में प्रमुख रेल-अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र होता है जो लेखा परीक्षक द्वारा 
प्रमाणित किया जाता है। 


भारतीय रेलों का एकीकरण करके उसे एक आशिक संस्था बना देने पर 
रेलों के हिसाब किताब के काम और आशिक ढाँचे में 953 में अस्थाई रूप 
से कुछ परिवर्तेत किए गए थे। पर 953 में ही रेलवे बोर्ड ने पुनः स्थाई 
परिवततनों के शोध के लिए एक समिति नियुक्त की। अब उस समिति की सिफ़ा- 


रिशों के अनुसार अप्रेल 954 से रेल लेखा पद्धति में निम्नलिखित मुख्य 
परिवर्तेन किए गए हैं :--- 


() हर क्षेत्र की आमदनी जानने के लिए अन्‍्तक्षेत्रीय यातायात की आम- 
दनी का विभाजन फिर शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसकी 
विभाजन प्रणाली को इस तरह सरल बना दिया गया है कि हर 
रेलवे की आमदनी का बेंटवारा करते समय माल और पारसल यातायात 
पर पूंजी, यातान्तरण, और थोड़ी दूर के भाड़े की आमदनी का 
बँटवारा नहीं किया जाता और यात्री यातायात की आमदनी के 


बंटवारे में हर लाइन की हर दर्जे की आमदनी को एक मद मान 
लिया जाता है। 


(2) नीचे दिए हुए मदों को छोड़कर रेलों के बीच सभी लेन देन में 
विलयन' किया जाता है : 


(क) पाँच सो रुपए तक की छोटी रक़म का विलयन नही किया जाता । 


(ख) चल स्टाक पर किराया, डिब्बों के वहन का खर्च और जुर्माना । 
सस्‍्टाक की अदला बदली में नुक़सान व कमी, प्रयोगशालाओं में 
विश्लेषण के काम और प्रचार और विज्ञापन के खर्च के संबंध 
में वित्तीय विलयन ज़रूरी नहीं है। 
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रेलों का अपना अलग लेखा विभाग है । इसका सर्वोच्च अधिकारी रेल वित्त 
आयुक्त होता है जो वित्त मंत्रालय के सचिव के स्तर का होता है। वित्त आयुक्त 
के नीचे निदेशक वित्त (लेखा) तथा संचालक वित्त (व्यय) दो अधिकारी 
होते हैं । क्षेत्रीय रेलों में तथा बड़ी परियोजनाओं में जैसे चितरंजन लोको- 
मोटिव फंक्टरी व परम्बूर कोच फेक्टरी तथा पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलों के 
विद्यतीकरण योजनाओं में वित्त सलाहकार तथा प्रमुख लेखा-अधिकारी होते हैं। 
उसके नीचे उपवित्तीय सलाहकार तथा लेखा-अधिकारी होते हँ। वित्तीय 
सलाहकार की हँसियत से ये अधिकारी लेखा निर्माण के अतिरिक्त वित्तीय मामलों 
में सलाह भी देते है। 


रेल लेखा परीक्षा के वही सिद्धान्त हैं जो कि अन्य लेखा परीक्षा के । सिर्फ़ 
अन्तर इतना है कि इसमें व्यापारिक लेखें होने के कारण लेखा परीक्षक को 
इनक्रे व्यापारिक सिद्धान्तों से भी परिचित होना पड़ता है । एक अन्तर यह 
भी है कि जहाँ सामान्य वित्त के लेखे की परीक्षा शतप्रतिशत होती हैं वहाँ 
रल लेख की परीक्षा आंशिक लेखा परीक्षा (६८५६ ४०क्ा) के आधार पर होती है । 


रेल लेखा परीक्षा विभाग का संगठन रेल लेखा विभाग की तरह है । सर्वोपरि 
निदेशक रेल लेखा परीक्षक होता है जिसके नीचे हर एक रेलवे के लिए एक 
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी होता है । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय 
में उस की मदद करने के लिए भी एक उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 
(रेलवे) होता है! 
5, रलों की वित्तीय हालत 


अन्त में रेलवे की विद्यमान वित्तीय हालत का परिचय हो जाना चाहिए। 
]963-6+ के आयव्ययक के अनुसार रेलों की यातायात से कुल प्राप्ति 599: 69 
करोड़ रुपए है । नौ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 954-55 में यही आमदनी 286< 7 करोड़ 
थी । इस प्रकार कुल यातायात आमदनी में लगभग 00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है 


963-64 में कुल साधारण संचालन व्यय 433- 76 करोड़ रुपए है । यही व्यय 
954-55 में 205*8 करोड़ रुपए था । अर्थात्‌ 7954-55 की तुलना में 
इस मद पर लगभग 62- 4 प्रतिशत वृद्धि हुईं है। 


मूल्य ह्वास आरक्षित निधि जो कुल परिचालन व्यय का अंश होती है उसमें 954- 
55 में 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 7949 के अभिसमय के निश्चय से पड़ा करता था । 
पर 954 के अभिसमय ने उसे 35 करोड़ रुपए स्थिर किया । 954 में वह राशि 
संसद्‌ की अनुमति से 45 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कर दी गई और 960 के अभि- 
समय के अनुसार यह राशि 70 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अभी तक थी' पर अब 80 
करोड़ रुपए है । 


सामान्‍य राजस्व को 963-64 में अंशदान 80* 6 करोड़ रुपए दिया जाने वाला 
है। यही अंशदान 954-55 में 34- 96 करोड़ था अर्थात्‌ सामान्य राजस्व को 
मिलने वाले अंशदान में पिछले वर्षो में काफ़ी वृद्धि हुई है । 


विकास निधि में 963-64 में 3:00 करोड़ रुपए जम। किए जाने वाले हैं । 
954-55 में यही राशि 970 करोड़ रुपए थी। लेकिन विकास निधि के बारे 
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में कोई सरल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि यह इस पर निर्भर होता है 
कि कितनी बचत रही है इसलिए विकास निधि में जमा हर वर्ष प्राक्कलित राशि से 
कहीं कम हो पाती है । उल्लेखनीय है कि 954 की तुलना में अब विकास निधि से 
निकाली गई राशि में काफ़ी फ़के है। 954-55 में यह राशि 2- 78 करोड़ रुपए 
थी। 963-64 के आयव्ययक में यह राशि 26- 00 करोड़ रुपए है । 


रेलों के पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है । पूँजी व्यय 963-64 में: 
68, 79, 93, 000 रुपए किया जाने वाला है। 954-55 में वह 32,25, 46, 00 0 
रुपए था । 


अन्त में रेलों के एक और आँकड़ का परिचय देन। चाहिए अर्थात्‌ रेलों का परिचालन 
अनपात । अवगित मदों को छोड़ कर (पर मल्य ह्वास आरक्षित निधि में जमा को 
शामिल करते हुए ) संचालन व्यय की कुल  प्राप्तियों की तुलना में अनुपात को संचालन 
अनपात कहते हैं । परिचालन अनुपात इस बात का निदंशक है कि रेल व्यवसाय स॒द॒ढ 
है या नहीं । वह यह बतलाता है कि आय की तुलना में परिचालन व्यय कितना है। 
963-64 के आँकड़ों के आधार पर परिचालन अनुपात 78-3 प्रतिशत है ॥ 
]954-55 में वह 8:77 प्रतिशत था । 


उपरोक्त आय व्यय और अन्य महत्त्वपूर्ण वित्तीय तथ्यों का विकास पिछले 
सालों में किस प्रकार होता रहा है यह पिछले दो पृष्ठों पर दी गई सारिणी से ब्रकट 


होगा । 


अध्याय 0 


वित्त-व्यवस्था संबंधी कुछ समस्याएँ 


. आयव्ययक संबंधी सुधार 


संसदीय नियन्त्रण का साधन और राजकीय अथनीति का दिग्दशक होने के 
नाते यह आवश्यक है कि आयव्ययक का स्वरूप और उसके सम्बन्ध की संसदीय 
प्रक्रिय ऐसी हो जो उपरोक्त उद्देश्य को पूरा कर सके । इस सम्बन्ध में पिछले कई 
वर्षो से आयव्ययक की व्यवस्था में लोगों ने त्रुटियाँ पाई हे । सरकार* तथा संसर्दीय 
समितियों हारा इस प्रदइन पर विचार किए जाने के बाद ऐसी धारणा है कि अब' भी 
आयव्ययक में सुधार करने की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। यह कहना कठिन 
है कि कौन सी त्रुटियों में तथ्य है और कौन सी में नहीं । उन त्रुटियों में से किस के 
पीछे क्या तक है और उस त्रूटि को दूर करने के लिए सुझाए गए उपायों के पीछे क्या 
तक है, यह आगे बतलाने की चेष्ट। की गई है । 


(क) आयव्ययक में त्रुटियाँ :--- ( !) आयव्ययक में पहली त्रुटि यह बतलाई जाती 
है कि इससे सरकारी वित्तीय व्यवहारों का पूरा-पूरा दिग्दशन नहीं होता । केन्द्रीय 
सरकार के आयव्ययक के सम्बन्ध में आलोचकों का आक्षेप है कि इसमें राज्य 
सरकारों के कामों का (जैसे यदि भारत सरकार राज्य सरकारों को ऋण अथवा 
सहायक अनुदान देती है तो उस राशि से उन्होंने क्या किया) समावेश नहीं होता। 
इसी प्रकार उनका आक्षेप यह भी है कि सामाजिक रक्षा व सरकारी उद्योगों पर व्यय 
किए गए वित्त के परिणामों का उसमें विस्तार से जिक्र नहीं होता । 


(2) आयब्ययक में दूसरी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि आयव्ययक के व्याख्या- 
त्मक ज्ञापक दुर्बोध और अपर्याप्त हें । आलोचकों का कहन। है कि ज्ञापक में बड़ी 
योजनाओं के बारे में उल्लेख उतने विस्तार से नहीं होता जितना कि व्यय प्रस्तावों 
को समझने के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ--राज्यों को दिए जाने वाले 
सहायता अनुदान तथा ऋणों का क्‍या प्रयोजन है, वे कैसे खर्चे किए जाने हैं, आदि 
जानकारी ज्ञापक में नहीं होती । 


(3) आयबव्ययक में तीसरी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इससे यह नहीं 
जाना जा सकता कि किसी एक सेवा पर कुल कितना व्यय हुआ है क्योंकि एक ही 
सेवा के प्रावकलन कई माँगों व मंत्रालयों के अन्तर्गत दिखलाए हुए होते हें जेसे 


*सरकारी प्रयत्न के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-- 


() 95-52 से अनुदानों की माँगें मंत्रालयों के अनुसार पेश की जाती हैं 
न कि एक साथ तीन-चार मंत्रालयों के लिए । 


(2) 952-53 से माँगें निवल के स्थान पर कुल राशियों के रूप में ली जाती हैं 
ताकि की प्राप्तियों का प्रयोग सरकार, संसद्‌ की आज्ञा के बिना न 
कर सके । 


(8) 
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शिक्षा-कार्य पर खर्च शिक्षा विभाग की माँगों में दिखलाया जाता है पर सकल की बिल्डिंग 
का खर्च “निर्माण, आवास तथा पूति मंत्रालय” के अन्तगंत दिया जाता है । 


(4) आयबव्ययक में चौथी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इसमें प्राक्कलनों का 
आधार बहुत कमज़ोर होता है । आलोचकों क। कहना है कि सितम्बर-अक्टबर 
में बनाये जाने के कारण आयव्ययक प्राक्कलन केवल छह महीने के आय-व्यय की प्रगति 
के आधार पर ही बनते हैं जो संतोषपूृर्ण नहीं है। उनका यह भी कहना 
है कि कई मदों का तो प्राक्कलन करना ही ग़लत है जिनके बार में किसी प्रकार 
का अन्दाज़ लगना व्यथ है जसे विदेशों से आने वाली मशीनों आदि का व्यय अथवा 
विदेशों से प्राप्त होने वाली आथिक सहायता आदि । 


(5) आयदबव्ययक में पाँचवी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि उसमें योजना व्यय 
(?59 फा००००7४ए०८) को अलग से जानने का कोई तरीका नहीं। आलोचकों 
का मत है कि पंचवर्षीय योजना पर किए गए व्यय को माँग पुस्तकों * में अलग से 
दिखलाने से इसका अन्दाज़ लग सकता है कि पंचवर्षीय योजना की प्रगति कसी 
हो रही है और सरकार के सामान्य कार्य किस प्रकार बढ़ रहे है । 


(6) आयब्ययक में छठी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि प्रस्तुत प्रणाली में 
संसद में विवाद के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं मिलता। आलोचक इस सम्बन्ध 
में इंगलेण्ड की पद्धति का उदाहरण देते हे जहाँ व्यय प्रस्ताव सभा के' सम्मख चार 
महीन पड़े रहते ह यद्यपि वहाँ भी व्यय-माँगों पर बहस कुल 20-2] दिन ही होती है । 
इूंगलंण्ड का ही उदाहरण देकर उनका यह भी कहना है कि भारतीय संसद में 
व्यय-प्रस्तावों की परीक्षा उस सूक्ष्मता से नहीं होती जिस सूक्ष्मता से इंग्लेण्ड में 

मेटी आन सप्लाई की सहायता से होती है। “कमेटी आन सप्लाई” इंगलण्ड के 
हाउस आफ़ का मन्‍्स' की उस समिति का नाम है जो पूरे सदन के सदस्यों की होती है। 
संसद की औपच।रिकता से बचने के लिए वहाँ सारे सदन की समिति बनाने की प्रया 
है जिसमें व्यय-प्रस्तावों पर विचार किया जाता हूं। 


(7) आयबव्ययक के सम्बन्ध में अन्तिम और सातवीं त्रुटि यह बतलाई जाती है 
कि वित्तीय वर्ष (जिसके लिए आयब्ययक प्रस्तुत किया जाता है) की अवधि उपयुक्त 
नहीं है. । त्रुटि बतलाने वालों का कहना है कि भारतीय अथ्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान 
है और लगान आदि से प्राप्तियाँ प्राय: अक्तूबर के अन्त में ही शुरू हो पर्ती है अत 
उसके पहले आय के कोई प्रावकलन बनाना ग़लत है। दूसरे, व्यय की दृष्टि से 
भी यद्यपि वित्तीय वर्ष अप्रेल में शुरू हो जाता है पर बीच में वर्षा ऋतु (जून-जुलाई ) 
होने के कारण कोई निर्माण-कार्य नहीं हो पाता। फिर वित्तीय वर्ष के अन्त 
में व्यय के लिए जल्दबाजी होने लगती है। इसलिए कुछ लोगों का यह कहना 
है कि वित्तीय वर्ष अक्तूबर से शुरू होना च।हिए । दूसरों का कहना है कि भारतीय 
वित्त-वर्ष दिवाली से प्रारम्भ होना चाहिए जो व्यापारिक दृष्टि से भी उपयुवत 


है। 


*प्रत्येक व्यय मद के लिए तो नहीं पर माँग-पुस्तकों में जहाँ भी व्यय का कुल 
जोड़ दिखाया जाता है वहाँ उस्त कुल में कितना योजना पर व्यय है. और कितना 
अन्यथा यहु 959-60 के आयव्ययक से दिखलाया जाने लगा है। इन्हीं योजना 
व्ययों की प्रत्येक माँग के अन्त में 963-64 से एक सूची भी दी जाती है। 
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(ख) त्रुटियों के उपाय:--() पहली त्रुटि के सम्बन्ध में यह उपाय 
बताया जाता है कि समाज, रक्षा तथा राजकीय उद्योगों के वित्तोय परिणामों को 
विश्लेषण के साथ आयबव्ययक में दिया जाना चाहिए ताकि व्यय प्रस्तावों का पूर्ण ज्ञान 
हो सके । इस सम्बन्ध में अमरीका में प्रचलित कार्यफल आयव्ययक (ए८-0777870८ 
छण्58०८) प्रथा को उद्धत कया जाता है जिसमें यह दिया जाता है कि प्रत्येक व्यय 
प्रस्ताव का भौतिक परिणाम क्या होने वाला है । यह सुधार आदर्श आयबव्ययक की 
दृष्टि से तो ठीक है पर उसके लिए राष्ट्रीय वित्त लेखे का ससचित आधार होना 
चाहिए। किन्‍त राष्ट्रीय अर्थ लेखा अभी नही बना इसलिए यह सम्भव नहीं । इस 
प्रकार यह जाना जा सकता है कि प्रस्तुत सरकारी उद्योगों ने क्‍या प्रगति की है 
और उनसे क्‍या लाभ या हानि हुई है। परन्तु यह नहीं जाना जा सकता कि राष्ट्र की 
कुल-अर्थ स्थिति पर उनका क्‍या परिणाम होगा। यह तभी सम्भव है जब सामूहिक 
रूप से अथ प्रगति का अध्ययन हो रहा हो । जब तक साम्‌हिकता नहीं लाई जाती 
तब तक सरकारी आयजव्यय के परिणामों को अलग से जानना कठिन है और राष्ट्रीय 
उद्योगों के परिणामों को जानना तो और भी कठिन । 


(2) द्वितीय त्रुटि के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि व्याख्यात्मक ज्ञापक 
इतना व्यापक होना चाहिए कि उससे त्रुटि में बतलाई गई सारी कमी पूरी हो सके । 
कुछ लोगों का इस सम्बन्ध में सुझाव है कि प्रत्येक मंत्रालय * के नाम अलग अलग 
व्याख्यात्मक ज्ञापफक हो जिसमें उन मंत्रालयों की वाषिक रिपोर्ट भी शामिल 
की जा सकती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि प्रत्येक मंत्रलय के लिए 

अलग से आयव्ययक पेश होना चाहिए जेसा कि रेल विभाग के लिए होता है। दूसरी 
ओर विद्यमान प्रथा के समथंकों का यह कहना है कि व्याख्यात्मक ज्ञापक को वथा 
बहत बनाने से कोई लाभ न होगा । व्याख्यात्मक ज्ञापक पिछले वर्षो में अनिवाये 
जानकारी के लिए बढ़ता रहा है। वास्तव में व्याख्यात्मक ज्ञापक इतना बड़ा 
भी न होना चाहिए कि फिर उसे खोलने की इच्छा ही न हो। मंत्रालयों की वाषिक 
रिपोर्टों को व्याख्यात्मक ज्ञापक में शामिल करना सरकार की दृष्टि में 
उपयकत नहीं क्योंकि बजट के समय संसद के पटल पर रखी जाने वाली मंत्रालयों 
की वाधषिक रिपोर्टो में पिछले वर्ष के कार्यो का विवरण होता है और व्याख्यात्मक 
ज्ञापक में केवल आने वाले वर्ष के सम्बन्ध में व्यय-प्रस्तावों की वित्तीय दृष्टि से चर्चा 
होती है। एक और कारण यह है कि व्याख्यात्मक ज्ञापक में आ्राय और व्यय दोनों ही 
तरह के प्रस्तावों १र टीका होती है, जबकि वार्षिक रिपोर्टो में केवल व्यय परिण/मों 
का ही विवरण होता है अ्रतएव व्याख्यात्मक ज्ञापक में विशेष परिवर्तत करने की कोई 
आवद्यकता नहीं । 


(3) तीसरी त्रुटि के निवारण के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि माँगों की 
पुनरंचना होनी चाहिए ताकि किसी एक सेवा पर किए गए सारे व्यय एक ही माँग 


*प्र॒त्यक मंत्रालय के अलग से व्य|ख्यात्मक ज्ञापक तो नहीं पर प्राक्कलित राशियों 
के पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय से भिन्न होने के कारणों को जो पहले व्याख्यात्मक 
ज्ञापक में दिया जाता था, अब विभिन्न मंत्रालयों की माँग-पुस्तकों के साथ दिया जाता 
है। इसी प्रकार पाँच लाख से अधिक व्यय वाली परियोजनाओं पर टिप्पणियाँ भी 
मत्रालयों की माँग-पुस्तकों के साथ अलग-अलग दी जाती हें । 
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में रखे जा सकें । यह सुधार बतलाना आसान है पर इसे कार्यान्वित करना कठिन | 
विद्यमान व्यवस्था के समर्थकों का इस विषय में कहना है कि एक तो जब तक संसदीय 
शासन प्रणाली में सरकारी कार्यो का दायित्व विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग है तब 
तक पूरी तौर पर सारी सेवाओं को एक ही माँग और तदनुसार एक ही मंत्रालय के 
अन्तगंत रखना कठिन है। शिक्षा पर हुए व्यय को ही लीजिए, यदि स्कूल की बिल्डिग 
का निर्माण, निर्माण विभाग द्वारा होना है तो इस सम्बन्ध की व्यय माँग केवल निर्माण 
मंत्रालय के अन्तर्गत ही दिखलाई जा सकती है। दूसरे, कुछ ऐसे विषय है जिनका 
वितरण करना कठिन है जसे लेखा परीक्षा की फीस, पेन्शन आदि | जेसा कि अध्याय 
चार में पाठकों ने पढ़ा होगा कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के लिए संविधान 
में लेखा परीक्षा एक विभाग है जो सामूहिक रूप से दोनों सरकारों के विभिन्न 
विभागो के लेखें की लेखा परीक्षा करता है । इसलिए यह तय करना कठिन है कि 
कितना व्यय शिक्षा विभाग के लेखे की जाँच के लिए करना पड़ता है और कितन। व्यय 
अन्य किसी विभाग की लेखा परीक्षा के लिए करना पड़ता है। अर्थात्‌ परा-परा सेवा 
व्यय (सब दृष्टि से) नियत करना ही कठिन है। लेकिन सेवाओं के व्यय को मोटे 
तौर पर अवश्य एकत्रित* किया जा सकता है जैसा कि इंगलेण्ड में होता है। वहाँ 
भले ही सेवाओं /माँगों की रचना मंत्रालयों के अंतरगंत हो पर माँग के नीचे एक टिप्पणी 
दी हुई होती है जिसमें यदि तत्संम्बन्धित कोई माँग किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत 
हो तो उन्हें एक साथ इस टिप्पणी में दिखा कर यह दिखलाया जाता है कि उस 
सेवा पर कल कितना व्यय हुआ है। भारतीय आयबध्ययक में भी यह अवश्य किया 
जासकता है। 


(4) आयबव्ययक की चौथी त्रुटि के उपाय स्वरूप यह बतलाया जाता है कि आय 
और व्यय दोनों के प्रस्तावों को संसद्‌ के सम्मुख एक साथ उपस्थित न क रके उन्हें अलग- 
अलग (अर्थात्‌ पहले व्यय के प्रस्ताव, बाद में आय के प्रस्ताव) पेश करने चाहिए 
कहा जाता है कि इंगलण्ड में ऐसा ही होता है । इंगलेण्ड में व्यय के प्रस्ताव 'हाउस ऑफ़ 
कामन्स' के सम्मुख फरवरी में आते हे व आय के अप्रेल में । बगर इंगलेण्ड की नकल 
किए भारत में एसे अवसर आये हैं जब आय और व्यय दोनों प्रस्ताव 
एक साथ प्रस्तुत करने से आयव्ययक के सारे संतुलन में प्रगटत: गड़बड़ी पड़ चुकी 
है। 95 में अनुदानों की माँगों पर बहस के समय वित्त मंत्री ने सभा को सूचित 
किया था कि आगामी वर्ष के अर्थोपाय के एक अंग अर्थात्‌ गतवर्ष के रोकड़ अवशेष 
5 करो ड़ न होकर अब 55 करोड़ रहेंगे। इस पर संसद्‌ में काफ़ी सरगर्मी हुई 
थी और कहो गया था कि यदि सरकार ने रोकड़ अवशेषों का ठीक-ठीक अन्दाज़ 
लगाया होता तो कदाचित जनता को कोई शुल्क या कर न देना पड़ता, या कम देना 
पड़ता । वित्त मंत्री ने इस आरोप का उत्तर देते हुए यह कहा था कि जिस आधार 
पर आय के प्राककलन बनाए जाते हैं उनको दृष्टि में रखते हुए रोकड़-बाकी में अच्तर 
होना स्वाभाविक है। कहा जाता है कि इसी कमज़ोरी को दूरकरने के लिए आय 
के प्रावकलन स भा के सम्मुख देर से लाए जाने चाहिए जिससे पहले से जाना जा 
संके कि कुल रोकड़ अवशेष कितने रहे हें। लेकिन इसके विरुद्ध यह तके है कि 





अयवांपि माँगीं की रचना तो अभी भारतीय आयबव्यंयक में इस आधार पर नहीं 
होती पर लोक लेखे को इस आधार पर रखने की दिशा में 967-62 से क़दम उठ 
जा रहे हैं । (देखिए, व्याख्यात्मक ज्ञापक' 96-62) ' | 
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जब तक आय का सर्वागीण अन्दाज़ नहीं लगता तब तक व्यय के प्राक्कलनों को भी 
अन्तिम रूप देन कठिन है। आय-व्यय के प्राकक्लन' अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों 
को दृष्टि में रखना अनिवाय है। व्यय आखिर उतना ही तो किया जा सकता है 
जितनी की आय हो अथवा जितने के लिए अर्थोपाय किए जा सके । ' अतएव आय के 
प्राककलन उसो अवस्था में तेयार किए जाने और सदन के सामने पेश किए जाने 
स्वाभाविक हें । 


इस त्रुटि का एक और उपाय यह बतलाय। जाता है कि आय और व्यय सदन में 
देर से पेश किए जाएँ ताकि दोनों के आँकड़े अधिक शुद्ध हों । पर इसके विरुद्ध यह तेके 
है कि यदि आयव्ययक के प्राक्कलन बनाना देर से शुरू किया जाएतो लेखानुदान 
भी देर से सभा के सम्मुख लाना पड़ेगा । क्‍योंकि लेखानुदान की माँगें मुख्य 
माँगों के तय हो जाने के बाद ही बनती हें और लेखानुदान को माँगें देर से आने १२ 
पहली अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के सिद्धान्त में गड़बड़ी पंदा हो सकती है। 
अतएव जब तक लेखानुदान बिल्कुल ही काल्पनिक राशि के लिए न लिया जाए तब तक 
यह सुधार संभव नहीं है । 


आयबव्ययक के आधारों को ही दुढ़ बनाने की दृष्टि से एक और उपाय बताया 
जाता है, जैसा कि नियन्त्रक तथा महा।लेखा परीक्षक, श्री अशोक चन्दा ने सिविल 
विनियोग लेखा प्रतिवेदन 3955 के परिशिष्ट में बताया है कि व्यय के विस्तृत प्रावकलन 
बनाने की आवश्यकता ही नहीं। सरक।र को संसद्‌ से केवल प्रतीकानुदान लेने चाहिए। 
विभागों को संसद्‌ से पूरक अनुदान के रूप में और अर्थोपाय तब लेने चाहिए जब कि 
पुख्ता आधार पर शुद्ध प्राककलन बन सकें। पर इसके बारे में कहा जात। है कि ऐसा 
करने से आय और व्यब में संतुलत लाना कठिन हो सकता है। कहते है कि इससे सरकार 
के कार्यक्रम में कठिनाई हो सकती है। दूसरे सरकार के लिए वैधानिक दृष्टि से 
भी यह उचित न होगा कि वें अपना कार्यक्रम (आगामी वर्ष के लिए) जानते हुए 
भी संदन के सामने पूरी माँगें न रखें । 


(5) पाँचवी त्रुटि के निवारणार्थ यह बतलाया जाता है कि आयव्ययक वेसा ही 
पेश किया जाए जैसा कि आजकल किया जाता है पर उसके साथ एक गौण 
आयबव्ययक योजना-व्यय के लिए भी पेश किया जाना चाहिए | इसके उत्तर में 
8955-56 की वित्त मंत्रालय की वाषिक रिपोर्ट में सरकार ने अपने विचार इस 
प्रकार प्रगट किए हेः-- | 


“समय-समय पर इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि हिसाब रखने के ढंग में 
ऐसा संशोधन करना चाहिए कि योजना-व्यय योजनेतर-व्यय से हक 
जाए। समस्‍या बहुत पेचीदा है। सरकार के लगभग सभी क्रिया-कलापों में 
योजना व्याप्त है और इस समय का योजना-व्यय बाद में अधिकतर 
सामान्य व्यय का ही अंग बन जाएगा। फिर योजना की अवधि में भी हर 
साल ऐसे परिवर्तन हो सकते हैँ । इस तरह, योजना-व्यय और ग्रोजनेतर- 
व्ययके बीच अन्तर बतलाना कठिन है। योजना-व्यय की निरन्तर बदलती 
हुई परिभाषाओं में सामंजस्य बिठाने के लिए लेखा भ्रणाली को बदलना 
वांच्छनीय नहीं है। लेखे .में ऐसी पृथक व्यवस्था करने में कुछ'व्य|व- 
हारिक कठिनाइयाँ भी हें ।ः क्‍योंकि योजना-व्यम और सामान्य 
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व्यय कई स्थितियों में अभिन्न रूप से मिला हुआ होता है। उदाहरणार्थ, इस 
साल योजना के अंग के रूप में जो स्कूल खोले गए हें वे अगले साल सामान्य 
दायित्व में आ जाएंगे । इसी प्रकार किसी विभाग विशेष में योजना के 
अंग के रूप में की गई वेतन वृद्धि हर साल मौजूदा वृद्धि से भिन्न नहीं 
दिखलाई जा सकती । 


थदि पृथक्करण सिद्धान्ततः: संभव भी हो तो उसके लिए भगतान 
अधिकारियों, खज़ानों और लेखा कार्यालयों को आरम्भ से ही' पृथक रसीदें 
(५४००८४८०) बनानी पड़ेंगी । इससे काम भी बहुत बढ़ जाएगा और 
कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ेगी । इस मामले पर बड़ी साव- 
धानी से विचार किया गया है और सरकार तथा नियन्त्रक व महालेखा- 
परीक्षक दोनों इस' निर्णय पर पहुँचे हें कि योजना-व्यय और योजनेतर-व्यय 
को' बिल्कुल अलग-अलग रखना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव' नहीं । परन्तु 
प्रबन्ध अधिकारियों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे अपने अभिलेखों 
से तथा सरकारी व्यय के मख्य, छोटे और सविवरण शीर्षकों के अधीन 
दिए गए पूरे व्यौरों की सहायता से, जेसा कि अब भी हो रहा है, योजना-व्यय' 
के मोटे-मोटे अंक अपनी वाषिक रिपोर्ट के लिए निकाल' सके ।” 


(6) छठी त्रुटि के उपाय स्वरूप यह बतलाया जाता है कि भारत में भी 
संसद को एक समिति होनी चाहिए जो सक्ष्मता से व्यय प्रस्तावों की जाँच कर सके । 
लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्तशायनम्‌ अय्यंगार* स्वयं कई बार इस' बात 
पर अपना विचार प्रगंट कर चुके हे । उनका मत है कि इंगलेण्ड की भाँति यहाँ 
भी कमेटी आफ़ दि होल' हाउस” की प्रथा को लागू करना चाहिए। पर उसके 
विरोध में यह तक है कि समिति प्रथा से कहाँ तक आयव्ययक अधिक सूक्ष्मता से 
देखा जा सकेग।, यह सन्देहात्मक है। इंगलेण्ड में परम्परा से कुछ पद्धतियाँ बन' 
चली हे पर यदि भारत में सारे सदन' की ही समिति बननी हो तो सम्भव' है कि वह 
कुछ भी काम न कर. सके । दूसरे, इंगलेण्ड की पद्धति को अपनाने का अर्थ यह होगा 
कि लेखानृदान' अधिक समय के लिए लेना पड़ेगा । दीघे काल के लिए लेखानदान' 
लेने में शासकीय असुविधाएं (लेखा निर्माण की दृष्टि से) तथा बाज़ार में अनिर्चय 
रहने का खतरा है. और यदि सदन की कोई छोटी' समिति आयबव्ययक की जाँच 
करने वाली हो तो प्राककलन समिति है ही जो प्राककलन प्रस्तुत 
होते ही उनकी परीक्षा कर सकती है, और बहस शुरू होने के पहले सभा को रिपोर्ट 
हे 2 है जैसा कि 956-57 की प्रावकलन समिति ने रेल आयव्ययक के सम्बन्ध 

या था। 


*आठ मार्च, व956 तथा पाँच अप्रेल, 956 को संदन में अन॒दानों की माँगों पर 
बहस होते समथ उन्होंने अपने विचार प्रगट किए थे । पहले अवसर पर उन्होंने इस 
प्रकार कहा था : में इस पर भी विचार कर रहा हूँ कि आयव्ययक के विषय में 
सारा सदन एक समिति का रूप क्यों न ग्रहण कर ले। सामान्य चर्चा के बाद वे विभिन्न 
विषयों पर अनौपचारिक ढंग से चर्चा कर सकते हें और कुछ निर्णयों पर पहुँच सकते 
हैँ जो सदन के सामने रखे जाएँ । यह प्रथा विदेशों में प्रचलित है । इससे सदन के' 
रूप में एकत्रित होने की औपचारिकता का अन्त हो सकता है ।” 
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(7) अन्त में सातवीं त्रुटि के सम्बन्ध में यह बतलाया जाता है कि वित्तीय वर्ष 
तुरन्त बदल' देना चाहिए । पर इसके विरोधकों का कहना है कि वित्तीय वर्ष बदलने 
से कोई फ़ायदा न होगा क्योंकि जहाँ तक वर्षा ऋतु आदि की कठिनाई है वह तो वर्ष 
में कभी न कभी होगी ही अतः आय-प्राक्कलन की दृष्टि से अप्रैल से मार्च तक के 
वर्ष में ही अनुमान बनाना ज़्यादा सुविधाजनक होता है । सरकारी वित्तीय वर्ष को 
व्यापारिक वित्तीय वर्ष के अनुकल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं । 


(ग) समीक्षा:---उपरोक्‍त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहाँ सभी को स्थल 
रूप से सुधार की आवश्यकता अनुभव हो रही है वहाँ एक खास उपाय ढूँढ़ निकालना 
कोई आसान बात नहीं जान पड़ती । सरकार द्वारा पिछले वर्षो में उठाए गए कदम 
आयबव्ययक को कुछ हद तक अधिक उपयोगी बनाने में सिद्ध हुए हे जैसे आयव्ययक के 
साथ एक आध्िक सर्वेक्षण दिया जाना, आयव्ययक के आँकड़ों का आथिक 
दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण, ऐसे अनुदान के बारे में जो पुनः नहीं लिए जा रहे हें 
अलग पुस्तक, माँगों में सकल (05:055) आँकड़े देना न कि शुद्ध । प्रथम 
लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने भी अपने 20वें प्रतिवेदन में आयव्ययक 
सम्बन्धी सुधार पर अपने विचार प्रगट किए हे । उपर्युक्त सभी सुझावों का कम- 
ज्यादा समर्थन करने के साथ साथ समिति ने कुछ मौलिक सुझाव भी दिए हें जैसे-- 


() प्रस्तुत आयव्ययक लेखा रुढ़ है, उसे आथिक विवरण प्रधान होना चाहिए । 


(2) आयदव्ययक में स्थूल रूप से प्रकाशित राशियों की अर्थात्‌ “एक मुइ्त राशि” 
([,पणए 8पाय ?70शंशं०05) प्रालक्कनों की मात्रा कम होनी चाहिए । 


(3) रक्षा सेवा सम्बन्धी प्रावकलन प्रणाली में आमूल परिवर्तेत होना चाहिए । 
उसे पढ़कर विभिन्न घटकों (ए-7४७), संस्थाओं, अन्तर सेवा संगठनों 
([767-567एॉ०९४ 0785775480००) पर क्‍या व्यय हो रहा है यह 
जानना सम्भव होना चाहिए । 


(4) स्थाई वित्त समिति को पुनः जीवित कराना चाहिए भले ही समिति 
की सलाह केवल सलाह के रूप में हो और सरकार उससे' बाध्य न हो । 


(5) सरकार को चाहिए कि वह बाज़ार से ऋण लेने से पहले इस सम्बन्ध में 
हमेशा संसद्‌ को पूर्व सूचता दे । ऋण का ब्योरा भी संसद को सूचित करना 
चाहिए, ओर 


(6) वित्त विधेयक में ऐसे ही संशोधन शामिल किए जाने चाहिएँ जो कर या 
शुल्क परिवतंन से प्रत्यक्ष संम्बन्धित हों । 


देखना है, अभी इस दिशा में और कौन-कौन से क़दम उठाए जाते हें। सच पूछा 
जाए तो यह अनवरत पुनरीक्षण का विषय है और जैसे-जसे हमारा आथिक या राज- 
नेतिक विकास होगा, हमें आयव्ययक में हेरफेर भी करना होगा । 
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2. राष्ट्रीय उद्योगों/व्यवसायों पर संसदीय नियंत्रण 


राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में सबसे विवादपूर्ण कोई विषय रहा है तो वह राष्ट्रीय 
उद्योगों पर संसदीय नियंत्रण है । सामान्य सरकारी विभाग में हुर कदम पर उच्च 
अधिकारी और स्वयं संसद का नियंत्रण (बग़र किसी रुकावट के) हो सकता है 
पर यदि यही सिद्धान्त राजकीय उद्योगों के विषय में लागू किया जाए तो उनका 
काम चलना ही मुश्किल हो जाए । उद्योग अथवा व्यवसायों में अभिक्रम की आव- 
इयकता होती है, परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है न कि जब तक बजट 
संसद द्वारा पास न हो जाए एक कौड़ी न खर्च कर सकें और जब तक कि उच्चतम 
अधिकारी की आज्ञा प्राप्तन हो जाए वे इधर का उधर कुछ न हिला सके । उसमें 
लोच व उद्यम की आवश्यकता होती है। पर साथ ही इसके माने यह भी नहीं कि 
राष्ट्रीय उद्योग कार्य की स्वतन्त्रता के नाम पर जो चाहें करें, क्योंकि भले ही सरकार 
और संसद ने स्वयं उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता दी हो, परन्त उन व्यववायों और 
उद्योगों में सरकारी अर्थात्‌ जनता का पेसा लगा है और उनमें से बहुतों के पीछे जन 
सेवा का हेत रह है। अतउव आवद्यक है कि वे संसद के प्रति अपनी नीति व काम के 
लिए उत्तरदायी हों | यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है कि कार्य की स्वतन्त्रता और 
83 नियन्त्रण परस्पर किस अनुपात में रखा जाए ताकि दोनों उद्देश्यों की पूर्ति 

सके । 

(क) भारत में नियंत्रण की विद्यमान व्यवस्था:---- 7950 से पहले 
राष्ट्रीय उद्योगों या व्यवसायों पर संसद के नियन्द्रण की समस्या न थी क्योंकि 
एक तो उद्योगों या व्यवसायों की संख्या ही कम थी और दूसरे जो थे भी वे पूर्ण 
रूप से सरकारी विभागों के अंग ही हुआ करते थे। केवल पृथक व्यवस्था के लिए 
उनका व्यापारिक लेखा आदि अलग रखा जाता था। (जैसा कि अध्याय 3 में 
बतलाया गया है)। उनके लेखे की जाँच भी नियन्त्रक तथा महालेखापाल द्वारा 
होने के कारण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के रूप में संसद्‌ को उनकी जाँच करने का 
अवसर मिलता था। पर 948 में औद्योगिक नीति और 950 में प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के अतगत बड़े पेमाने पर उद्योगों” की वृद्धि के लिए उन्हें कम्पनी या 
निगमों का रूप देने के समय यह समस्या उत्पन्न हुई। इस सम्बन्ध में पहले तत्कालीन 
नियन्त्रक तया महालेखायाल श्री नरहरि राव ने प्रशत उपस्थित किया था कि यह 
कहाँ तक उचित है कि भारत की समेकित निधि से निकाले गए वित्त से प्रारम्भ 
उद्योगों को ऐसे स्वरूप में रखा जाए कि उसे (अर्थात्‌ महालेखा परीक्षक को) 
उनके लेखे की परीक्षा करने का अवसर न मिले (क्योंकि कम्पनी के तौर पर 
रजिस्टर्ड होने पर यह आवश्यक नथा कि महूालेखा परीक्षक द्वारा ही जाँच हो ) 
जब कि संविधान के अन्तर्गत उसका यह दायित्व है कि भारत की समेकित निधि 
से हुए सारे व्यय की वह लेखापरीक्षा करे। नियन्त्रक ने लोक लेखा समिति का 
ध्यान भी इस' बात की ओर आकर्षित किया । लोक लेखा समिति ने यह सिफ़ारिश 
की कि राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय नियन्त्रण की आवश्यकता है । इसी समय 
आक्कलन समिति ने भी अपनी 6वीं रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की कि संसद को 
संकिस्तार यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्योगों की क्‍या प्रगति 
हो रही है । राष्ट्रीय उद्योगों को संसद के सम्मख वाषिक प्रतिवेदन देने चाहिए। 


* भारत सरकार के उद्योग, व्यवसाय व अन्य स्वायत्त निकायों. की सूची के लिए 
प्रिशिष्ट 9 देखिए । 
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इन सब आलोचनाओं के फलस्वरूप अब सरकार ने संसदीय नियन्त्रण सिद्धान्त 
स्थूल रूप से स्वीकार कर लिया है और उसके लिए नीचे लिखे कदम उठाए है-- 


(7) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


प्रायः प्रत्येक राष्ट्रीय उद्योग और व्यवसाय के लेखे की परीक्षा करने 
का अधिकार अब नियन्त्रक को दिया गया है। 


सरकार को अब उद्योग की व्यवस्था के बारे में भी निर्देश देने का 
अधिकार है । और चूँकि सरकार संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होती है 
अतएव संसद्‌ को भी उस पर नियन्त्रण का अधिकार मिल गया है। 


पंजी निवेश ((»०४६७) [776८5४०००४), बड़े क़रार आदि के विषय 
में अब राष्ट्रीय उद्योगों के लिए वित्त मंत्रालय की सलाह लेनी जरूरी 
है। यदि क़रार विदेशों से होते हैं तो उस अवस्था में करारों की प्रति 
संसद के सन्‍्मुख भी रखी जाती है। 

राष्ट्रीय उद्योगों के लिए यह अनिवाय॑ है कि वे अपनी वाषिक 
कार्यवाही की रिपोर्ट तथा लाभ-हानि के लेखे आदि संसद्‌ के सन्‍्मुख रखें । 


उद्योगों के लिए अब सलाहकार समितियाँ नियुक्त की गई हें जिनमें ग़र 
सरकारी व्यक्ति भी होते हें ताकि जनता के हित को ध्यान में रखा जा सके । 


ये उपाय कम्पनियों के विषय में अर्थात्‌ ऐसे उद्योग जिनकी रचना कम्पनी के रूप 
में की गई है उनके विषय में (भारतीय कम्पनी अधिनियम, 956) में तथा निगमों के 
विषय में निगमस्थापक अधिनियमों में दिए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इन 


के कुछ उद्धरण परिशिष्ट 9 में दिए गए हे । 


-] 


इनके अतिरिक्त पूर्ण संसदीय नियन्त्रण के भी कुछ मार्य उपलब्ध हैं जो इस 
प्रकार है --- 


() 


(2) 


(3) 


संसद्‌-सदस्य राष्ट्रीय उद्योग के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछ सकते है और 
अत्यधिक सूक्ष्म प्रइनों को छोड़कर मंत्री बाकी प्रश्नों का उत्तर देते 
भी हैं। 


आयबव्ययक पर बहस के समय भी संसद राष्ट्रीय उद्योगों की परीक्षा 
कर सकती है । बाद में भले ही ये उद्योग स्वतन्त्र रूप धारण कर लें पर 
उनकी स्थापना करते समय तो सरकारी कोष से ही धन जाता है । उस 
समय उस उद्योग की नीति की चर्चा हो सकती है । बाद में भी किसी 
न किसी विकास के लिए सरकार से और धन लेने के लिए इन कम्पनियों 
को सरकार के सम्मुख आता ही पड़ता है। उस समय भी संसद्‌ को 
उद्योगों पर नियन्त्रण रखने का मौका मिलता है । 


नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा करने का अधिकार 
देने के नाते संसद्‌ की लोक लेखा समिति को भी अब राष्ट्रीय उद्योगों पर 
नियन्त्र०ण रखने का अवसर मिल' गया है क्‍योंकि महालेखा परीक्षक का 
प्रतिवेदन हमेशा संसद के सामने पेश होता है। लोक लेखा समिति ने औद्यो- 


'गिक बित्त निगम आदि कई' उद्योग व्यवसायों की जाँच भी की है । 


86 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 


(4) प्राककलन समिति की एक उपसमिति अब राष्ट्रीय उद्योगों की बारी-बारी 
से अनवरत परीक्षा करती रहती है। उपसमिति के कायम होने से पहले 
भी प्राककलन समिति ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन 
टल फैक्टरी लिमिटेड, नाहन फाउन्डी लिमिटेड, सिन्‍द्री फटिलाइज़स 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड, नेशनल इन्स्ट्रयूमेन्ट फंक्टरी 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरक्रेफ्ट लिमिटेड, भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड 
जैसे उद्योगों की परीक्षा की थी । समिति ने भारतीय वाय निगम तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय वाय निगम जेसे निगमों की भी जाँच की थी । समिति की 
राष्ट्रीय उद्योगों की सैद्धान्तिक चर्चा (6वीं रिपोर्ट में) प्रसिद्ध ही है । 
उपसमिति की स्थापना के बाद से समिति ने इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज 
लिमिटेड, ईस्टर्न शिपिग कारपोरेशन, वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन आदि 
की सक्ष्म परीक्षा की है। 960-6 में “राष्ट्रीय उद्योगों के प्रकार व 
संगठन राष्ट्रीय उद्योगों में आयव्ययक निर्माण व उनके वाषिक 
विवरण के संसद पटल पर रखे जाने की प्रथा” के संबंध में समिति ने 
बहुमूल्य रिपोर्ट पेश की हैं । 


(ख) विदेशों में नियंत्रण की व्यवस्था: --इस सम्बन्ध में कदाचित विदंशों 
के अनुभव जानना उपयुक्त होगा । 


() इंग्लेण्ड : इंग्लैण्ड उन देशों में से है जिसने लेबर पार्टी के शासन काल में 
पहली बार राष्ट्रीय उद्योगों को बड़े पेमाने पर प्रारम्भ किया था । यह 
कहना तो ग़लत होगा कि इंग्लण्ड ने राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय नियन्त्रण 
के प्रशइन को पूरी तरह से सुलझा लिया है पर समय के गज़रने के साथ- 
साथ उन्होंने कुछ पद्धतियाँ निकाली ह जिनसे यह प्र*न काफ़ी सुलझा सा 
लगता है। 948 में एक विशेष जाँच समिति की परीक्षा के परिणामस्वरूप 
संसद्‌ ने वहाँ एक विशिष्ट समिति “कमेटी आन नेशनलाइज़्ड अण्डर- 
टेकिग्ज” स्थापित की है । जो उद्योग/व्यवसाय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 
के आधार पर उनकी जाँच करती है और संसद्‌ को अपनी रिपोर्ट पेश 
करती है। इसके अतिरिक्त भारत की ही भाँति वहाँ के सभी राष्ट्रीय उद्योग 
स्थापक अधिनियमों में एक नियम यह भी है कि सरकार उन्हें कार्य सम्बन्धी 
आदेश दे सकती है जिस आदेश पर स्वभावत: संसद में भी चर्चा हो सकती 
है । वहाँ केवल ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कॉरपोरेशन” तथा 
“ब्रिटिश ईस्ट एयरवेज कारपोरेशन” को छोड़कर शेष उद्योगों को 
बाज़ार से ऋण लेने से पहले वित्त मंत्रालय से भी सलाह लेनी पड़ती है। 


आन्तरिक कायें करने की स्वतन्त्रता कीद ्िट से इंग्लैण्ड में यह प्रथा है कि 
यदि मंत्री को हस्तक्षेप करने का अधिकार हो तो संसद भी उसके बारे में 
जानकारी हासिल कर सकती है। अर्थात्‌ दिन प्रतिदिन के मामलों में संसद्‌ 
की हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता । उपभोक्ताओं के हित 
के लिए इंग्लैण्ड में एक और पद्धति है जिसे कंज़्यमर्स काउंसिल” अर्थात्‌ 
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“उपभोक्ता समिति कहते है। राष्ट्रीय उद्योग स्वतंत्र तो हो पर उसका 
यह अर्थ नहीं कि वे भी प्राइवेट उद्योगों की तरह केवल अपने लाभ की 
कसौटी पर काम करें । अगर एसा हो तो राष्ट्रीयकरण का कोई 
मतलब ही नहीं । अतएव वहाँ उपभोक्‍ता समिति की व्यवस्था है 
जिसमें उपभोक्ताओं की भी राय ली जाती है। 


(2) फ्रान्स : इंग्लैण्ड की अपेक्षा फ्रान्स में राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय नियंत्रण 
अधिक प्रभावशाली है | वहाँ प्रत्येक राष्ट्रीय उद्योग को अपने कार्य की 
एक वाषिक रिपोर्ट संसद को देनी पड़ती है । संसद के दोनों सदनों 
में एक-एक उपसमिति नियत है जो इन रिपोर्टों की परीक्षा करती है। 
साथ ही सरकार ने वहाँ कुछ परीक्षक नियुक्त किए हूँ जिनका काम यह 
होता है कि वे समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट दें कि उद्योग व्यवस्थित रूप 
से चल रहे हें या नहीं । इसके अतिरिक्‍त वहाँ दो अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाएं हूं 
() “कमीशन दे वेरीफिकेशन दे काम्पलेस दे इन्टरप्राइसेज पब्लीक 
अर्थात्‌ विभिन्न राष्ट्रीय उद्योंगों के लेखे की जाँच का आयोग तथा 
(2) “पब्लीक अंडरटेकिग्ज़ आडिट बोड्ड” अर्थात्‌ राष्ट्रीय उद्योगों के 
लेखा परीक्षा का बोड । 


कमीशन का काम इस प्रकार है :-- 
() विभिन्न राष्ट्रीय उद्योगों के लेखों तथा खातों के बारे में देखना कि वे उपयुक्त' 
हैँ और यदि नहों तो उनके बारे में सुझाव देना 


(2) विभिन्न राष्ट्रीय उद्योगों के वित्तीय परिणामों का विश्लेषण करते हुए 
उनकी स्थिति पर प्रकाश डालना (ऐसा करते समय यह अनिवाये 
है कि वे भावी आशाओं तथा विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखें) ; 


(3) विभिन्न उद्योगों की व्यापारिक तथा वित्तीय कार्यक्षमता (अर्थात्‌ उनका 
प्रबन्ध योग्य हाथों में है या नहीं) पर मत प्रकाशन करना तथा उस में सुधार 
के उपाय सुझाना ; 


(4) उद्योगों के संगठन तथा अधिनियमों में सुधार बतलाना'; तथा 

(5) उद्योगों के लेखों की जाँच करना जो वे “कोर्ट आफ़ एकाउन्ट्स” को पेश 
करते हों । 

बोर्ड के काम इस प्रकार हैं :-- 


() यह देखना कि बोर्ड को पेश किए गए संतुलन पत्र, माल सूची और लाभ 
हानि लेखे आदि बट हें; 


(2) उद्योगों द्वारा प्राप्त परिणामों को स्पष्ट रूप से बतलाना तथा उनकी 
भावी लाभप्रदता पर अपना मत देना; 


(3) उद्योगों की व्यापारिक तथा वित्तीय प्रबन्ध सामथ्ये पर अपना मत देना; तथा 
(4) उद्योगों में आवश्यक संघटनात्मक सुधार के सुझाव देना। 
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(3) कनाडा : कनाडा में भी राष्ट्रीय उद्योगों और व्यवसायों पर संसदीय 
नियन्त्रण का स्वरूप काफ़ी विकसित अवस्था में है। कनाडा में 
राष्ट्रीय उद्योगों को क्राऊन कारपोरेशन” कहा जाता है जिसमें आन्तरिक 
स्वतन्त्रता की दृष्टि से तीन भेद हैं 


() सरकारी विभागों द्वारा चलाए गए प्रत्यक्ष निगम जिन्हें “डिपार्ट- 
मेन्टल क्राउन कारपोरेशन” कहते हैं, 


(2) एजेन्ट द्वारा संचालित निगम जिन्हें “एजेन्सी क्रउन कारपोरेशन” 
कहते हैं, तथा 


(3) सरकार द्वारा मिलकियत के तौर पर चलाए गए निगम जिन्‍्हें ' प्रोप्राई- 
टरी क्राउन कारपोरेशन'” कहते हें । 


परिभाषा के अनसार ऋक्राऊन कारपोरेशन वह संस्था है जो मंत्री के माध्यम से 
अन्ततोगत्वा संसद के प्रति ज़िम्मेदार हो । अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 
एजेन्सी तथा प्रोप्राइटरी कारपोरेशन के पजी आयव्ययक सदन के सम्मख उपस्थापित 
करने होते हैं । निगमों को अपने लेखे व वाषिक रिपोर्ट भी संसद के सामने पेश 
करनी होती हैं। लेखे की जाँच के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति महालेखा- 
परीक्षक द्वारा की जाती है । साधारणतया दिन प्रतिदिन के कार्यो को छोड़कर 
शेष के बारे में प्रन्‍्ष पूछने के भी अधिकार संसद-सदस्यों को हें । कनाडा में 
राष्ट्रीय उद्योगों के लिए स्थापित कोई खास समिति नहीं, पर संसद्‌ की जो विभिन्न 
स्थाई समितियाँ हूँ उनमें से उपयक्त समिति उद्योगों के वाषिक रिपोर्टों की जाँच 
करती है । 


(4) अमरीका : व्यावसायिक स्वातंत्र्य के देश अमेरिका में भी राज्य द्वारा 
शुरू किए गए उद्योगों पर वहाँ के सदन अर्थात्‌ काँग्रेस” को नियन्त्रण का 
अधिकार दिया गया है। सबसे पहले तो वहाँ यह नियम है कि जब तक 
कि काँग्रेस की अनुमति न हो सरकार कोई निमम प्रारम्भ नहीं कर 
सकती । फिर 'गवनमेन्ट कारपोरेशन कन्ट्रोल एक्ट 954" के अन्तगंत 
काँग्रेस को उद्योगों के बारे में जाँच तथा अपनी समितियों के द्वारा परीक्षा 
करने का भी अधिकार प्राप्त है । एक नियम यह है कि कारपोरेशन 
“ब्यरों आफ़ बजट” के माध्यम से व्यापारिक स्वरूप के अपने बजट सदन 
के सामने पेश करेंगे । ये बजट प्रेसिडेन्ट्स बजट” अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
आयबव्ययक के एक अंग के रूप में सभा के सम्मख पेश होते हूँ अर्थात्‌ 
उन पर कांग्रेस की समितियों को भी जाँच करने का अवसर मिलता है। 
इसके सिवा वहाँ के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को भी इन 
उद्योगों के लेखे की परीक्षा करने का अधिकार है (केवल शर्ते यह है 

कि यह परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसी कि व्यापारिक विभागों के लिए 

आवध्यक हो ) और वह परीक्षाफल पर अपना प्रतिवेदत्त भी काँग्रेस को 
पेश करता है। काँग्रेस की समितियों द्वारा ये प्रतिवेदन जाँचे जाते हैं। 
काँग्रेस को उद्योगों के पंजी नियोजन आदि कार्यक्रम के बारे में भी आदेश 
देने का अधिकार होता-है । 
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(ग) समोक्षाः--देखना है कि भविष्य में, भारत के राष्ट्रीय उद्योगों और व्यवसायों 
पर संसदीय नियंत्रण और कौन से रूप ग्रहण करता है । संसदीय काँग्रेस 
दल की एक उपसमिति (जिसे कृष्ण मेनन कमेटी कहते हैँ ) ने स्पष्टत: 959 में 
सिफ़ारिश की थी कि प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की माँति एक तीसरी 
समिति यथाशी ध्र स्थापित की जाए। तदनसार लोक सभा के सम्मख एक सरकारी 
प्रस्ताव भी पिछले साल आ चका है। पर अभी तक समिति की सदस्यता के बारे 
में विवाद होने के क/रण समिति स्थापित नहीं हो सकी है । 


राष्ट्रीय उद्योगों तथा व्यवसायों पर नियंत्रक तया महालेखापाल की जाँच को लाग 
करने के बारे में भी अभी विवाद है। अधिकांश राष्ट्रीय उद्योगों के लेखे अब 
नियन्त्रक द्वारा जाँचे जातेहँ पर कुछ व्यवसाय (निगम) अभी ऐसे है जिन पर 
नियन्त्रक को जाँच करने का अधिकार नहीं जैसे स्टेट बेक ऑफ़ इण्डिया और “जीवन 
वीमा निगम । जीवन बीमा निगम का निर्माण करते समय जब इस पहल पर संसद 
में बहस हो रही थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख ने कहा था (जो बाद में 
बहुमत से समर्थित होने के कारण संसदीय मत सिद्ध हुआ) कि जीवन बीमा निगम और 
स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया जैसे राष्ट्रीय व्यवसायों में वहाँ के अधिकारियों को बड़ी मात्रा 
में कार्य स्वतन्त्रता देने की तब तक आवश्यकता है जब तक कि ये व्यवसाय सफल 
नहीं हो जाते । अतएवं इस अवस्था में महानियन्त्रक की लेखा परीक्षा को, उन पर 
लागू करना वांछित नहीं होगा । 


संसद में जानकारी के सवाल अब भी पूछे जाते हैँ और उनका उत्तर भी 
मिलता है पर संसद-सदस्यों का मत है कि उन्हें उस विस्तार से जानकारी नहीं 
मिलती जितनी कि वे चाहते हैं । कुछ लोगों का यह भी मत है कि भारत में भी 
इंगलेण्ड की तरह से सलाहकार समितियाँ अथवा उपभोक्ता समितियाँ स्थापित की 
जानी चाहिएँ । एक विचार धारा यह भी है कि उद्योगों को चाहिए कि वे अपने 
व्यापारिक ढंग का आयव्ययक संसद के सम्मुख पेश किया करे ताकि संसद को पता 
रहे हे उनका कार्यक्रम क्या है । दामोदर घाटी निगम आदि के बारे में तो यह होता 
भी है । 


3. लोक-लेखा से लेखा परीक्षा का पृथककरण 


लेखा परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लेखा निर्माण 
उसी अधिकारी या विभाग की ज़िम्मेदारी न हो जो लेखा की जाँच करता हो । 
पृथक्करण से अर्थात्‌ लेखा निर्माण और लेखा परीक्षा अलग-अलग होने से, यह फ़ायदा 
है कि वित्तीय व्यवहार करने वाले शासकीय विभाग वित्त-नियन्त्रण अच्छी तरह कर 
सकेंगे क्‍योंकि उन्हें लेखा निर्माण करने के कारण अच्छी तरह मालूम 
होता है कि व्यय की क्या प्रगति होती रही है। आजकल जहाँ तक लेखा 
रखने की प्रथा है (जैसा कि पाठकों ने अध्याय 3 में पढ़ा होगा) रेल, रक्षा तथा 
कुछ अन्य विभागों को छोड़कर शेष में लेखा निर्माण, लेखा परीक्षा विभाग 
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की ही ज़िम्मेदारी है । इन दोनों ज़िम्मेदारियों के होने की वजह से लेखे की 
अशुद्धताओं के लिए शासकीय विभाग, लेखा परीक्षा विभाग को ही ज़िम्मेदार 
बतलाते है । दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों को लेखा की शुद्धता के बारे 
में पूरा ज्ञान न होने के कारण लोक लेखा समिति के सम्मृख उन्हें अपने आपको 
यूरी तरह बचाने का अवसर नहीं मिलता | अतएब विद्वानों का मत है कि लोक 
लेखा से लेखा परीक्षा का पृथक्‍करण हो जाना चाहिए । 


(क) इंग्लेण्ड का उदाहरणः--इंग्लैण्ड रे में लेखा से लेखा परीक्षा के पृथक्करण 
का उदाहरण मिलता है। चूँकि भारत में लेखा तथा लेखा परीक्षा पद्धति काफ़ी 
हद तक इंग्लैण्ड की पद्धति के अनुरूप है वहाँ की व्यवस्था का नीचे परिचय दिया 


जाता है। 


इंग्लैण्ड में प्रत्येक व्यय विभाग में एक लेखाधिकारी होता है। लेखाधिकारी का 
काम संसद्‌ द्वारा विभाग के नाम मंजूर की गई राशियों पर नियंत्रण रखना है। नियं- 
त्रण रखने के लिए आ्रावश्यक है कि वह यह जान सके कि किस समय कोष में कितना 
अवशेष है। इसलिए उसे अपने विभाग की प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा भी 
रखना पड़ता है। क़ायदे से विभाग का उच्चतम अधिकारी ही लेखाधिकारी होता 
है पर वह अपने रोज़मर्रा के दायित्व को निभाने के लिए एक अधीनस्थ अधिकारी 
भी नियुक्त करता है जो क्लक इनचार्ज ऑफ़ एकाउन्ट्स' कहलाता है। वहाँ सारे 
भुगतान “पे मास्टर जनरल” के नाम जारी किए गए “पोस्टल आर्डर्स” या 'ड्राफ्ट्स' के 
माध्यम से होते हैं। पे मास्टर जनरल' एक तरह का कोषाध्यक्ष है जिसकी आज्ञा 
से बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड से पेसे निकाले जा सकते है। व्यवस्था यह है कि पे मास्टर द्वारा 
आज्ञा देने के तुरन्त बाद नियंत्रक की उस पर जाँच हो जाती है। बिना नियंत्रक द्वारा 
जाँच किए बैंक ऑफ़ इंगलेण्ड से धन निकाला ही नहीं जा सकता । इस प्रकार वहाँ 
प्‌थक्करण के कारण वित्त का नियंत्रण मूल अवस्था में होता है और बाद में भी । 
बाद की लेखा परीक्षा की प्रणाली यह है कि जैसे-जैसे प्राप्तियाँ या भुगतान होते रहते 
हैं वेसे-वेसे उनकी जाँच भी कर ली जाती है। 


(ख) भारत में विगत प्रयास:--भारत में भी विगतकाल में लेखा को लेखा 
परीक्षा से पृथक्‌ करने का प्रयास किया गया था। 924 में एक मुडीमेन कमेटी 
नियुक्त हुई थी जिसके सामने साक्ष्य देते हुए तत्कालीन महालेखा परीक्षक सर गान्टलेट 
ने कहा था कि प्रान्तों का स्वातंत्रय तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक प्रान्त 
सरकार अपने लेखें आप न रखे। उस समय भी आज की तरह लेखा निर्माण तथा 
लेखा परीक्षा एक ही विभाग की ज़िम्मेदारी थी । अतएव गान्टलेट महोदय के कहने का 
यह अभिप्राय था कि लेखा निर्माण तथा लेखा परीक्षा अलग-अलग कर देना चाहिए । 
923-924 में पुनः इन्चर्कंप समिति ने भी सिफ़ारिश की कि संघ वित्त व्यवस्था 
को दृष्टि में रखते हुए लेखा से लेखा परीक्षा का पृथककरण होना चाहिए। सरकार 
ने इस सिफ़ारिश को मान लिया था व तदनुसार 924 में संयुक्त प्रान्त तथा पश्चिमो- 
त्तर सीमा प्रदेश में लेखा से लेखा परीक्षा का पृथककरण किया गया था। ये प्रयत्न 
930-3। तक चलते रहे जब उन दिनों भीषण आ्थिक मंदी के कारण उन्हें बन्द 
करना पड़ा क्योंकि इसमें खर्च अधिक बैठता था। पर बंद करते समय सेक्रेटरी श्रॉफ 
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स्टेट ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार ने यह उलटा कदम केवल बचत की दृष्टि 
से उठाया था न कि सैद्धान्तिक मतभेद के कारण। 930 में पुन: साइमन कमीशन 
ने लेखा से लेखा परीक्षा पृथक्‍्करण की सिफ़ारिश की। साइमन कमीशन के शब्दों 
में :--- 


“प्रस्तत लेखा निर्माण तथा उसकी जाँच उसी अधिकारी द्वारा होती हैँ। यह 
सिद्धान्ततः ग़लत है और लेखा चाहे प्रान्तों की ज़िम्मेदारी हो या नहीं, लेखा 
परीक्षा करने वाले बिल्कुल अलग होने चाहिए। विधान के अन्तर्गत महा नियंत्रक 
को खास स्थान दिया गया है और यह वाँछित है कि संघ सरकार तथा प्रान्त 
सरकार दोनों के लेखे एक बिल्कुल स्वतन्त्र परीक्षक द्वारा जाँच किए जाएं। ” 


और भी देखिए, 


“भारतीय वित्त-व्यवस्था की विचित्रता के कारण महालेखापाल पर एक 
तीसरी जिम्मेदारी आ जाती है। प्रान्तों को छोड़कर जिनके विषय में “सेक्रेटरी 
ऑफ़ स्टेट इन काउंसिल" ने विपरीत व्यवस्था की है अन्य क्षेत्रों में लेखा तथा 
लेखा जाँच दोनों ही एक ही संस्था अर्थात्‌ इन्डियन आडिट डिपार्टमेंट पर 
लादा गया है। अतएव नियन्त्रक न केवल लेखा परीक्षा के ही लिए ज़िम्मेदार 
है वरन्‌ वह उसकी परीक्षा भी करता है। सच पूछा जाए तो वही वह अधिकारी 
है जो क़ायदे से सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट द्वारा संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्थापित 
किए जाने वाले लेखों के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार है। कदाचित भारत की 
वंधानिक व्यवस्था के अस्थायित्व का यह परिणाम है कि यह विरोधी कार्य 
एक जगह हो जिसमें विगत की केन्द्रीभूत शासन प्रणाली की अत्यधिक छाप 
है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के कई विभागों में लेखा से लेखा परीक्षक 
का कक हो चुका है और जहाँ नही हुआ है वह मूल्य वृद्धि के डर से नहीं 
हुआ है। 


इसी तरह, 


“लेखा प्रान्तों द्वारा ही निर्माण किया जाने से प्रान्तों में वांछित वित्तीय उत्तर- 
दायित्व की भावना जागत होगी, जिससे उन्हें स्थानीय स्वराज्य में भी सफलता 
मिलेगी। अभी तक यह सुधार पेसे की कमी के कारण स्थगित किया जाता रहा । 
क्योंकि यह सच है कि उससे प्रान्तों का कुछ ख बढ़ जाता है। लेकिन यह 
सुझाव विचारणीय है क्‍योंकि जसे-जेसे उनके कार्यों में वृद्धि होगी वसे-बंसे 
उनके लेखों का लेखा परीक्षक के साथ रखा जाना कठिन होता जाएगा। 
यह टीक नही कि सारा का सारा उत्तरोत्तर व्यय वे केन्द्र सरकार पर लादते 
रहें । 
दुर्भाग्य से ब्रिटिश पालियामेन्ट की संयुक्त संसदीय समिति ने इन सुझावों का 
समर्थन न किया। इस प्रकार पृथक्करण के प्रयास का अन्त हो गया। इस संसदीय 
समिति के सुझाव के बाद जो 935 का अधिनियम बना उसमें केवल यह 
बतलाया गया कि भविष्य में प्रान्त अगर चाहे तो अपने लेखे अपने आप रख सकते हैं 
पर एसा कोई आदेश न था। 


92 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था जिध्य 
(ग) आधुनिक प्रयासः--इधर लोक लेखा से लोक लेखा परीक्षा के पृथक्‍्करण 
का पहला प्रयास 952-53 की लोक लेखा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में नज़र 
आता है। समिति ने उक्त रिपोर्ट में इस प्रकार सिफ़ारिश की है : 


() यह अनुपयुकत है कि नियंत्रक तथा महालेखापाल को केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
के लेखा तथा उसकी जाँच दोनों का ही भार सौंपा जाए। 

(2) यथाशीघ्र विभिन्न मंत्रालयों तथा मुख्य व्यय करने वाले विभागों के लिए 
पृथक लेखा विभाग निर्माण किए जाने चाहिए । 

(3) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की सहायता तथा अनुमति से यथाश्ीघ्र 
केन्द्र तथा राज्यों में लेखा से लेखा परीक्षा के पृथक्‍करण के कदम उठाए 
जाने चाहिए। 

954-55 के आयबव्ययक बहस में भी लेखा से लेखा परीक्षा के पृथक्करण 
की काफ़ी चर्चा हुई। 954 में प्राक्कलन समिति ने भी अल अपने नवें प्रतिवेदन में 
पृथक्करण के सम्बन्ध में दृढ़ सिफ़ारिश की । समिति के शब्दों में --- 

“निम्नलिखित दिशाओं में शीक्ष कदम उठाए जाने चाहिए : 

(क) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक का कतंव्य सिरफ़ लेखा परीक्षा करना 

हो। 

(ख) लेखा तथा व्यय के कामों की ज़िम्मेदारी मंत्रालय पर होनी चाहिए। 

(ग) शासकीय विभागों को चाहिए कि वे व्यय की प्रगति पर नज़र रखें व 
शासकीय विभागों के वित्तीय सलाहकारों का यह कतेंव्य होना चाहिए कि 
वे विभाग के लेखे तथा भुगतान के मामले का दायित्व लें ।” 





इसी बीच महालेखा परीक्षक ने भी अपने विभिन्न भाषणों में पृथक्करण पर ज़ोर 
दिया । परिणामस्वरूप सरकार ने 955 से ही पृथक्करण व्यवस्था को सिद्धान्तत: 
स्वीकार कर लिया है। 955-56 के आयध्ययक भाषण में वित्त मंत्री ने घोषित 
किया कि लोक लेखा समिति लेखा के लेखा परीक्षा से पुथक्करण की सिफ़ारिश करती 
रही है। सरकार का इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। पर ऐसा मौलिक परिवतेन 
केवल ऋ्रमिक ढंग से ही हो सकता है। इस नीति को प्रारंभ करने की दृष्टि से सरकार ने 
महालेखा परीक्षक की सलाह से खाद्य, पुनर्वास तथा निपटान विभाग में अप्रैल 955 
से पृथक्‌ लेखाधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया है ।” तब से अभी तक पृथक्करण 
निम्नलिखित विभागों* में किया जा चुका है : 


() खाद्य विभाग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ( अप्रेल,955) 


*( ]) पृथक्करण का प्रयास भूतपूर्व सौराष्ट्र सरकार के पुलिस विभाग में भी 
किया गया था पर सौराष्ट्र के द्विभाषिक बम्बई राज्य में शामिल होने के बाद इस 
पृथक्लेखा विभाग का अन्त हो गया। 

(2) पृथक्करण का प्रयास पश्चिमी बंगाल के शिक्षा तथा शरणार्थी विभाग 
में भी किया गया था पर नवम्बर, 957 से वहाँ पृथककरण का अन्त कर दिया 
गया, क्योकि जिस हेतु वह प्रारम्भ किया गया था वह पूर्ण न हुआ, उलदे 
कहा जाता है कि विभागीय अधिकारियों के आदेश से सम्मानित वित्त सिद्धान्तों की 
अवहेलना हुई। | 
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(2) पुनर्वास विभाग, निर्माण तथा गृह निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार, 
(3) पूरति विभाग, रक्षा तथा आर्थिक समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार, 

(4) मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, भारत सरकार ( अक्टूबर, 955) , 
(5) राज्य सभा सचिवालय (१ अक्टूबर, 955), 

(6) लोक सभा सचिवालय ( अक्टूबर, 955) । 


इन विभागों में अब वेतन तथा लेखा अधिकारी (08ए ४00 4०८०७४४६ (0०७) 
हैँ व केवल लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक के अधीन लेखा परीक्षा संचालकों 
(707८८४०75 ० ००70) द्वारा होती है। 


(घ) प्रथक्‍करण व्यवस्था:--पृथक्करण व्यवस्था का अर्थ क्‍या है? वह संयुक्त 
लेखा तथा लेखा परीक्षा से किस प्रकार भिन्न है ? 


संक्षेप में पृ थक्करण व्यवस्था को इस प्रकार बतलाया जा सकता है। 


(१) मंत्रालय अथवा विभाग का सचिव अपने लेखा विभाग का प्रमुख लेखा- 
धिकारी होता है। उसकी मदद के लिए उसके नीचे बेतन तथा लेखा- 
धिकारी हुआ करते हैं । 


(2) वेतन तथा लेखाधिकारी केवल भुगतान व लेखा रचना का काम करते 
हैं वित्तीय सलाह जैसा कि अगले खण्ड में बतलाया जाएगा वित्त मंत्रालय 
के अधीन है। 


(3) जितने भुगतान होते हैं वे मंत्रालय या विभाग के माफ़ंत सारे भुगतान 
तथा लेखाधिकारी द्वारा किए जाते हैं न कि लेखा विभाग व खजाने से । 
भुगतान चेक के माध्यम से होते हूँ । भुगतान के पहले उसकी पूरी 
जाँच कर ली जाती है। विभागों की सारी प्राप्तियाँभी इसी तरह वेतन 
तथा लेखा कार्यालय में केन्द्रित होती है अर्थात्‌ यह नहीं कि, विभाग को 
प्राप्त कुछ राशि किसी खज़ाने में जमा की जाए । वह चेक द्वारा वेतन 
तथा लेखाधिकारी के नाम ही स्वीकार की जाती हु। यदि आवश्यकता 
पड़े तो बाहरी शहरों में भगतान बंक ड्राफ़॒ट से भी हो सकते हूं । 


(4) पृथक्करण के कारण पृथक्कत लेखा विभागों में परस्पर लेखा समंजन नहीं 
होता | जो जिसका लेना देना होता है वह चेक द्वारा तुरन्त ले दे दिया 
जाता है। 


(च) भविष्य ओर अपेक्षाएँ:--यद्यपि सरकार ने सिद्धान्ततः पृथककरण स्वीकार 
कर लिया है पर कई कारणों से पृथककरण की क्‍या प्रगति होगी यह एक प्रइन 
है। 958-59 के आयव्ययक पर बहस होते समय बहस के उत्तर में वित्त मंत्री 
श्री मोरारजी देसाई, ने प्रसंगतः सदन को बतलाया कि नियन्त्रक * तथा महालेखा 


*श्री अशोक चन्दा ने अपनी पुस्तक 'इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन” में इस संबंध 
में अपना मत अधिक विस्तार से दिया है। श्री चन्दा के ढब्दों में शासकीय विभागों 
को लेखा व्यवस्था सौंपना, लेखा तथा लेखा परीक्षा पद्धति के विद्यमान विकास 
तथा भारत के खास शासकीय तथा वित्तीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि में, एक क्लिष्ट 
व जटिल प्रन्‍न है। * * * +* लेखा व्यवस्था को विभागों को सौंपने 
ओर संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखा बनाने के लिए व्यवस्था करनी होगी । 

[44) 
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परीक्षक इस निर्णय पर पहुँचे है कि पृथक्‍्करण उपयुक्त नहीं। 955-56 के 
सिविल विनियोग लेखे पर परीक्षा प्रतिवेदन 957 में स्वयं महालेखा परीक्षक 
ने केन्द्रीय सरकार के विभागों में इसके प्रचलन को “एक प्रयोग” बतलाया है। 
कुछ लोगों ने यह मत प्रगट करना भी प्रारम्भ किया है कि यदि विद्यमान वित्तीय 
तथा लेखा नियम का कुशलता से उपयोग किया जाए तो पृथक्करण की कोई 
आवश्यकता ही नहीं । उनका कहना है कि सारी कठिनाई विद्यमान नियमों के 
पूरी तरह पालन न करने से ही उत्पन्न होती है। 


4. वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन (7006ए७४०४ ० #779०४००ंथ ?ए०शट- 5) 


जब राज्य की धारणा एक संरक्षक संस्था (० 7०0॥0०6 858८०) थी तब वित्तीय 
अधिकारों के विस्तार का कोई प्ररन न उठता था। उलटे, जितने कम अधिकार दिए 
जाते थे उतने ही शासन और दमन की दृष्टि से उचित होता था । पर कल्याणकारी 
राज्य की कल्पना आते ही (जिसमें प्रत्येक विभाग से यह आशा की जाती हैकि वे 
विकासोन्मुखी कार्य में तत्परता से संलग्न होंगे) वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 
का प्रदन जागृत हो उठा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी आवश्यकता 
बतलाते हुए इस प्रकार कहा गया है : 


“किसी आथिक विकास की योजना में राज्य व्यय में काफी वृद्धि करती पड़ती 
है । अतएव राष्ट्रीय योजना के संदर्भ में सरकारी खर्चे में मितव्ययता 
तथा नियन्त्रण (जो पहले से ही मान्य है) और भी अधिक हो जाते हैं । 
वित्तीय नियन्त्रण के उद्देश्य ये हैं: () अर्थोपायों का अपव्यय न होना । 
(2) धन का अनुचित उपयोग न होने देना । (3) व्यय से पूरे परिणाम 
प्राप्त कराना। शासन में इन उद्देश्यों की पूर्ति की ज़िम्मेदारी प्रत्येक विभाग 
पर समानता से है यद्यपि वित्त विभाग की इसमें खास जिम्मेदारी 
होती है । इस बात की आवश्यकता हमेणा होती है कि प्रत्येक स्तर पर 
वित्तीय अधिकारी तथा शासकीय अधिकारी किसी प्रस्ताव के बनने के 
पहले व उस पर धन व्यय करने के पहले सलाह व सहयोग से काम लें । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुशल संपादन के लिए यह आवश्यक है कि 
वित्तीय प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि एक ओर तो अपव्यय पर उचित 
रोक हो और दूसरी ओर योजना के कार्यरूप देने में कोई रुकावट न महसूस 


जहाँ संविधान ने नियत्रक तथा महालेखापाल को लेखा परीक्षा के लिए 
चाहे फिर वह केन्द्रीय व्यवहारों की हो अथवा राज्यीय व्यवहारों उसने 
लेखा निर्माण के विषय में भी नियंत्रक के कुछ समन्वयकारी कतंव्यों को आवश्यक 
समझा है। ये कार्य (लेखा तथा लेखा परीक्षा) दोनों के लिए एक ही संस्था रख कर 
ठीक तरह से संपादित किए जा सकते हैं या दो अलग संस्थाएँ निर्माण कर जिनमें 
कर्मचारियों की आपस में बदली हो--यह अच्छी तरह से विचार करने की बात है। 
इसी तरह लेखा निर्माण से अभिज्ञ लोग लेखा परीक्षा भी कुशल तरीक़े से कर सकेंगे 
या नहीं यह विचारणीय है। भाषावार राज्यों की रचना जिनमें राज्य का काम 
तद्राज्यीय भाषाओं में होगा---एक नई समस्या उपस्थित करता है। सारे पहलुओं 
को ध्यान में रखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि जब तक स्थिति स्पष्ट न हो 
जाए कोई परिवर्तंत (विद्यमान व्यवस्था में) न किया जाना ही वांडनीय है।” 
(इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक चन्दा, पृष्ठ, 250) 
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हो । लेकिन इस विषय पर सावधानी से जाँच की आवश्यकता है और 
केवल विभिन्न परिस्थितियों में सूक्ष्म अध्ययन के बाद ही खास उपाय सुझाए 
जा सकते हैं । इसलिए हमारी राय है कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें 
दोनों वहाँ के वित्तीय विभागों द्वारा योजना आयोग की सहायता से वित्तीय 
नियमों की परीक्षा करें ।” 


आज वित्तीय अधिकारों के विस्तार की आवव्यकता से तो सभी सहमत हैं पर 
विवाद इस बात पर है कि क्या प्रत्यायोजन क्रमिक होना चाहिए । उसमें बृहत्‌ 
परिवर्तत की आवश्यकता है ? महानियन्त्रक तथा संसद्‌ की समितियों का एक 
पक्ष यह है कि प्रत्यायोजन बहत्‌ होना चाहिए । दूसरा पक्ष यह हैकि विस्तार 
क्रमिक होना चाहिए । 


(क) वित्तोय अधिकारों की परिभाषा:---वित्तीय अधिकार क्या है और क्‍यों दिए 
जाते हैं ? 


वित्तीय अधिकार वे हैं जो किसी अधिकारी को व्यय कराने के लिए क्षमता प्रदान 
करते हों । किसी कार्यालय में एक उच्च अधिकारी ने एक विशेष पत्र पर अपने अधीन 
अधिकारी को हस्ताक्षर करने का अधिकार दे दिया हो तो वह वित्तीय अधिकार 
नहीं है क्योंकि उसमें कोई वित्तीय परिणाम नही है पर यदि उसे किन्‍्हीं व्यक्तियों 
को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया जाए तो वह वित्तीय अधिकार हो जाता है 
क्योंकि नियुक्ति का अर्थ उस व्यक्ति की हर माह तनख्वाह देना है जिसके लिए वित्त 
की आवश्यकता होती है । साधारणतया प्रत्येक वित्तीय अधिकार का अधिष्ठाता 
वित्त मंत्रालय ही है (क्योंकि उन्हें ही अर्थोपायों का इन्तज़ाम करना पड़ता है) पर 
वुगमता से शासन चलाने के लिए ये अधिकार कुछ ह॒द तक भागों को भी प्रत्या- 
योजित किए जाते हूँ क्योंकि यदि प्रत्येक छोटी चीज के लिए वित्त मंत्रालय की 
अनुमति लेने जाना हो तो कार्य में बाधा पड़ सकती है । 


श्े « 


वित्तीय अधिकारों के नमूने नीचे दिए गए हैं : 
() जगह निर्माण करने का अधिकार, 

(2) विनियोग तथा पुनविनियोग सम्बन्धी अधिकार, 
(3) फुटकर व्यय अनुमति के अधिकार, 

(4) हानि को बट्े-खाते में डालने का अधिकार, 

(5) भण्डार क्रय-विक्रय के अधिकार। 


भारत सरकार के वित्तीय अधिकारों का विवरण वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका, 
(800: ० ंशब्यलंत! ?०७८७४) में दिया हुआ है। इन अधिकारों के प्रत्यायोजन 
के स्रोत “सामान्य वित्तीय नियमावली, “खज़ानों के नियम”, “सामान्य भविष्य निधि 
नियम” (०्यदतब ?70एंक्‍्ाव एप्ाव एेप०४३), आधारभूत नियम(_प्शतंबरातव्कांड] 
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(२४6४) तथा अनुपूरक नियम ($पए.ए/०7८०८७०४ रिएै०७) आदि हैं। यहाँ सारे 
अधिकार प्रत्यायोजनों को तो देना संभव नहीं पर उदाहरण * के तौर पर कुछ का 
उल्लेख किया जाता है : 





() जगह निर्माण करने का अधिकार : 


(अ) प्रत्येक मंत्रालय को दूसरी, तीसरी और चौई श्रेणी की स्थाई जगहों 
के निर्माण करने के सम्बन्ध में पूरा पूरा अधिकार है। अर्थात्‌ इस 
सम्बन्ध में उन्हें वित्त मंत्रालय के पास नहीं जाना पड़ता । 


(ब) अस्थाई जगहों के विषय में मंत्रालयों को इस प्रकार अधिकार हे : 
प्रथम श्रेणी की जगह : 2,250 रुपए प्रतिमाह वेतन तक की जगह 
निर्धारित अवधि तक । 


श्रेणी दो, तीन व चार की जगहें : किसी नियत अवधि तक । 


(2) विनियोग तथा पुनविनियोग सम्बन्धी अधिकार : 


सामान्य वित्तीय नियमावली के अन्तग्गत प्रत्येक मंत्रालय को विनि- 
योग अथवा पुनविनियोग का पूरा अधिकार होता है। पर छोटे अधि- 
कारियों को इस विषय में पूरे अधिकार नहीं होते । जैसे यदि कोई निर्माण 
कार्य एक लाख से कम का हो तो उस पर डाक तार महानिदेशक विनियोग 
कर सकता है लेकिन अधिक राशि के कार्य के लिए उसे अपने मंत्रालय की 
अनुमति लेनी पड़ेगी । मंत्रालयों के लिए भी यह आवश्यक है कि यदि वे 
अधिकारियों के वेतन व 'सिब्बन्दीका वेतन' नामक प्राथमिक घटकों में 
पुनविनियोग द्वारा अधिक धन उपलब्ध कराना चाहते हों तो उसके लिए 
वित्त मंत्रालय की पूर्व सम्मति होनी चाहिए । इसी तरह यदि किसी 
पुनविनियोग की मात्रा एक लाख रुपए से अधिक हो कितु वह मूल विनियोग 
की पाँच प्रतिशत से अधिक बढ़ानी हो तो उसके लिए भी वित्त मंत्रालय 
की पूर्व सम्मति चाहिए । 


(3) विविध व्यय अनुमति के अधिकार : 


(अ) मंत्रालयों को इस संबंध में पूरे अधिकार हे । पर मंत्रालय के अधीन 
छोटे विभागों के प्रमुखों को इस सम्बन्ध में उतने ही अधिकार होते हैं 
जितने कि तत्सम्बन्धित मंत्रालय ने उन्हें प्रत्यायोजित किए हों । 


(ब) मंत्रालयों को अधिकार है कि वे 5,000 रुपए तक की छोटी स्थानीय 
चीज़ें प्रति वर्ष खरीद सकें । इस विषय में अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को 
प्रतिवर्ष केवल 2,000 रुपए तक की खरीद के अधिकार हैं । 


इन उदाहरणों के लिए वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका तथा वित्त मंत्रालय 
का “वित्तीय नियंत्रण तथा आयबव्ययक विषयक पुनरावृत्त व्यवस्था” (२८एा5८० 


2 बात लि. णव8०८घथ०ए कात 9747टं०। ००770! आदेश एक साथ पढ़ना 
चाहिए । 
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(4) हानि को बट्टे खाते में डालने का अधिकार : 


(अ) मंत्रालयों को अधिकार है : 
(क) चोरी या जालसाजी के कारण 40,000 रुपए तक की अप्रत्यादेय 


([772८0ए८/७06) हानि व अन्य कारणों के कारण 25,000 रुपए 
की अप्रत्यादेय हानि 


(ख) १0,000 रुपए तक की राजस्व हानि अथवा अप्रत्यादेय पेशगी 
(ग) 0,000 रुपए तक की कमी या मूल्य-ह्वास को बट्टे खातें में डालना। 


(ब) अन्य अधिकारियों को इतने अधिकार नहीं हैँ जैसे महानिदेशक पुरातत्त्व 
विभाग केवल ,000 र० तक की जालसाजी के कारण हुई अप्रत्यादेय 
हानि का अपलेखन कर सकता है । 


(5) निर्माण-कार्य पर व्यय का अधिकार : 


(अ) मौलिक निर्माण के सम्बन्ध में निर्माण तथा आवास मंत्रालय को व्यय का 
पूरा अधिकार है पर यातायात तथा संचार मंत्रालय को इस सम्बन्ध में 
सीमित अधिकार हूँ । 


(ब) विद्यमान सिचाई नहर व बाँध योजना के विकास के सम्बन्ध में निर्माण 
तथा आवास मंत्रालय को पूरे अधिकार है । 


(ख) अधिकारों के बुहत्‌ प्रत्यायोजन का पक्ष:--सर्वप्रथम 954 में लोक सभा 
की प्राक्कलन समिति ने वित्तीय अधिकारों के बृहत्‌ विस्तार की सिफ़ारिश की थी । 
समिति के नवें प्रतिवेदन में कहा गया था कि एक बार आयब्ययक में किसी प्रस्ताव को 
शामिल करते समय वित्त मंत्रालय की पूरी अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद व्यय 
प्रस्ताव के संपादद और तत्सम्बन्धी वित्तीय जाँच की पूरी ज़िम्मेदारी शासकीय 
मंत्रालय पर छोड़ देनी चाहिए अर्थात्‌ वित्त मंत्रालय से पुनः अनुमति लेने की 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । इसके लिए मंत्रालयों में उचित वित्तीय सलाहकार 
होने चाहिए जो शासकीय विभागों के व्यय प्रस्तावों की जाँच करते समय अच्छी 
सलाह दे सके । 


956 में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने भी केन्द्रीय सरकार के सिविल 
विनियोग लेखे के परीक्षा प्रतिवेदन (भाग ) में अपना विचार प्रगट किया था कि वित्त 
मंत्रालय के वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन होना चाहिए और योजना अधिका रियों 
तथा शासकीय मंत्रालयों को व्यय की अनुमति के अधिकाधिक अधिकार दिए जाने 
चाहिए । प्रतिवेदन के शब्दों में : 

“() वित्तीय जाँच दो अवस्थाओं में होनी चाहिए : 

(क) स्थूल तथा सर्वांगीण जाँच जो वित्त मंत्रालय ढ्वारा की जाए, तथा 
(ख) विस्तृत जाँच जो शासकीय विभागों में विशेषज्ञों द्वारा होनी चाहिए । 

(2) शासकीय विभागों में आन्तरिक वित्त सलाहकार होने चाहिए जिन्हें 

वित्तीय मामलों का अनुभव हो । 
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(3) शासकीय तथा योजना अधिकारियों को हर एक स्तर पर अधिकाधिक अधि- 
कार दिए जाने चाहिए। 


(4) प्रत्येक अधिकारी को चाहिए कि वह एक “अनुमति पत्रक” (अर्थात्‌ वे अनू- 
मतियाँ जो उसने दी हों) बनाए जिसे वह उच्चतर अधिकारी को पेश 
करे ताकि उच्चतर अधिकारी जान सके कि प्रत्यायोजित अधिकारों 
का उपयोग किस प्रकार हुआ है । 


(5) राज्यों को परियोजनाओं की विस्तृत जाँच करने की कोई आवद्यकता 
नहीं । केन्द्रीय सरकार को इस निरीक्षण में केवल दो बातों का ही ध्यान 
रखना चाहिए 


(अ) सम्बन्धित मंत्रालय ने उसकी शासकीय तौर पर परीक्षा कर ली है 
और योजना आयोग ने यह देख लिया है कि वह परियोजना की परिधि 
में है । 

(ब) राज्य वित्त विभागों द्वारा दर, कार्यस्तर, आदि के बारे में दिए गए 
प्रमाणपत्रों के आधार पर एक स्थल निरीक्षण होना चाहिए ।” 


956 में ही अपेलबी महोदय ने सिफ़ारिश की कि अधिकारों का 
अधिक प्रक्रामण होना चाहिए। अपेलबी महोदय का मत था कि कई 
अवस्थाओं में वित्तीय जाँच करना शासकीय विभागों या योजना अधि- 
कारियों की बढ़ाकर आँकड़े देने की प्रवत्ति को प्रोत्साहित करना है । 
यह स्पष्ट है कि जाँच तभी होती है जब शासकीय विभाग या उनके 
अधीन 3 किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं 
माने जाते । 


(ग) अधिकारों के ऋमिक प्रत्यायोजन का पक्ष:--वित्तीय अधिकारों के क्रमिक 
विस्तार के पक्ष वालों का कहना है कि वित्तीय अधिकार तब तक बड़े पैमाने पर नहीं 
बढ़ाए जा सकते जब तक शासकीय मंत्रालय व विभाग जाँच की प्री-पूरी ज़िम्मे- 
दारी नहीं ले लेते । ज़िम्मेदारी लेने के लिए उस विषय की जानकारी होती चाहिए 
व उसके लिए उचित सलाहकार होने चाहिए । भारत सरकार ने सलाहकारों की 
तो नियुक्ति की है पर आलोचकों का कहना है कि ये सलाहकार अब भी अपने को 
वित्त मंत्रालय का अंग मानते ह और शासकीय विभागों को इनसे वह सलाह नहीं 
मिल पाती जो कि वांछनीय है। इंगलेण्ड में (जहाँ का उदाहरण प्राय: इस सम्बन्ध 
में दिया जाता है) प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे वित्त 
मंत्रालय का अनुभव हो । दूसरे उनके यहाँ बिल्कुल स्वतन्त्र वित्तीय सलाहकार 
होते है जो शासकीय विभाग के अंग होते हुए भी वित्तीय दृष्टिकोण से परिचित होते 


ह्‌। 


दूसरा तक यह है कि वित्त मंत्रालय में अभी जो प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर के 
प्रस्तावों की जाँच होती है उसमें एक सामूहिक दृष्टिकोण का लाभ होता है अर्थात्‌ जैसे 
नियुक्ति का मामला हो तो वित्त मंत्रालय में ऐसे प्रस्ताव भेजने का यह लाभ होता है 
कि अन्य तत्समान परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया गया था या एक का तत्समान अन्य 
परिस्थितियों में क्या परिणाम हो सकेगा वे इस बात का ध्यान रख पाते हैं। इसे यदि 
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शासकीय विभाग को ही तय करने के लिए छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक विभाग में अपने 
अलग नियम होंगे और सरकारी विभागों में जो एक आचार की समानता रहती है वह 
न रह पाएगी ॥ 


तीसरा तक॑ यह है कि शासकीय विभाग चाहे कितनी ही जिम्मेदारी के साथ 
कार्य संपादन करना सीख ले चकि वित्त मंत्रालय को ही अर्थोपायों का इन्तज़ाम 
करना पडना है इसलिए अन्ततोगत्वा वित्त मंत्रालय के हाथ में कछ अधिकार तो 
गैने ही चाहिए जो अन्य मन्त्रालय को न हों। इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की हैल्डे 
समिति ने बड़े चित्रमय शब्दों में कहा है यदि भण्डार वो भरपुर रखने की जिम्मेदारी 
दित्ए मनत्री की है तो उसमें से निकलने वाली राशि पर नियन्त्रण का अधिकार भी वित्त 
मंत्री का होना चाहिए ।* 


(घ) समीक्षा :---जहाँ तक अधिकारों के प्रत्यायोजन के वियय में वास्तविक 
कदमों का सम्बन्ध है भारत प्रकार ने पिछले पाँच सालों में वित्तीय अधिकारों में 
काफी विस्तार किया है जेसा कि दस साल पहले के “वित्तीय अधिकारों की पस्तिका 
बआज के “वित्तीय अधिकारों की पस्तिका की तलना से प्रगट होगा। लोक लेखा समिति 
के आठवें प्रतिवेदन * के परिणामस्वरूप तो सरकार को प्रत्यायोजन के प्रइन पर 


* समिति के शब्दों में-- 


“समिति वित्त मंत्रालय के इस डर से सहमत नहीं है कि अन्य मंत्रालयों द्वारा 
योजनाओं के प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिए जो समय लगेगा वह योजना के 
कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न करेगा । समिति का मत है कि योजना के शीकघ्र 
व मितव्ययता के साथ संपादन होने के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रक्रामण अत्यधिक 
आवश्यक है। उक्त यरिवर्तेन से योजना के संपादन में लोच व सुरूपता आएगी जो 
अपरिणामकारक व व्यर्थ के व्यय को बचाने के लिए अत्यधिक वांछनीय है। वित्त 
मंत्रालय व गासकीय मंत्रालयों के अधिकारियों में आपस में आदान प्रदान होना 
बल हा ऐसे अधिकारी उपलब्ध हो सकें जो शासकीय व वित्तीय दोनों दृष्टि 
से योग्य हों । 


वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय की सलाह तुरन्त ली 
जाए, जैसे ही यह प्रगट हो कि धन आदि निश्चित काल में व्यय नहीं किया जा 
सकता । अतएव शासकीय विभागों को पुनविनियोग के मामले में वित्त मंत्रालय की 
सलाह के बिना कार्य करने का अधिकार न होना चाहिए । 


समिति का मत है कि कार्यक्शलता व एकरूपता की दृष्टि से यह आवश्यक व 
वांछनीय है कि वेतन मान, वित्तीय तथा नौकरी की शर्तों आदि के मामलों 
पर वित्त मंत्रालय का अधिकार हो। यदि उपरोक्त विषयों में सम्मानित 
नियमों का उल्लंघन होता हो तो वित्त मंत्रालय की सलाह लेनी चाहिए। 


(देखिए, लोक लेखा समिति 957-58, द्वितीय लोक सभा का “झ्रायव्ययक 
प्रावककलन तथा वित्तीय नियंत्रण” विषय पर आठवाँ प्रतिवेदन, पृष्ठ 6-7) । 
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नए सिरे से जाँच करनी पड़ी और उन्होंने पृष्ठ 795 पर बतलाए 
गए वित्तीय नियंत्रण तथा आय व्यय के पुनरावृत्त व्यवस्था संबंधी वित्त 
मंत्रालय के आदेश के अनुसार विभागों को काफ़ी हृद तक अधिकार दिए भी है। 
इन प्रत्यायोजनों के प्रति लोगों को काफ़ो संतोष भी रहा है पर अभी देखना है 
कि यह प्रत्यायोजना व्यवस्था कहाँ तक सफल होती है क्योंकि यह व्यवस्था अभी 
केवल' प्रयोग के स्तर पर है। प्रत्यायोजन के बृहत्तर स्वरूप वालों का मत है कि 
जहाँ एक ओर व्यय के अधिकारों में काफ़ी प्रत्यायोजन हुआ है वहाँ दूसरी ओर 
पनविनियोग के अधिकारों पर वथा नियंत्रण का बल' दिया गया है । इसी प्रकार 
उनकी शिकायत है कि प्रत्यायोजन की पुनव्यवस्था में स्वतंत्र वित्तीय सलाह- 
कार नियक्त किए जाने की व्यवस्था भी प्रयोग में नहीं लाई जा रही है और अब 
भी वित्तीय सलाहकार मंत्रालयों के अन्तगंत न रहकर वित्त मंत्रालयों के अधीन 


परिशिष्ट १ 


सरकारी विभाग अथवा व्यवसाय जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने 
व्यापारिक होना स्वीकार किया है 


. डाक तार विभाग । 


2. रेल विभाग । 

3. सिंचाई, जलमार्ग, बाँध के काम, जिनके लिए राजस्व व पूँजी लेखे अलग-अलग 
रखे जाते हों। 

4. इण्डिया सिक्‍योरिटी प्रेस (जिसमें नासिक का सेन्‍्ट्रल स्टैम्प स्टोर भी 
शामिल है) । 

5. करेन्सी नोट प्रेस, नासिक रोड | 


6. इण्डियन वेटिरिनरी इन्स्टीट्यूट, इज्खतनगर का बायलॉजिकल' प्रोडक्ट 
विभाग । 


7. आल इण्डिया रेडियो (मॉनेटरिंग कार्यालय को छोड़कर जिसकी गणना 
सेवा विभाग में की जाती है )। 


8. रेडियो के प्रकाशन । 

9. इण्डियन लाइटहाउस एडमिनिस्ट्रेशन । 

0. गवर्नमेंट डेरी फार्म, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान । 
4. अण्डमान का मरीन विभाग । 

2. अण्डमान का शिपिंग विभाग । 

3. अण्डमान का जंगल विभाग । 

4. बंगाल पाइलट सविस, कलकत्ता। 

5. उद्योग तथा व्यापार मंत्रालय के नमक-कारखाने । 
6. ओवरसीज़ कम्यूनिकेशन सर्विस । 

7. भोपाल एलक्ट्रिसिटी सप्लाई। 

8. हिमाचल प्रदेश यातायात विभाग । 

9. सिरमूर रोसीन व तारपीन फैक्टरी । 


परिशिष्ट 2 


भारत की आकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियम 


भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम 950 के उपबन्ध 4 के द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम विहित करती है : 


भारतीय आ्राकस्मिकता निधि नियम 
. ये नियम भारतीय आकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियम” कहलाएगा । 


2. भारत की आकस्मिकता निधि, राष्ट्रपति की मार्फत, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के सचिव के अधीन होगी । 


3. निधि की जमा में से रेलों के आकस्मिकता व्यय के हेत॒ समय-समय पर 
उतनी राशि रेलवे के वित्त आयक्त को दी जाएगी जितनी कि तय की जाए 


4. निम्नलिखित नियम 6 के अधीन रहते हुए निधि से की जाने वाली 
प्रत्येक निकासी के लिए आवेदन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक 
विभाग के सचिव को भेजें जाएँगे | आवेदन में निम्नलिखित बातें होंगी : 


() अधिक व्यय-आवश्यकता का विवरण । 


(2) परिस्थितियों का ज़िक्र, जिनकी वजह से इस अधिक व्यय आवश्यकता 
का आयबव्ययक में अनुमान नहीं लगाया जा सका । 


(3) इस व्यय को विलमस्बित क्‍यों नहीं किया जा सकता। 


(4) निधि से माँगी जाने वाली राशि जिसके साथ वर्ष अयवा वर्ष के भाग 
के लिए व्यय प्रस्ताव पर होने वाले अन्य व्यय का विवरण दिया 
गया हो। 


(5) अनुदान अथवा विनियोजन जिसके अन्तर्गत आगे चलकर अनुपूरक माँग 
ली जाने वाली हो । 


5. उपरोक्त नियम 4 के अनरूप रेलवे के लिए माँगी जाने वाली राशियों 
के लिए, आवेदन पत्र वित्त आयुक्त के नाम भेजे जाने चाहिए 


6. निधि से राशियाँ केवल आकस्मिक व्यय के लिए, जिसमें वाषिक 
वित्त विवरण में न शामिल की गई नवीन सेवाओं के व्यय भी होंगे, दी जाएँगी। 


7. निधि से प्रदत्त राशियों के बारे में, उनकी मात्रा, सम्बन्धित अनुदान या 
विनियोग का नाम, व्यय के प्राथमिक घटक, जिन पर वह राशि उपयकत होने वाली 
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पे आदि की जानकारी वित्त विभाग अथवा वित्त आयक्त रेलवे द्वारा लेखा- 
धिकारी तथा लेखापरीक्षाधिकारी को प्रदाय आज्ञा, की प्रतिलिपि के रूप में दी 
जाएगी । इसके सिवा, इस आज्ञा की प्रतिलिपियाँ, महालेखापाल, केन्द्रीय 
राजस्व तथा निदेशक, रेल लेखा परीक्षा को भी अलग से भेजी जाएँगी । 


8. इस प्रकार की अदायगी से किए हुए व्यय के लिए अनुपूरक माँग 
अदायगी के तरनन्‍्त बाद होने वाले संसद के अधिवंशन में पेश की जाएँगी 
और जैसे ही संसद ने उन्हें अनुपुरक विनियोग विधेयक पास कर स्वीकृति दी हो 
वे अदायगियाँ निधि में वापस लौठा दी जाएँगी। 


नोट :---आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के लिए संसद के सम्मुख प्राककलन 
प्रस्तुत करते समय प्राक्कलनों के साथ निम्नलिखित आशय की एक टिप्पणी 
भी दी जाएगी 


“/ आकस्मिकत निधि से........... रुपए की अदायगी की गईं थी और उतनी ही 
राशि अब निधि में वापस डालने के लिए प्रार्थना है ।” 


नोट 2 :-यदि वाषिक वित्त विवरण में अप्रस्तावित किसी नवीन सेवा पर 
व्यय पूर्णत: अथवां अंशत: किसी विनियोग से हुई बचत से पूरा किया जा सकता 
हो, तो प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय निम्न लिखित टिप्पणी दी जानी चाहिए : 


व्यय एक नवीन सेवा के निमित्त है। आकस्मिकता निधि से ....रुपए की 
अदायगी की गई थी, और अब उतनी राशि निधि में वापस डालने की 
आवध्यकता है ।” 


कि लत रुपए पनविनियोग से प्राप्त किए जा सकते हैं और अब केवल 
एक प्रतीक अन॒दान की आवश्यकता है। 


अथवा 


उपरोक्त राशि का कुछ भाग अर्थात्‌......अनुदान के अन्तर्गत हुई बचतों 
से प्राप्त किया जा सकता है और शेष के लिए अर्थात्‌. .. .. . . के 
लिए अनुदान की आवश्यकता है। 


8-अ. यदि किसी समय उपयूक्‍्त नियम 7 में विहित विधि के अनुसार निधि 
से अदायगी दी गई हो, पर उपर्यक्त नियम 8 में विहित कोई प्रक्रिया होने के 
पहले, यह अनुभव किया जा रहा हो कि अदायगी का कुछ अंश, या पूरी की 
प्री राशि उपयोग में न लाई जाने वाली हो, तो अदायगी देने वाले अधि- 
कारी को अदायगी की आज्ञा रह करने या उसमें हेरफेर करने के लिए निवेदन 
करना पड़ेगा । 


8-ब. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम में शामिल सेवाओं पर परि- 
नियत व्यय से अधिक व्यय होने की अवस्था में, उनके लिए निधि से ली गईं 
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अदायगियाँ, साल भर के व्यय के लिए (जिसमें निधि से लेकर किया गया 
अतिरिक्त व्यय भी शामिल है) पास किए गए विनियोग अधिनियम के पास 
होते ही, वापस कर दी जाएँगी। 


9. अदायगी की वापसी की आज्ञा की, जिसमें पृर्वोलिखित अदायगी की 
आज्ञा की तिथि तथा संख्या तथा उपरोक्त नियम 8 में बतलाएं गए प्रक 
विनियोग अधिनियम का भी उल्लेख किया जाएगा, एक प्रतिलिपि वित्त मंत्रालय 
त्तथा रेलवे के वित्त आयकक्‍त द्वारा महालेखायाल, केन्द्रीय राजस्व तथा निदेशक 
रेल लेखा परीक्षा को भेजी जाएगी। 


0. निधि से हुए व्यवहारों का लेखा इन नियमों में संलग्न प्रपत्र के रूप 
में वित्त मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा (देखिए प्रपत्र अगले पृष्ठ पर) । 


नोट :--रेलवे के वित्त आयुक्त भी उसी प्रकार उपरोक्त नियम 3 में विहित 
विधि के अनुरूप दी गई राशि के व्यवहारों के लिए एक लेखा रखेंगे । 


७ शी आी ५ 


।. निधि से दी राशियों के वास्तविक व्यय का लेखा निधि के लेखे में 
उसी विस्तार से लिखा जाएगा जेसाकि यदि वह व्यय समेकित निधि से 
हुआ होता तो लिखा जाता। 
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सार्वजनिक खाते में शामिल प्रारक्षित निधियों 
तथा श्रन्य जमा व श्रग्निम राशियों की सूची 


, सेवा निधियों की जमा। 

, डाकखाने की बचत बेंक की जमा | 

. रक्षा बचत बेंक की जमा । 

, राज्य भविष्य निधियाँ। 

. रेलवे बजट के अनुसार, रेल मूल्य हास और राजस्व प्रारक्षित निधियाँ । 
. डाक तार विभाग की नवीकरण प्रारक्षित निधि । 


टेलीफ़ोनो विकास निधि। 


, भारतीय वित्त अधिनियम 942 के अधीन अतिरिक्त लाभ-कर की ऐच्छिक 


जमा । 


, 943 के 6वें अध्यादेश के अधीन अतिरिक्त लाभकर की अनिवायें 


जमा । 
अतिरिक्त लाभकर के अनन्तिम निर्धारण के बाद की प्रत्याशित जमा । 
अतिरिक्त लाभकर के अदायगी में जमा। 

आयकर अदायगी में जमा । 

आयकर अधिनियम की धारा 8 क के अधीन कर की अग्रिम अदायगी । 
भारतीय राजाओं के निमित्त न्यासों में जमा। 

चाँदी परिशोध के लिए प्रारक्षित निधि । 

केन्द्रीय. सड़क निधि । 

कच्छ कल्याण निधि । 

कपास कृषक कल्याण निधि । 

सूती वस्त्र निधि। 

चीनी (अस्थाई) उत्पादन कर निधि। 

चीनी उद्योग के संरक्षण के लिए प्रारक्षित निधि । 

मूंगफली खेतिहर सहायता निधि । 


अलसी खतिहर सहायता निधि । 
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हाथकरघा और खादी उद्योग विकास निधि। 

अमरीकी उधार गेंहें की बिक्री की रकम से स्थापित निधि । 

क्ोलम्बो योजना के अधीन प्राप्त ग्रेंहूँ की बिक्री की रक़म से स्थापित निधि । 
कोलम्बो योजना के अधीन सहायता की दूसरी मदों से स्थापित निधि। 


भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग क़रार के अधीन मिली सहायता से 
स्थापित निधि । 


अमरीकी उधार वस्तुओं की बित्री से स्थापित निधि। ' 
मीन क्षेत्र के सामुदायिक विकास के लिए नारवे से प्राप्त सहायता की निधि । 


“पब्लिक ला संख्या 480” (४. 7.. 480) के अधीन प्राप्त वस्तुओं की बिक्री 
की रकम से स्थापित निधि । 


कोयला खानों के श्रमिकों के आवास और सामान्य कल्याण के लिए निधि । 
अबरक़ खान श्रमिक कल्याण निधि । 

कोयला उत्पादन निधि। 

लोहा और इस्पात समीकरण निधि । 


एकीकृत वेतन क्रम के अधीन अस्थाई लिपिक कर्मचारियों को बोनस 
देने के लिए निधि। 


कमंकार हित निधि ! 

डाकखाना सर्टिफिकेट बोनस निधि। 
स्वायत्त ससथा विधयक जमा ; 

असैनिक जमा । 

939 के महायद्ध सम्बन्धी लेनदेन की निधि। 
भारतीय सैनिकों का आस्थगित वेतन जमा । 
यद्धोत्तर पुननिर्माण निधि । 

बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाते की जमा । 
रिज़वें बेंक के साथ हिसाब खाते की जमा । 
बद्ठा शोधन निधि । 

उधार ऋणों पर बोनस । 

धनादेश ((४7८५०८४) और हुण्डियाँ । 

एक रुपए के परिचालित नोटों का मूल्य । 


परिशिष्ट 4 
भारत सरकार तथा बर्मा सरकार के बीच ऋण का क़रार 


“क्योंकि बर्मा संघ की सरकार ने (जिसे इसमें आगे बर्मा सरकार कहा गया है) 
भारत सरकार से ऋण के लिए प्रार्थना की है और क्योंकि भारत सरकार ऐसी सहायता 
देने की इच्छुक है जिसे देना उसकी शक्ति में हो, 


इन दोनों सरकारों ने एक क़रार करने का संकल्प किया है और निम्नलिखित 
व्यक्तियों ने, अर्थात्‌, 
भारत सरकार ने : वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख को, 


बर्मा सरकार ने : नई दिल्‍ली में बर्मा संघ के असाधारण राजदुत तथा पूर्णाधिकारी 
तत्र भवान्‌ सीतु उ आंग सो को, 


अपना पूर्णाधिकारी नियुक्त किया है, जिन्होंने एक दूसरे के प्रत्यय पत्रों का निरीक्षण 
करके और उन्हें ठीक तथा यथाविधि पाकर निम्नलिखित बातें स्वीकार कर ली हें : 


अनुच्छेद 7 


भारत सरकार बर्मा सरकार को 20 करोड़ रुपए का ऋण देगी । बर्मा की सरकार 
को यह अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छानूसार इस राशि का कोई भाग बर्मा 
अथवा किसी अन्य स्टलिग क्षेत्रीय देश को हस्तान्तरित करे । 


अनुच्छेद 2 


बर्मा सरकार भारत के रक्षित बेंक में एक नया लेखा खोलेगी जिसे “ऋण लेखा” 
कहा जाएगा। भारत सरकार इस लेखे में 50 लाख रुपए के गृणितों में ऐसी राशियाँ 
जमा करेगी जिनकी बर्मा सरकार द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय को संबोधित माँगों द्वारा अपेक्षा की जाए। ऐसी कोई माँग 30 सितम्बर 
के बाद नहीं की जाएगी । 


अनुच्छेद 3 


(क) इस करार के अन्तगंत ऋण के रूप में दी जाने वाली राशियों पर चार प्रतिशत 
प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। व्याज समय-समय पर बर्मा सरकार पर शेष ऋण 
की कुल राशि पर देय होगा और उस तिथि से प्रारम्भ होगा जिसकी कि कोई राशि 
बर्मा सरकार के ऋण लेखे में जमा की जाए। 


(ख) ब्यज का शोधन 7 मार्च 956 से प्रारम्भ होकर आधे-आधे वर्ष बाद 
प्रत्येक वर्ष की । मार्चे और सितम्बर को दिया जाएगा । 
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अनुच्छेद 4 


(क) ऋण की मूलधन की राशि का प्रतिशोधन, वर्ष 7959 से आरम्भ होकर 2 
करोड़ रुपए की अधधे वाषिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष | मार्च और । सितम्बर को 
उस समय तक किया जाता रहेगा जब तक कि निकाले गए सारे मलधन का प्रति- 
शोधन न हो जाए। यदि ऋण की सम्पूर्ण राशि न निकाली जाए तो आवश्यक 
समायोजन, प्रतिशोधन की अन्तिम किस्त में किया जाएगा। 


(ख) बर्मा सरकार को भारत सरकार के साथ परामर्श से इस करार के अन्तर्गत 
निकाली गई राशि का प्रतिशोधन अधिक गति से करने का अधिकार होगा । 


अनुच्छेद 5 


इस क़रार का अनुसमर्थन किया जाना है और यह उस तारीख से लागू होगा 
जिस दिन अनुसमर्थन पत्रों का विनिमय किया गया हो । अनुसमर्थन पत्रों का विनिमय 
यथाशीघ्र रंगून में किया जाएगा। 


इसके साक्ष्य में उक्त पूर्णाधिकारियों ने हिन्दी, बर्मी और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए 
इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सभी पाठान्तर समान रूप से प्रामाणिक होंगे 
सिवां किसी शंका होने की दिशा में जब कि अंग्रेजी पाठान्तर ही ठीक माना जाएगा । 

आज, अक्टूबर 959 के सत्रहवें दिन, नई दिल्‍ली में, दो प्रतियों में, निष्पादित 
हुआ । 


भारत सरकार की ओर से बर्मा सरकार की ओर से 
(हस्ताक्षर) चि० द्वा० देदामुख (हस्ताक्षर) श्रोग सो 
वित्त मंत्री नई दिल्‍ली में 
बर्मा संघ के 


असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकारी 


(75) 
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परिशिष्ट 6 


रल वित्त से साधारण वित्त के प्थक्‍करण का 924 का संकल्प 


“रेलवे के अनमान को सामान्य बजट में शामिल करने से जो भारी घटाबढ़ी 
होती है, उससे सामान्य बजट को म॒क्‍त करने और रेलवे को यह अवसर देने के लिए कि 
वह ऐसी नीति अपनाए, जिससे सरकार द्वारा लगाई प॑जी के बदले में सामान्य राजस्व को 
बा का विधान सभा गवर्नर जनरल इन काउन्सिल से यह सिफ़ारिश 
कर # 


() रेलवे वित्त को देश के सामान्य वित्त से अलग कर दिया ज।ए और रेलवे 


(2) 


(3 


(4 


(६5 


(6 


सपा 


१९ काका: 


3२५ रयकाकााी 


१००७ काकककार 


द्वारा सामान्य राजस्व को हर वर्ष एक निश्चित रक़म दी जाए। यह रक़म 
रेलवे की शुद्ध आमदनी पर पहला प्रभार होगी । 


इस रकम का निर्णय वाणिज्य लाइनों पर लगी हुई पूंजी और उसके 
संचालन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और यह रकम 
पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में वाणिज्य लाइनों पर लगी हुई पूँजी (इसमें 
कम्पनियों और रियासतों द्वारा लगाई गई पूँजी शामिल नही है) 
प्रतिशत और उनके बाद बचत के पाँचवें भाग के जोड़ के बराबर होगी । 
लेकिन शर्ते यह है कि यदि किसी वर्ष रेलवे राजस्व से पूंजीगत लागत पर 
प्रतिशत की निर्धारित रकम अदा की जा सके तो अगले वर्ष या वर्षो में जो 
लाभ होगा, उसे पिछली कमी पूरी न होने तक बॉाटा नहीं जा सकेगा । 


सामरिक महत्त्व की लाइनों पर पजीगत लागत और उनके संचालन व्यय 
का भार सामान्य राजस्व पर होगा और हर वर्ष रेलवे की ओर से सामान्य 
राजस्व को जो अंशदान दिया जाएगा, उससे वह काट लिया जाएगा । 


यदि सामान्य राजस्व का भगतान करने के बाद कुछ रकम बचे तो उसे रेलवे 
की प्रारक्षित निधि में डाला जाए । लेकिन यदि यह रक़म तीन करोड़ रुपए 
से अधिक हो तो तीन करोड़ रुपए से अधिक रकम का केवल दो/तृतीयांश 
भाग रेलवे आरक्षित निधि में डाला जाए । बाक़ी धन सामान्य राजस्व 
को दे दिया जाए। 


सामान्य राजस्व को वाषिक अंशदान देने, आवश्यकता पड़ने पर मल्य- 
ह्वास का पिछला बकाया पूरा करने, पूंजी में जमा करने, या पूंजी घटाने 
और जनता को अधिक सुविधा पहुँचाने के साथ-साथ किराए और भाड़े 
आदि में कमी करने के उद्देश्य से रेलों की वित्तीय हालत मज़बत करने के 
लिए इस प्रारक्षित निधि का उपयोग किया जाए । 


रेलवे को अधिकार होगा कि वह भारत सरकार की शर्तों के अनुसार ऐसे 
खर्च को पूरा करने के लिए पूँजी से या प्रारक्षित निधि से कर्ज ले जिनके 
लिए राजस्व बजट में व्यवस्था नहीं की गई या कम व्यवस्था की गई है । 
लेकिन इस कर्ज का अगले वर्ष में भगतान करना होगा । 


रेलवे की एक स्थाई वित्त समिति” बनाई जाएगी जिसका अध्यक्ष विधान 
सभा का कोई मनोनीत सरकारी सदस्य होगा। बाक़ी सदस्य विधान सभा 


रेल वित्त से स्राधारण वित्त के पृथवकक्रण का 924 का संकल्प 22] 


के चुने हुए सदस्य होंगे । स्थाई वित्त समिति के सदस्य केन्द्रीय सलाहकार 
परिषद्‌ के पदेन सदस्य होंगे । केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ में अधिक से 
अधिक एक और मनोनीत सदस्य होगा । छह ऐसे गैर सरकारी सदस्य होंगे 
जिन्हें राज्य परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा राज्य परिषद्‌ के आठ सदस्यों के 
पेनल से चुना जाएगा और छह ऐसे गैर सरकारी सदस्य होंगे जिन्हें विधाद 
सभा में से चुने गए आठ सदस्यों के पेनल में से चुना जाएगा। 


रेलवे के अनुदान की माँग पर बहस होने के पहले किसी दिन रेलवे अपने 
खर्च का अनुमान स्थाई वित्त समिति के सामने रखे। यह अनुमान 
जहाँ तक हो सके खर्च कार्यक्रम राजस्व में दिखाने की बजाए पूँजी 
और राजस्व पर प्रभार सम्बन्धी नियमावली के अनुसार बनाई गई 
मूल्य-ह्ास निधि में दिखाया जाए । 


(7) यदि हो सके, तो रेलवे बजट विधान सभा में पहले पेश किया जाए और इस 
पर बहस करने के लिए दिन अलग रखें जाएँ | तब रेलवे के कार्यभारी 
सदस्य रेलवे के लेखा और संचालन पर एक सामान्य व्याख्यान देंगे । 
रेलवे बजट में प्रस्तावित खर्चे अनुदान की माँगों के रूप में विधान सभा 
के सामने पेश किया जाएगा । इसमें मूल्य-हास निधि और रेलवे आरक्षित 
निधि से किए जाने वाले खर्च भी शामिल होंगे । सामान्य बजट से अलग 
होने पर रेलवे बजट का क्‍या रूप होगा, इसमें कौन से ब्योरे दिए जाएँगे 
और कौन सी माँगें होंगी जिनकी स्वीकृति लेनी है, इन सब बातों पर 
रेलवे बोर्ड प्रस्तावित “स्थाई वित्त समिति” की सलाह से विचार करेगा, 
ताकि यदि हो सके तो आगामी बजट में समय पर सुधार किया जा सके । 


(8) इन नियमों का समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है लेकिन कम से 
कम तीन वे तक परीक्षण के रूप में इन पर अमल किया जाए। 


(9) चूंकि भारतीय रेलों के सरकारी प्रबन्ध के बारे में फरवरी 923 में जो 
प्रस्ताव पास किया गया था, उसे विधान सभा स्वीकृत करती है इसलिए 
ये नियम तब तक लागू रहें, जब तक ईस्ट इण्डियन और ग्रेट इण्डियन 
पेनिन्सुला रेलवे और सरकार द्वारा संचालित दूसरी रेलें सरकारी प्रबंध 
में रहें । विधान सभा के इस निरचय के होते हुए भी सरकार इनमें से 
किसी रेलवे का प्रबन्ध कम्पनी को सॉंपने के बारे में बातचीत कर सकती है, 
लेकिन इस तरह का कोई समझौता तब तक पूरा न समझा जाएगा जब तक 
विधान सभा इस पर विचार न कर ले। यदि विधान सभा की सलाह के 
खिलाफ इन रेलों में से किसी रेल के प्रबंध का ठेका किसी कम्पनी को दिया 
जाए तो विधान सभा को अधिकार होगा कि वह इस तरह का प्रबंध रह 
कर दें । 


उपरोक्त अभिसमय के अलावा विधान सभा यह भी सिफ़ारिश करती है कि : 


(क) अधिक से अधिक भारतीयों को रेलवे में नियुक्त किया जाए और जितनी' 
जल्द हो सके रेलवे बोर्ड में भी भारतीय सदस्य रखें जाएँ। 


(ख) सरकारी रेलों का सामान भारत सरकार के क्रय विभाग द्वारा खरीदा 
जाए ।” ७ ०० 
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निगम स्थापक विभिन्‍न ग्रधिनियमों में निगमों पर संसदीय सथा 
सरकारी नियंत्रण के अनुच्छेद 


. दामोदर घादी निगम अधिनियम, 948 


_ 48. केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश:--( ) अपने दायित्वों के पालन में निगम को 
ऐसे आदेशों से चलना होगा (नीति के मामलों में) जो केन्द्रीय सरकार ने दिए 
हों। 

(2) यदि एंसा प्रश्न उठे कि आदेश नीति का प्रश्न है या नहीं तो उसमें केन्द्रीय 
सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । 


49. सरकारों तथा निगम के बीच संघर्ष:--- ( ) इस अधिनियम में जहाँ विपरीत 
व्यवस्था की गई हो उन्हें छोड़कर अ्रन्य अवस्थाओं में यदि निगम तथा भाग लेने वाली 
सरकारों के बीच कोई संघर्ष हो (अधिनियम में व्यवस्थित किसी विषय पर या उससे 
निकलने वाले किसी विषय पर) तो मामला ऐसे मध्यस्थ को सौंपा जाएगा जो भारत 
के प्रधान न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया हो। 


(2) मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा व विभिन्न पक्षों पर लागू होगा । 


5व. केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण:---() केन्द्रीय सरकार निगम से किसी 
सदस्य को पदच्युत कर सकेगी यदि उसके मत में (अ) उसने काम करने से इंकार 
किया हो; (ब ) कायें करने में अक्षम हो गया हो ; (स )अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग 
किया हो कि जनता के हित में उसका सदस्य रहने दिया जाना हानिप्रद हो ; और 
(द) अन्य कारणों से अनुपयुकत हो । 


(2) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को, उसके विरुद्ध जाँच चालू रहते हुए 
स्थगित कर सकती है। 


(3) यदि निगम अपने दायित्व न निभा पाए अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
दिए गए आदेशों का अनुसरण न करे तो केन्द्रीय सरकार को अधिकार रहेगा कि वह 
निगम के सभापति तथा अन्य सदस्यों को पदच्युत कर दे और उनके स्थान पर अन्य 
नियुक्तियाँ करे। । 


60. नियम बताने को शक्तिः--निगम केन्द्रीय सरकार की अनुमति से अधिनियम 
के अन्तगंत अपने कार्य करने के लिए नियंम बना सकती है जिसे सरकारी गज़ट में 
प्रकाशित करना होगा। ह 


*इस परिशिष्ट में उदाहरणस्वरूप केक्ल चार निगमों के परिनियमों के उद्धरण 
दिए गए हैं जिनके नाम हैं: () दामोदर घाटी नियम अधिनियम 948; (2) 
उद्योग वित्त नियम अधिनियम 948; ( 3) पुनर्वास वित्त शासन अधिनियम' 948; 


(4) वायू नियम अधिनियम 953 । इसी प्रकार की व्यवस्था भ्रन्य निगयम' अधि- 
नियमों में है । 
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(इसके अतिरिक्त' निगम के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति में सरकार का हाथ 
रहता है। निगम के सदस्य तथा अध्यक्ष राज्य सरकारों की सलाह के बाद केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हें । निगम' का सचिव तथा वित्तीय सलाहकार' भी 
केन्द्रीय सरकार की' सलाह पर ही नियुक्त होतीं है। केन्दीय सरकार ही दामोदर घाटी 
के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करती है जिसके अन्दर निगम को अधिकार रहते 
हैं। सिंचाई तथा जल वितरण में निगम को प्रांतीय सरकार, की सलाह लेनी 
पड़ती है। निगम' बाज़ार से ऋण ले सकता है पर इसमें केन्द्रीय सरकार की श्रनुमति 
आवश्यक होती है। निगम का आयबव्ययक प्रतिवर्ष राज्य सरकारों तथा संसद्‌ व योग्य 
सरकारों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। इसी प्रकार निगम की वाधिक रिपोर्ट 
भी उन संस्थाओं को पेश किया जाना अनिवायं है। निगम के लेखे के विषय में भी 
महालेखापरीक्षक की सहमति आवश्यक होती है।) 


2. उद्योग वित्त निगस अधिनियम 948 


6. व्यवस्थाः--( 3) अपने दायित्वों के पालन में बोर्ड ऐसे आदेशों के अनुसार 
चलेगा जंसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए हों । 


(4) यदि केन्द्रीय सरकार व बोडड में कोई ऐसा विवाद उठे कि आदेश का विषय 
नीति का विषय था या नहीं तो उसमें केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । 


(5) यदि बोडें, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन न कर सके तो 
केन्द्रीय सरकार को अधिकार रहेगा कि वह बो्डे का अवक्रमण करे व एक नवीन 
बोर्ड स्थानापत्न करे। इस निर्णय पर न्यायालयों में भी विचार न हो सकेगा । 


3. अध्यक्ष तथा निदेशकों की पदच्युति:--केन्द्रीय सरकार किसी समय अध्यक्ष 
को पदच्युत कर सकगी। । 


| 34. लेखा परीक्षाः--() निगम के व्यवहार सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा 
जाँच किए जाएँगे जिन में से एक नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की सलाहं से नियुक्त 
किया जाएगा। ' ह 


. (4) केन्द्रीय सरकार नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की' सलाह से परीक्षकों 
को आदेश दे सकेगी' कि वे निगम' द्वारा उनके अंशधारियों तथा' उधार देने वालों के 
हित के संरक्षणाथ प्रयुक्त उपायों की पर्याप्तता पर सरकार को सूचना दे। सरकार को 
परीक्षकों के परीक्षा क्षेत्र में विस्तार कराने के आदेश देने का भी अधिकार रहेगा। 


(5) अंशधारियों को भेजने के कम से कम एक महीने पहले परीक्षकों की 
रिपोर्ट निगम नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजने की व्यवस्था करेगा । 


(6) उप्रोकक्‍त उपबन्धों.के रहते हुए. नियन्त्रक तथा. महालेखापरीक्षक को यह 
अधिकार रहेगा कि-वह अपने. बल पर अथवा केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना किए .जाने 
पर किसी.समय निगम. के लेखे.की उपयुक्त जाँच करे ।. परन्तु जहाँ,तक सरकार को 
नियम के माफ़त प्रतिभू होते के. कारण शोधन करना पड़ रहा. हो वृहाँ उन शोधनों 
के लेखे की परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखांपरीक्षक द्वारा ही की जाएगी'4. 


8] निगम स्थापक विभिन्न अधिनियमों में निगमों पर 237 
संसदीय तथा सरकारी नियन्त्रण के अनुच्छेद 





(7) प्रत्येक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएँगे जो उन्हें 
संसद्‌ के दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थित करेगी। 


(इसके अतिरिक्त भावी अंश लागू करने के पूर्व भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति 
लेनी पड़ती है । निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष की नियक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा 
की जाती है, इसके अतिरिक्त बोर्ड के चार सदस्य भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही नियक्त 
किए जाते हे । अध्यक्ष का स्थान अस्थाई रूप से रिक्त होने पर उसकी पूर्ति भी केन्द्रीय 
सरकार द्वारा ही की जाती है। नि्ग्म अपने वित्त का विनियोग केक्ल केन्द्रीय 
अथवा राज्यीय सरकारों की प्रतिभतियों में ही कर सकती है। यह भी व्यवस्था है 
कि निगम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के अन्दर अपने दायित्व तथा परि- 
सम्पत्तियों तथा लाभ हानि के लेखे व कार्य के वित्तीय फलों पर प्रतिवेदन केन्द्रीय 
सरकार को तथा रिज़व बेक को दे। केन्द्रीय सरकार को अधिनियम' के अधीन ऐसे 
के जिनकी अधिनिष्म में चर्चा नहीं है, पर नियम बनाने का भी अधिकार 

| 


3. पुनर्वास वित्त शासन अधिनियम 948 


4. शासन का संगठनः --- शासन निम्नलिखित संदस्यों का बना होगा : 

(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष जो प्रमुख शासक कहलाएगा 
(ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन सरकारी अधिकारी । 

(स') केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन ग़र-सरकारी अधिकारी'। 


5. सलाहकार बोर्ड:--केन्द्रीय सरकार शासन को सलाह देने के लिए (नीति 
सम्बन्धी) एक सलाहकार बोड् स्थापित केरेगी। 


व3. ऋण:---शासन द्वारा दिए गए ऋणों पर केन्द्रीय सरकार सीमा निर्धारण 
कर सकती है। 


9. केन्द्रीय सरकार को आदेश देने का अधिकार:---इस अधिनियम के अधीन 
रहते हुए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर शासन को योग्य, साधारण तथा विशेष 
अधिकार दे सकेगी। शासन को ऐसे आदेश परिचालित करने होंगे । 


23. नियम बनाने का अधिकारः---संरकारी गज़ट में घोषित कर, केन्द्रीय सरकार 
अधिनियम के लिए नियम निर्माण कर सकती है । 


6. लेखा परीक्षाः-- () शासन उचित लेखे निर्मित करेगा और लेखे क। एक 
वाषिक,विवरण बनाएगा जिसमें लाभ हानि का लेखा तथा संतुलन पत्र रहेंगे जिनका 
स्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रक तथा महालेखापाल की मदद से निर्धारित 
किया जाएगा। 


(2) शासन के लेखे प्रतिवर्ष नियन्त्रक तथा महालेखांपाल द्वारा परीक्षा किए 
जाएंगे और इस सम्बन्ध में उससे जो व्यय किया जाएगा वह शासन उसे देगा। 





“यह केवल उदाहरण स्वरूप दिया गया हू। वसे 947 में शासन का अन्त कर 
जिया गया है । मी, 


232 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [ परिशिष्ट 


(3) लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में महालेखापरीक्षक को अथवा उसके द्वारा 
नियक्त किसी अन्य अधिकारी को वही सुविधाएँ तथा अधिकार होंगे जो 
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को सरकारी लेख की परीक्षा के सम्बन्ध में होते है । 


(4) नियन्त्रक द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा 
प्रमाणित लेखे, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को दिए 
जाएँगे, जो उसे संसद के दोनों संदनों के सम्मख उपस्थित करेगी । 


(पुनर्वास शासन व/स्तव में केवल सुविधा के लिए अलग स्थापित किया गया था 
अन्यथा केन्द्रीय सरकार का इस पर' पूर्ण नियंत्रण था। शासन के अधिकारियों 
की तनख्वाह तया नियुक्ति की अवधि भी केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाती 

ग। केन्द्र सरकार ही शासन की व्यवस्था के लिए उपयक्त धन' का प्रबन्ध कराती' 
थी। चूँकि शासन का निर्माण व्यावसायिक तरीक़े से चलाने के लिए हुआ था केन्द्रीय 
सरकार उससे दिए हुए वित्त पर तीन प्रतिशत ब्याज भी लेती थी । शासन को केन्द्रीय 
सरकार को प्रति छह महीने में लेखे के साथ एक प्रतिवेदत जमा कराना पड़ता था जो 
केन्द्रीय विधि सभा को उपस्थापित किया जाता था। शासन को केन्द्रीय सरकार की 
अनमति के बिना ऋण भुगतान का अधिकार नहीं था। प्रतिशोधन के बाद जो संपत्ति 
बच रहती हं उन पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार रहता था। ) 


4. वायु निगम अधिनियस 953 


34. केन्द्रीय सरकार को आदेश देने का अधिकार:--( ) केन्द्रीय सरकार दोनों 
निगमों को उनमें दायित्वों के सम्पादन के विषय में आदेश दे सकंगी, और निगमों को 
उन आदेशों का पालन करना पड़ेगा | , (2) यदि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय हित में 
ठीक समझे तो दोनों निगमों की सलाह से उन्हें आद्रेश दे सकती है कि (अ) वे कोई 
विशिष्ट वायू याताथात का संबहन करें जो निगम के कार्याधीन हों (ब) निगम द्वारा 
हे किसी अनुसूचित सेवा को स्तब्ध करे अथवा (स) किसी प्रस्तावित सेवा 

बंद कर दें। 


35. केन्द्रीय सरकार की प्र्वानूमति:--केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना 
कोई निगम निम्नलिखित बातें न कर सकेगा 


(क) अचल सम्पत्ति अथवा वायूयान जिसकी क़ीमत 5 लाख से अधिक हो 
की खरीद। 


(ख) अचल सम्पत्ति को पाँच साल से अधिक समय के लिए पट्टे पर देना । 


(ग) दस लाख सें अधिक की पुस्तकीय मूल्य की किसी सम्पत्ति' या हक़ को 
बेचना । 


36. प्रतिवर्ष के लिए कार्य का प्रोग्राम प्रस्तुत करना:-- ( ) प्रत्येक निगम, निगम 
के वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम तीन महीने पहले केन्द्रीय सरकार को अगले 
वष के प्रस्तावित अपने कार्यों का एक विवरण उपस्थित करेंगे । इन विवरणों के साथ 
व्यय के वित्तीय प्राक्कलन भी रहेंगे; कर्मचारियों की संख्या में वद्धि तथा प्रस्तावित 
पूंजी वृद्धि भी दिए जाएंगे । 


8] निगम स्थापक विभिन्न अधिनियमों में निगमों पर 233 
संसदीय तथा सरकारी नियन्त्रण के अनुच्छेद 

(2) यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई निगम ऐसी कोई वायु उड्डयन क्रिया अथव 

तत्सम्बन्धी कार्य स्वीकार करना चाहते हैं जो उपरोक्त उपबन्ध से अलग हों तो निगम 


उनकी अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए अलग से एक अनुपूरक प्राककलन 
उपस्थित करेंगे। 





लेकिन यदि कोई अनपेक्षित यातायात की आवश्यकता आ पड़े तो () और (2) 
के अतिरिक्त अन्य कार्य भी निगम कर सकेंगे और वे बाद में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार 
उन पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करेंगे। 


7. संसद्‌ को वार्षिक प्रतिवेदनः--( ) प्रत्येक वापिक वर्ष में यथाशीघ्र प्रत्येक 
निगम केन्द्रीय सरकार को विहित €ूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें गत वित्तीय 
वर्ष का विवरण दिया जाएगा और अगले वर्ष में प्रस्तावित क्रियाओं का भी वणन 


होगा । 


(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक प्रतिवेदन को यथा-सम्भव दोनों सदनों के 
सम्मुख उपस्थापित करने की व्यवस्था करेगी। 


5. लेखा तथा लेखा परीक्षा :--() निगम योग्य लेखे निर्माण करेगा और 
अन्य ऐसे अभिलेख भी रखेगा। नियन्त्रक तथा महालेखापाल की सलाह से केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियत स्वरूप में वाषिक लेखे, लाभहानि के लेखे तथा संतुलन पत्र भी 
बनाने होंगे । 


(2) हे निउन्त्रक द्वारा निगम के लेखों की प्रतिवर्ष जाँच की जाएगी और इस 
परीक्षा में जो व्यय हुआ हो वह निगम द्वारा नियन्त्रक को चुकाया जाएगा। 


(3) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को व उसके द्वारा निगम के लेखों की 
जाँच के लिए नियुक्त अन्य किसी व्यक्ति को निगम की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में 
'वही अधिकार होंग जो महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखें के सम्बन्ध में होते हें । 


(4) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति 
द्वारा प्रमाणित निगम के लेखे व उसके साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष केन्द्रीय 
सरकार को दिए जाएँगे जो उन्हें संसद्‌ के दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थापित करेगा । 


(निगमों के सदस्यों तथा उनमें से एक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
द्वारा की जाती हैं। यदि सदस्य कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो निगम के अहित में 
हो तो उसे पदच्युत करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होता है । केन्द्रीय सरकार 
'को नियम के कार्यों के विषय में भी नियम बनाने का अधिकार होता है । 


कितने ही कार्यों को कार्यरूप देने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति 
तो है ।) 
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भारत सरकार द्वारा स्थापित 
उद्योग, व्यवसाय व अन्य स्वायत्त निकायों की सूची 


(4) निगम 


. एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशत, बम्बई 
 सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्‍ली 
. दामोदर वैली कारपोरेशन, कलकत्ता 

. इम्लाईज़ स्टेट इन्दयोरेन्स कारपोरेशन, बम्बई 
» इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली 
. इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली 
« लाइफ इंद्योरेन्स कारपोरेशन, बस्बई 

पोर्ट ट्स्ट, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 

. रिहैबिलिटेशन फाइनैन्स एडमिनिस्ट्रेशन 

. रिंजवे बेंक आफ इण्डिया, बम्बई 

: स्टेट बेंक आफ़ इण्डिया, बम्बई 


(2) सरकारी कस्पतियाँ ' 


. राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, 

. राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड 

. राष्ट्रीय उद्योग विकास लिमिटेड 

. इण्डियन एक्स्प्लोसिव लिमिठेड 

: हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड 
. हिन्दुस्तान एन्टीसेक्टीसाइड्स लिमिटेड 
. हिन्दुस्तान मशीन ट्ल्स लिमिटेड 

, नेशनल इंस्ट्रमेण्ट लिमिटेड 

. नंगल फरटिलाइज़र्स लिमिटेड 


हिन्दुस्तान साल्‍ल्ट कम्पनी लिमिटेड 


भारत सरकार द्वारा स्थापित 235. 
उद्योग, व्यवसाय व अन्य स्वायत्त निकायों की सची 


का रण 





. सिन्दरी फटिलाइज़स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड 
2. नाहन फाउण्ड़ी लिमिटेड 

3. हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड 

4. हिन्दुस्तान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड 
5. निर्यात जोखिम बीमा लिमिटेड 

6. हस्तशिल्प निगम लिमिटेड 

7. हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट लिमिटेड 

8. भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड 

9. राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम लिमिटेड 

20. राष्ट्रीय प्रयोजना निर्माण निगम लिमिटेड 
2. रिहेबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड 
22. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 

23. नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड 
24. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड 
25. बोलानी ओसे लिमिटेड 

26. सिंगरेनी कोलरीज़ लिमिटेड 

27. मैसूर आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन लिमिटेड 
28. उड़ीसा खनन लिमिटेड 

29. ईस्टर्न जझिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड 

30. वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड 

37. भारतीय टेलीफ़ोन उद्योग लिमिटेड 

32. हिन्दुस्तान शिपयाड़े लिमिटेड 

33. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड 

34. अशोका होटल्स लिमिटेड 

35. मेसर्स रेयर अर्थ लिमिटेड 

36. टद्रावतकोर मिनरल्स लिमिटेड 

37. आयल इण्डिया लिमिटेड | 

38. हैवी एलेक्टिकल्स लिमिटेड 
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पुस्तक सूची 
(क) पुस्तकें 


« इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन--अशोक चन्‍न्दा 
, इण्डियन फाइनेन्शियल सिस्टेम--ओ० के० घोष 
. ए हैण्डबक आफ रेलवे एकाउन्ट--एल० बी० गोपालन 


दि ए० बी० सी० आफ इण्डियन गवनेमेन्द फाईनेन्स--पी० के० वाठटल 


- पालियामेन्टरी फाइनेन्शियल कन्ट्रोल इन इण्डिया--पी० के० वाटल 
. फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेशन आफ इण्डिया--पी० के० वाटल 

. फाइनेन्शियल सिस्टेम आफ इण्डिया--डा० ज्ञानचन्द 

. फाइनेन्शियल पालिसी आफ इण्डियन यूनियन--एम० एच० गोपाल 
. फाइनेन्शियल हैण्डबुक आफ़ दि कान्‍्स्टीट्यूशन--एस० डी० दुबे 

0. 
4. 


बजेटरी सिस्टेम इन वेरियस कन्द्रीज---एस० एल० शकधर 
रेलवे फाइनेन्स--आर० सी० सक्सेना 


(ख) पुस्तिकाएँ 


. इण्डियन रेलवेज़-ऐन हन्ड्रेड इयसे 

. इन्ट्रोडेक्शन टू इण्डियन गवर्नमेन्ट आडिट एण्ड एकाउण्ट 

« एक्सटर्नल एसिस्टेन्स ड्यूरिंग 950--58 

. एपिटोम आफ दि रिपोर्ट्स आफ इण्डियन पी० ए० सी० 

* फाइनेन्शियल एन्ड कारनेट पावर्स डेलिगेटेड टू मिनिस्ट्रीज़ एन्ड हेडुस ऑफ 


डिमार्टमेन्ट्स 


, फंक्दान्स एण्ड वकिंग आफ दि रिज़र्व बेंक आफ इण्डिया 


(ग) निर्देश ग्रन्थ 


. भारतीय संविधान 

. प्रथम पंचवर्षीय योजना 

. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

तृतीय पंचवर्षीय योजना 

. भारत सरकार के रेलवे राजस्व व खर्च का बजट 

, भारत सरकार के सामान्य राजस्व व खर्च का बजट 
. संसदीय वाद-विदाद - 
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(घ) अधिनियम तथा नियस 


. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 935 तथा उसके अन्तर्गत के नियम 
. पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रूलस, 944 

. पब्लिक डेट एक्ट, 946 

. पब्लिक डेट रूल्स, 946 

« दामोदर वेली कारपोरेशन एक्ट, 948 

« एयर कारपोरेशन एक्ट, 953 

» इण्डियन कम्पनीज़ एक्ट, 956 


. डेलिगेशन आफ़ फाइनेन्शियल पावर्स रूलस, 958 


(छू) रिपोर्ट 


. ऑडिट रिपोर्ट, सिविल, पोस्ट एन्‍्ड टेलिग्राफ, रेलवे तथा रक्षा, गवनेमेन्ट 


आफ इण्डिया 


» इण्डियन फाइनेन्स कमीशन रिपोर्ट 952 

. एनवल रिपोर्ट इण्डियन रेलवे 

. एनुवल रिपोर्ट मिनिस्ट्रीज़ आफ दि गवर्नेमेन्ट आफ इण्डिया 

« एनुवल रिपोर्ट्स आफ़दि भो० एन्ड एम० डिवीजन, गवर्नेमेण्ट आफ इण्डिया 
. एप्रोप्रिएशन एकाउण्टस, रेलवेज़, सिविल, पोस्ट एन्ड टेलिग्राफ, रक्षा 


गवनेमेण्ट श्राफ इण्डिया 


, फाइनेन्स एकाउण्ट, गवनेमेण्ट आफ इण्डिया 
. टेक्सेशन इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 954 


» कम्बाइण्ड फाइनेन्स एण्ड रेवेन्यू एकाउण्ट 


रिपोर्ट आन करेनन्‍्सी एन्‍्ड फाइनेन्स---रिज्र्व बेंक आफ इण्डिया 
रेलवे कन्वेंशन कमेटी रिपोर्ट 949 

रेलवे कन्वेंशन कमेटी रिपोर्ट 954 

लोक सभा के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट 

लोक सभा के प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट 

सेकन्ड फाइनेन्स कमीशन रिपोर्ट 957 

थे फाइनेन्स कमीशन रिपोर्ट 962 


238 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था 








-“' - (छ) लेख 


. एक्सपेन्डिचर कन्‍्ट्रोल रिजार्गेनाइज़ेशन (हिन्दुस्तान स्टैन्डडें, 26 जनवरी 
957) पक | है? 

2. कीपिंग पालियामेन्ट इंफामंड एबाउट स्टेट अंडरटेकिग्ज़ (दि टाइम्स, 
लन्‍्डन, 2 जनवरी 956) । 

3. गवनेमेन्ट बारोइंग एण्ड पब्लिक फाइनेन्स (कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, 6 फेब्नअरी, 
953) ु ह 

4. डेवलपमेन्ट आफ पब्लिक डेट पैटने (रिज़वं बेंक आफ इन्डिया बुलेटिन, 
जनवरी 955) | | 

5. दि 8 कमेटी आन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज़ (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 
/ 956) हि | 

6. पालियामेन्टस कन्ट्रोल आफ फाइनैन्स (ईकनोमिक_ वीकली, जनवरी 954) 

7. स्ट्रक्चर आफ इंडियन बजठ आउट मोडेड (कामर्स एनुवल नम्बर, - 955) 


पारिभाषिक शब्द-सूची 


अग्रिम राशि 
अतिरिक्तानुदान 

अतिरेक 

अतिरेक प्राप्तियाँ 
अर्थोपाय अग्रिम 
अदायगी आदेश 
अधिभार 

अधिकारियों का वेतन 
अध्यक्ष 

अध्यक्ष (लोक सभा ) 
अनिधिक ऋण 

अनुदान 

अनुदानों की माँगें 
अनुपाती प्रतिनिधित्व 
अनुभाग 

अनुमति की लेखा परीक्षा 
अनुमोदित 

अनुसूचित बेंक 
अपरिवतंनीय ब्याज रहित प्रतिभूतियाँ 


अपवादानु दान 

अप्रत्यक्ष कर 

अप्रत्यादेय 

अभिक्रम 

अभिदाता 

अल्प बचत योजना 
अवशिष्ट-निर्धा रण 

अस्थायी कर संग्रह अधिनियम 


आकस्मिकता निधि 
आदेश 

आधारभूत नियम 
आनुषंगिक 

आपातिक धन अधियाचन 
आमदनी 

आयकर विभाग 
आयब्ययक टिप्पणियाँ 
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असल 3 ली 3. जज हब आम पड ली नकल नमक न रमन मम लक मर 


आयबव्ययक प्रभाग 
आरक्षित निधि 

आशिक मंदी 

आथिक विषयों का विभाग 


आशिक प्रभाग 

आशिक सर्वेक्षण 

आरंभिक तथा अंतिम शेष 

इंग्लेण्ड में व्यय 

उचंत 

उच्चतर लेखा परीक्षा 

उत्पादन शुल्क विभाग 

उत्पादनका री 

उत्सर्जन 

उद्यम 

उपबंध 

उपभोक्ता समिति 

उपस्थिति नामावली 

उपाय और साधन आयव्ययक 

ऋण निक्षेप 

ऋण निक्षेप राशियों तथा विप्रेषणों 
की लेखा परीक्षा 

ऋण पत्र 

ऋण परिवतंन 

ऋण प्रतिदान 

ऋण सम्बन्धी भुगतान 

ऋण ह्ास अथवा परिहार 

एकक 

एक प्रविष्टि 

एकमुश्त 

एकल संक्रमणीय मत 

ओद्योगिक वित्त विभाग 


ओऔसत उधारी दर 

अंतरण 

अंतर राज्य उचंती खाता 

अंतर राज्यीय निपटारा 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि , 

अंतर सेवा संगठन 

अपरक्राम्य ब्याज रहित आस्तियाँ 
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पारिभाषिक शब्द-सूची 


अंशों का हस्तांतरण 

आंतरिक योजना प्रभाग 

आंतरिक वित्त व्यवस्था प्रभाग 

आंशिक लेखा परीक्षा 

इंग्लैण्ड और भारत के बीच नक़दी 
का अतरण 

कटोती 

कटौती सूचक प्रस्ताव 

कर जाँच समिति 

कार्य अध्ययन 

कार्यक्रम भल्यांकन संस्था 


कार्यकारिणी, कार्यपा।लका 
कार्यफल आयव्ययक 

कार्य संत्रणा समित्ति 
कार्य-विवरण, कारय-वृत्त 
कृथयि ऋण विभाग 


केन्द्रीय ऋण अनुभाग 

केन्द्रीय. तथा राज्यों की प्राप्तियों 
तथा राशि वितरण के मख्य तथा 
गोौण लेखा श्वीपकों की सूची 


बन्द्रीय राजस्व 

केन्द्रीय राजस्व बोड्ड 

कन्द्रीय सड़क (नत्नि 

खजाना 

खजाना अधिकार! 

खजाना नियमादर्ल 

खरीददार (ऋण के) 

खाता 

गवेयणा तथा सांख्यिकी विभाग 


गारंटी 

गप्त सेवा व्यय 

गर बेकिंग खज़ाना 
गर भुगतानी दायित्व 
गोण लेखा 

घटते बढ़ते व्यय 

घाट का बजट 

घाट की वित्त व्यवस्थ। 
चल ऋण 
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चल स्टाक 

चिट्ठा 

छ्टनी 

जमा 

जारी मूल्य 

टकसाल 

टिप्पणियाँ 

ठेकेदारों का खाता 

डाक और तार विकास निधि 


तकनीकी कामिक 

तकनीकी सहायता 

तदर्थ कटोती 

दामोदर घादी निगम 

दायित्व पंजी 

देशी राज्यों का वित्तीय एकीकरण 


देनिकी 

धन परिचालन 

नक़दी तिजोरी 

नाप जोख पुस्तिका 

निदेशक 

निदेशक, निपटान 

निधि का नियतन और क्षति पूर्ति 


निधि पत्र 
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक 


निर्माण कार्यों के ब्योरे का रजिस्टर 

निर्माण, मशीन और चल-स्टाक का 
कार्यक्रम 

निर्माण व्यापार तथा लाभ हानि लेखा 


निर्माण सारपत्र 
निरावधि ऋण 
निरीक्षण निदेशालय 
निवल 

निविदा 

निवेश 

निक्षेप 

निक्षेप लेखा विभाग 
पथ कर 
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पारिभाषिक दब्द-सूची 


परिचालक-कमंचा री 

परिचालन अनुपात 

परिचालन क़रार 

परिवतेन शुल्क 

परंतुकों 

पारित 

पुननंवन आरक्षण निधि; पुननंवन 
आरक्षित निधि 

पुनविनियोग 

पूरक अनुदान 

प्रचलन 

प्रचालन विभाग 

प्रतिपत्र 

प्रतिभूति 

प्रतिभूति विभाग 

प्रतीकानुदान 

प्रत्यक्ष कर 

प्रत्ययानुदान 

प्रधान वाणिज्यिक श्रधीक्षक 


प्रपत्र 

प्रभाग 

प्रभार 

प्रभारित 

प्रमाण पत्रधारी 
प्रवर समिति 
प्रशासनिक विभाग 
प्रसाधन आयव्ययक 
प्राक्कलन अधिकारी 
प्रक्कलन' समित्ति 
प्राथमिक इकाई 
प्राप्ति 

प्रारंभिक लेखा 
पृष्ठांकन 

प्रषण सुविधाएं 
पंचाट 

पँजी खाते में प्राप्ति 
पूजी तथा राजस्व का वतंमान खाता 


पूँजी तथा राजस्व लेखा 
पूंजी निवेश 
पूंजी बजट 
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पूँजी लेखा 

पूंजी व्यय 

पौंड पावना 

फुटकर 

बचत 

बजट प्रभाग 

बट्टे खाते डालना 

बहुप्रयोजन राष्ट्रीय. नमूना सर्वेक्षण 


बाजारू ऋण 

बाह्य वित्त व्यवस्था प्रभाग 
बीमा कराने वाला 

बीमा प्रभाग 

बैंक अदायगी आदेश 

बैंक जमा चालान 

बैंकिंग खजाना 

बैंकिंग विकास विभाग 


बैंकिंग विभाग 

ब्याजी देनदारी 

ब्याजोत्पादक संपत्ति 

ब्योरा पुस्तक 

भारत सरकार अधिनियम 

भारत सरकार की टकसाल 

भारतीय विधान आयोग 

भारतीय स्वतंत्रता (अधिकार, संपत्ति 
* तथा दायित्व) आज्ञा 


भारित 

भुगतान-दोष 

भगतान स्थगन 

भुगवानों की सूची 

भौतिक साधन 

भंडार 

भंडारों तथा स्‍्टाकों की लेखा परीक्षा 
सतापेक्ष 

मतापेक्ष धन से की जाने वाली सेवाएँ 
मध्यवर्ती सूचना 

महानिदेशक, पूर्ति तथा निपठान 


महालेखा परीक्षक 
महालेखा परीक्षक नियमावली 
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महालेखापाल 

माल गुजारी 

माल यातायात से आमदनी 
मुद्रा 

मुद्रा दृढ़ता 

मुद्रा व वित्त रिपोट 
मुद्रा स्फीति 

मुद्रांक शुल्क 

मूल्य हास 

मंत्रिमंडल वित्त समिति 
माँग-पुस्तक 


युद्धोत्तर विकास निधि 

योजना आयोग 

योजना आयोग के विशेषज्ञों का समूह 
योजना प्रभाग 

योजना-प्रायोजना की समिति 
योजना व्यय 

रक्षा व्यय विभाग 


रसीद 

राजकीय उपक्रम 
राजस्व अवशेष 

राजस्व आसूचना 
राजस्व की लेखा परीक्षा 
राजस्व की' वापसी 
राजस्व विभाग 

राज्य ऋण कार्यालय 
राज्य ऋण नियम 
राज्य ऋण विभाग 
राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ 


राशि वितरण है 
राशि वितरण लेखों का विवरण 


राष्ट्रीय वित्त लेखा 

रिजवे बैंक के निक्षेप 

स्क्का 

रेल मूल्य छास और आरक्षित निष्नि 


रेल स्थाई वित्त समिति 
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रलवे अभिसमय समिति 


रेल ऋण पत्र 

रोकड़ खाता 

रोकड़ जमा 

रोकड़ बही 

लगाई गई पूँजी 

लदान पत्र 

लाभ कर 

लाभ हानि लेखा 

लाभांश 

लेखा अनुदान 

लेखा परीक्षा अधिकारी 
लेखा परीक्षा और लेखा विभाग 


लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 

लेखा परीक्षा संहिता 

लेखापाल 

लेखाशीर्षक 

लेखा-संहिता 

लोकनिधि 

लोक लेखा समिति 

वर्गीकृत सारपत्र 

वर्तमान प्राप्ति की दर 

वसूलियाँ 

वाणिज्यिक व्यवसायों के गौण लेखों 
की परीक्षा 

वादा बाजार 

वापसी 

वाषिक वित्त विवरण 

वाषिकी 

वास्तविक जाँच 

वास्तविक व्यय 

वाहक बांड 

वितरक 

वितरण अधिकारी 

वित्त लेखा 

वित्त विधेयक 

वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन 

वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका 

विदेशी निवेश 

विदेशी मुद्रा 
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विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग 


विधिवतता 

विधेयक 

विनिमय-लेखा 

विनियोग अधिनियम 

विनियोग के प्राथमिक एकक 

विनियोग लेखा 

विनियोग लेखा परीक्षा 

विनियोग विधेयक 

विनियोगः तथा पुनंविनियोग 
सम्बन्धी आदेश 

विप्रेषण पत्र 

विभागीय शुल्क 

विभागीय वर्गक्ित सारपत्र 


विभागीय वित्त समिति 


विलेख 

विवाद-बन्ध 

विशेष पुनर्गठन एकक 
विशेषाधिकार का प्रइन 
वेतन तथा लेखा अधिकारी 
वेतन' मान 

व्यक्ति कर 

व्यय' अनुमति 

व्यय' लेखा परीक्षा 

व्यय' वित्त समिति 


व्यय विभाग 
व्यवहार 
व्याख्यात्मक ज्ञापन 
इवेत' पत्र 

शुद्ध 

शेयर 

होष (रकम) का पुनरीक्षण 
शोधन गृह 

शोधन निधि 
सकल 

सट्टा बाजार 
सभापति 
समायोजन 
समायोजन लेखा 
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समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 
समेकित निधि 

समेकीकरण 

समंजन 

सरकारी ऋण प्रबन्ध 
सरकारी प्रतिभूतियाँ 
सरकारी हुंडी 

सहायक महालेखापाल 
सहायक लेखा 

सहायता अनुदान 

सहायता अनुदानों की लेखा परीक्षा 
साख पत्र 

साधन 

साधारण संचालन व्यय 
सामरिक महत्त्व की लाइयनें 
सामान्य भविष्य निधि 
सामान्य राजस्व के लाभांश 
सामान्य वित्त नियमावली 
सामान्य वित्तीय विवरण 
सावंजनिक निर्माण विभाग 
सिब्बंदी का वेतन 
सिब्बन्दी प्रभाग 

सिविल और रक्षा सेवाएं 
सिविल प्रशासन 

सिविल व्यय विभाग 

सीमा शुल्क 

सीमा शुल्क विभाग 
सीमोपरि अनुदान 
सीमोपरि व्यय' 

सैन्य नक़दी तिजोरी 

सैन्य लेखा समिति 

सैन्य लेखों के नियंत्रक 


स्टाक लेखा 

स्थानीय कर 

स्थानीय लोक लेखा परीक्षा 
स्थापना 

स्थायी व घटते-बढते व्यय 


स्थायी वित्त-समिति 
स्वायत्त संस्थाएँ 
स्वीकृत 


56९० (+प्र४0०7705$ ८८. 

(+008002060 #ग्रा0 

(005ण6द4007 

20]प४77९7( 

(०॥0829०767+ 0 9प77०॥0० ठ60+ 

(>0ए2"77767 862टप/00725 

प्‌फटछघप्राण जि 

:588770 :५०८०0पर78॥70 (7९768) 

22209/"7 4.000प्रय 

(छ0नान्द्वाते 

07 ए (ऋधाइना-बांते 

[,लाडः ण कऋध्वा 

३२९४०प7"065 

(070727ए7 एणःगााह8 <50678४९5 

575/९६४70 497765 

छठलालानों 2#0ए746॥६ "प्रात 

एं4०४60 ६४0 5०76४७४7 रि2एट/प्रट६ 

(6४८०७ 772709] रिप्री25 

(छालदों #ए्बपटांकों 50980९07070 

एप०7० ४०७४४ ॥22029/0767४ 

727 ० ॥5020037707677 

छ8087/8777670 ।॥)ए907 

(एक 8793 0७४670०6 86"ए7९९४ 

(7०7 30677775079007 

(7ए। +%ट००7ताप्रा8 ॥200द7772९7४ 

(+प्50705 

(+प४078 20[०७॥४४7707४ 

एड0688 छ7277/ 

एडट658 पिद्राएव्मवाएप्रा8 

0॥ा7"ए ॥+९७४प/"ए (7765 

पर 3०९००प7४४ (०फाषा (९९ 

(0700707067/ ० ॥0९(७7८86 4.0०९०0पए 
((:.32..5..) 

500०६ 3,000प/६ 

4,02८8) ६४ 

[.0९७) &पता( 

[882॥5/7768॥7 


5्णदांआएु.. बाते निपटप्रदााए 
(+70६7265 


हद7क्‍08 7970९ (०7६०८ 
4 070०70प08 805565 
०६८० 


पारिभाषिक दाब्द-सूची 249 





संवर्ग 

संकल्प 

संघीय राज्यक्षेत्र 

संघीय संरचना समिति 

संतुलन-पत्र 

संधारण 

संपत्ति तथा देयताओं का अवशेष 
सम्पत्तियाँ 

सम्पत्ति शुल्क 

संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखा 


संवहित 
संविधान (कर वितरण ) आदेश 


संशोधित प्रावकलन 
हस्तांतरण पुस्तिका 
हस्तांतरण बिलेख 
हुंडी 
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अनुक्रमणिका 


अग्रिम राशियाँ, 206 
अन्तर्राज्य उचन्ती खाता, 45 
अन्तर्राज्यीय निपटारा, 39 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, 77 
अर्थोपाय अग्निम, 5, 73, 76, 77, 9] 
अदायगी (के प्रावकलन बनाना) 5 आदेश, 22 
अधिक उत्पादन शुल्क, 47 
अधिभार, 38 
अधिकारियों का वेतन, 59, 2], 95 
अनुदान, 6, 44, 47, 48, 59, 6, 04, 04, 06, !, 5, 25, 66 
--अतिरिक्त अनुदान, 5, 4, 6, 7 
--अनुदानों की माँगे, 703, 70, 72, 5, 77, 79, 87 
--अंतिम अनुदान, 47, 48 
--अपवादानुदान, 4, 8 
--परक अनुदान, 5, 6, !, 4, 5, 6, 20, 23, 69, 87 
--प्रतीकानुदान, 6, 87 
-+प्रत्ययानुदान, 4, 7, 8 
--मूल अनुदान, 47, ]5 
“जलेखानुदान, 4, ]5, 67, 69, 8, 82 
--सहायक अनुदान, 62, 67, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 49, 
5, 53, 57, 77 
अनुप्रक नियमावली, 96 


अनुभाग (लेखा शीर्षक), 5 
अन्य भार, 2 
अपरक्राम्य व्याज रहित प्रतिभूतियाँ, 77 
अर्पण और क्षतिपूति, 2 
अमरीकी सरकार का चतुस्सूत्रीय कार्यक्रम, 7 
अल्प बचतें, 89, 90, 93 
अल्प बचत आन्दोलन, 5 

“--महिला बचत आन्दोलन, 5 
अवशेषों का पुनरीक्षण, 54, 
अवदधोषों की समीक्षा 70 
अंशदान तथा विविध समंजन, 35, 37 
अशोक चन्दा, 93 
असाधारण मद, 35, 37 
अस्थाई कर संग्रह अधिनियम १08 
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आकस्मिकता निधि (भारत की ), 60 
(संबंधी नियम), 5 

आकस्मिकता निधि (राज्यों की), 60 

आकस्मिक धन अधियाचन, 23 

आटोनेमियर सर, 38 

आंतरिक वित्त प्रभाग, 3, 5 

आशिक प्रभाग, 3, 5, 7 

आश्िक मंदी, 60, 90 

आशिक विषयों का विभाग, 3, 5 

आथिक सर्वेक्षण, 03, 83 

आधारभत नियम, 95 

आनषंगिक दायित्व, 63 

आपातिक धन अधियाचन, 23 

आमदनी 


--अन्य' फ्ूटकर आमदनी, 63 

--पासेल आदि से आमदनी, 63 

--माल यातायात से आमदनी, 63 

--यात्री यातायात से आमदनी, 63, 67, 68 


आयकर, 37, 38, 39, 40, 4], 45, 50, 5, 57, 58 
आयकर का विभाज्य हिस्सा, 47 
आयकर अधिनियम, 
आयकर विभाग, 3, 4 
आयबव्ययक, 46, 94, 02, 73, 79, 20, 32, 58, 67, 78, 79, 
]82, 83, 97 
--संबंधी सिद्धान्त, 94, 
--का स्वरूप, 03, 76 
--पर बहस, 05, 08, 85, 92 
(और विधानमण्डल, 07, 08 
का निर्माण, , 96, 97 
संबंधी सुधार, 777, 83, 
में त्रुटियाँ 77) 
->आयव्ययक आदेश, 70 
->आयबव्ययक प्रभाग, 3, 5, 02 
-+आव्ययक टिप्पणियाँ, 0 
“>आयव्ययक का विवरण, 03 
“-उपाय और साधन आयब्ययक 22, 69 
““कार्य फल आयबव्ययक, 79 
“पूंजी आयव्ययक, 6 
आयोजना प्रभाग, 5 
आहरण अधिकारी, 9 
अंदशों का हस्तान्तरण, 42 
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इंग्लैण्ठ और भारत के बीच नक़दी का अन्तरण, 39 
इंग्लैण्ड में व्यय, 97, 2व 

इंचकेप समिति, 90 

उत्सर्जन, 59 

उत्पादन शुल्क, 4, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 67 
उत्पादन कर विभाग, 3, 4 

उपभोक्ता समिति, 87, 89 

उपाय और साधन आयबव्ययक, 22, 69 
एकप्रविष्टि पद्धति, 52 

एक मुहत 04 

एकवर्थ समिति, 59, 60 

एक्सचेकर कन्‍्ट्रोल, 8 

एपलवी, 98 

औद्योगिक नीति, 84 

औद्योगिक वित्त निगम, 9, 85 

औसत उधारी दर, 62 


ऋण, 6, 9, 7, 23, 38, 57, 85, 86 
(को जारी करना, 6 
की लेखापरीक्षा, 63 
का लेखा, 86 
के प्रकार, 73, 74 
लेने की प्रक्रिया, 79 
लौटाए जाने की प्रक्रिया 85) 
---+अल्पकालीन ऋण, 73, 76, 89, 9व 
--अन्तर्देशीय ऋण, 73 
ऋण---- 
-+अनिधिक ऋण, 39 
--ऋण पत्र (विश्व बैक के), 73 
--ऋण प्रतिदान, 62, 63, 82, 85, 87 
“-+ऋण परिवतेन, 82 
“--ऋणभार, 34, 35 
“-+कऋणों की गारंटी 63 
“--दीर्घकालीन ऋण, 73, 75 
--निरावधि ऋण, 75 
“+व्याजी ऋण, 49 
“-ज्याज मुक्त ऋण, 49 
“--बाजारू ऋण, 34, 93 
--राज्य ऋण, 38 
(की व्यवस्था ), 5 
(के मूल सिद्धान्त), 7 
-- विदेशी ऋण, 7, 73, 74, 79, 80, 8, 82, 85, 87, 93 
(29) 
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ऋण-ह्वास अथवा परिहार, 82 

ऋण निक्षेप तथा प्रेषण लेखा, 48, 49 

ऋण प्रेषण आदि व्यवहारों की समीक्षा, 58 

ऋण पर व्याज, 8, 47, 57 

ऋण पत्रों का हस्तान्तरण, 86 

ऋण पत्रों का पुननंवीकरण, 86 

ऋण प्रबन्ध, 87 

ऋण संबंधी नीति, 93 

कमीशन दे वरीफिकेशन दे काम्यूलेंस दे इन्टरप्राइसेज पब्‌लीक (फ्रांस), 87 
कमेटी आन नेशनलाइज़ड अण्डरटेंकिंग (इंग्लैण्ड), 86 
कमेटी आन सप्लाई हाउस आफ़ कामन्स, 78 

कमेटी आफ़ दि होल हाउस, 78, 82 

कटोती' 


--कटौती प्रस्ताव, 09 
“--तंदर्थ कटौती, 02 

कटोती प्रस्ताव, 09, 0 
“नीति विरोधक प्रस्ताव, 09 
--प्रतीक कटौती प्रस्ताव, 09 
--मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, 09 


कर 

--अप्रत्यक्ष कर, 4 

--केन्द्रीयः सरकार की संपत्ति पर स्थानीय कर, 6 

---कषि आय को छोड़ कर अन्य आयों पर कर, 4] 

---निगम कर, 4 

--पथकर, 43 

“पशुओं और नौकाओं पर कर, 43 

--प्रत्यक्ष कर, 4 

--विलास वस्तुओं पर कर, 43 

--वृत्तियों व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर, 43 

--ज्यक्तिकर, 43 

व्यक्ति या समवायों की प्रतिभति में से कृषि भमि को छोड़कर उसके मल धन 

परकर, 4] 

--सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, 43 

--समवायों के मलधन पर कर 4] 

--समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर, 42 


“-सीमाकर (यात्रियों पर) 4॥ 


कर जाँच आयोग, 6, 40 

कर जाँच समिति, 37 

क्लक इंचाज आफ़ एकाउंटस (इंग्लैण्ड), 90 
कृष्ण मेनन कमेटी, 89 
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कृषि आय कर, 37 
कृषि ऋण विभाग (रिजर्व बैंक ), 4 
(का काम ), 6 
क्यमलेटिव टाइम डिपाजिट सार्टिफ़िकेट, 78, 79 
कार्य-अध्ययन 5 
कार्यकारिणी सरकार, ], 62, 42, 74, 24 
कार्यक्रम मल्यांकन संस्था, 2 
कार्य-मंत्रणा समिति, 08 
केन्द्रीय खज़ाना नियमावली, 8, 22 
केन्द्रीय तथा राज्यों की प्राप्तियों तथा राशि वितरण के मख्य तथा गौण लेखा शीर्षकों 
की सूची, 47 
केन्द्रीय राजस्व बोड, 3, 4 
केन्द्रीय लेखानुभाग (रिज़र्व बंक ), 45 
केन्द्रीय सड़क निधि, 64, 206 
केन्द्रीय सरकार के रेल राजस्व व खर्चे का बजट, 222 
केन्द्रीय सरकार के राजस्व व ख्चे का बजट, 20 
केन्द्रीय सरकार के ऋण व अदायगियाँ, 38 
केन्द्रीय ऋण अनुभाग (रिज्व बैंक ), 88 
कोलम्बो योजना, 7 
क्राउन कारपोरेशन, 87 
--एजेन्सी' क्राउन कारपोरेशन, 88 
--डिपार्टमेन्टल कारपोरेशन, 88 
“-प्रोप्राइटरी क्राउन कारपोरेशन, 88 
क्रिया करार 79 


खज़ाना, 23, 27, 42, 43, 65. 85 
(का जमा होना, 8, 20, 58 
की निकासी, 8, 9, 2) 
“-खजाना नियमावली, 95 
--गैरबेंकिंग खज़ाना, 7 
--बैकिंग खजाना, 7, 20, 25 
खज़ाना अफ़सर, 7, 8, 9, 2, 23, 25 
खज़ाने का प्रभाग (रिज़र्व बैंक), 4, 6 
(का काम ), 6 


खाता, 52 
“--अन्तर्राज्य उचंती खाता, 45 
---ठेकेदारों का खाता, 32 
“--दायित्व खाता, 722 
--पूँजी तथा राजस्व का वर्तमान खाता, 70, 7 
“मुख्य डाकघर का रोकड़ खाता, 33 
“--रोकड़ खाता, 3, 32 
--रिजर्व बैंक के साथ संकलन का खाता, 45 
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गवर्नमेंन्ट कारपोरेशन कंट्रोल एक्ट, 88 

गान्टलेट सर, 90 

ग्रेर भुगतानी दायित्व, 50 

घाटे का बजट, 82, 9 

घाटे की वित्त व्यवस्था, 84 

चतुस्सूत्रीय कार्यक्रम (अमरीकी सरकार का ), 7 

चिन्तामणि देशमुख, 39, 89 
(का पंचाट), 39 

छटनी कमेटी (रेल), 60 

छोटे सिक्‍कों का संग्रह, 27 

जमा 
--असेनिक जमा, 207 
--अतिरिक्त लाभकर के अनन्तिम निर्धारण के बाद की प्रत्याशित जमा, 64, 206 
--डाकखाने की बचत बैंक की जमा, 206 
--बर्मा सरकार के साथ हिसाब की जमा, 207 
--भारतीय राजाओं के निमित्त न्‍्यासों में जमा, 206 
--भारतीय वित्त अधिनियम 942 के अधीन अतिरिक्त लाभकर की ऐच्छिक 

जमा, 64, 206 

---रक्षा बचत बैक की जमा, 206 
--सावंजनिक खातों में शामिल प्रारक्षित निधियाँ तथा अन्य जमा 206 
->सेवा निधियों की जमा, 206, 207 
--स्वायत्त संस्था विषयक जमा, 206 

जान मथाई, 34 

जारी मूल्य, 90 

जीवन बीमा निगम, 88 

जूट निर्यात कर, 39 

जैरेमी रेमससन सर, 93 

जैम्स विलसन सर, 94 

डाक और तार विकास निधि, 64 

तकनीकी सहायता, 7 

तदर्थ कटौती, 02 

दसवर्षीय डिफ़ेंस डिपाजिट सार्टिफ़िकेट, 78 

दामोदर घाटी निगम, 9, 95, 26, 89 

दायित्व पूंजी, 722 

देशी राज्यों का वित्तीय एकीकरण, 39 

दैनिकी, 42, 52, 70 

द्विप्रविष्टि पद्धति, 52 

धन परिचालन, 24, 25, 27 
(संबंधी सामान्य नियम, 24 
संबंधी प्रक्रिया, 25) 

नकदी तिजोरी व्यवस्था, 6, 27 

नक़दी सिक्के व नोट, 26 
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नरहरिं राव, 84 

नापजोख पुस्तिका, 32 

निदेशक लेखापरीक्षा, 0, ], 67 
(रक्षा लेखा परीक्षा 68 
रेल लेखा परीक्षा, 68) 


निधि 


--अमरीकी उधार गेहें की बिक्री की रकम से स्थापित विशेष निधि, 64 
““ऋण ह्वास अथवा परिहारार्थ निधि, 82 
“-केन्द्रीय सड़क निधि, 64 
--डाक और तार विकास-निधि, 64 
--युद्धोत्तर विकास निधि, 64 
--रिजवं बैक के निक्षेप, 39 
---रेल विकास निधि, 3, 62, 63, 65, 66, 67, 73, 75 
“--रेल मूल्य ह्ास आरक्षित निधि, 3, 63, 6] 
--रेल राजस्व आरक्षित निधि, 3], 63, 6], 62, 65, 75, 224, 
226, 227 
--विशिष्ट विकास निधि, 87 
निधि पत्र, 75, 76, 80, 8, 85 
निर्माण मशीन और चलस्टाक के कार्यक्रम, 67 
निर्माण तथा व्यापार लेखे, 57 
निर्माण सारपत्र, 32 ु 
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, 8, 0, !, 4, 47, 49, 5, 58, 68, 97, 7 
]22, 27, 29, 30, 58, 73, 87, 82, 84, 85, 88, 
]92, 93, 94, 97 
(के कतंव्य), 8, 48, 66 
निरीक्षण निदेशालय (केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ), 4 
निक्षेप, 9 
निक्षेप निधियाँ, 34, 00 
निक्षेप लेखा प्रभाग (रिज़वे बेंक), 4, 5 
निक्षेप लेखा परीक्षा, 63 
पब्लिक अंडरटेकिंग आडिट बोर्ड (फ्रांस), 87 
परिचालन अनुपात, 74, 76 


पर्सी समिति, 38 
प्रचालन विभाग (रिजर्व बेंक,) 4, 6, 25, 26, 76 
फ्रतिभूति 


“--प्रतिभूति प्रभाग (रिज़र्व बेंक), 4, 5 
--प्रतिभूतियाँ, विश्व बेंक की, 77 
--प्रतिभूतियाँ, सरकारी, 6, 80 

(की बदली, 6 

का समेकीकरण, 6) 
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प्रतिभति--- 
--प्रतिभतियों का समेकीकरण तथा खण्डीकरण, 86 


--प्रतिभतियों का परस्पर परिवर्तन, 86 
--प्रतिभतियों को बैंक में जमा रखना, 87 
प्रथम पील समिति, 38 
प्रधान शीर्षकों के योगों का सारपत्र, 42 
प्रशासनिक विभाग, 7 
प्रशासनिक सेवाएँ, 34, 35 
प्राककलन अधिकारी, 97, 98 
प्राककलन प्रपत्र, 97, 98 
पुनर्नववन आरक्षित निधि 
पुनविनियोजन, 48, 6, 00, 2, 2, 22, 25, 26, 95, 96, 200 
पुनराव॒ुत्त आयव्ययक व वित्तीय नियंत्रण आदेश, 98 
पजी 


--पँज़ी प्राप्तियाँ, 39 
--भौतिक पजी, 7 
--लगाई गई पजी, 60, 64, 66, 74 
पंजी खाते की प्राप्तियाँ, 7व 
पजी बजट, 6 
पे मास्टर जनरल (इंग्लैण्ड), 90 
पोप कमेटी, 60 
पोस्ट आफ़िस सेविग बेंक विक्षेप राशियाँ, 78 
पंचवर्षीय योजना, 6, 7, 8], 89, 20, 78 
--तृतीय पंचवर्षीय' योजना, 93 
--द्वितीय पंचवर्षीय. योजना, 93, 47 
“प्रथम पंचवर्षीय योजना, 93, 84, 94 , 


प्रावकलन, 68, 69, 78, 80, 8, 82 
--प्राककलन प्रपत्र, 97, 98 
“प्राकलन अधिकारी, 97. 
--संशोधित प्रावकलन 99, 00 
“ थाई व उच्चावचन व्ययों के प्राकलन , 97, 98 


प्राककलन समिति, 2, 05, 06, 9, 82, 83, 84, 85, .92, 97 
बचत, 47, 22 

बजट अधिवेशन, ]3, 44 

बाह्य वित्त व्यवस्था प्रभाग, 3, 5, 6 

बीमा अधिनियम, 7 

बीमा प्रभाग, 3, 5, 7 

बेक आदायगी आदेश, 2, 22 

बेंक जमा चालान, 2 

बंकिंग विकास विभाग (रिज़र्व बेंक ), 4 

बेकिंग विभाग (रिज्ञव बेंक), 4, 5 
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बैसिल ब्लैंकेंट, 82 

ब्याजी देनदारियाँ, 9॥ 

ब्याजोत्पादक परिसंपदाएँ, 89, 9 

ब्यूरो आफ़ बजट (अमरीका), 88 

ब्योरा पुस्तक, 42 

भविष्य. निधियाँ, 85 

भारत का भगतान शेष, 6 

भारत का सार्वजनिक खाता, 34, 38, 42, 03 

भारत की आकस्मिकता निधि, 34, 38, 42, 03, 5 

भारत की आकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियम, 20व 

भारत सरकार की समेकित निधि, 34, 42, 59, 75, 77, 04, 0, ], 
]2, 43, 44, 58, 66, 84 

भारत सरकार अधिनियम, 8, 7, 37, 38, 90 

भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच वित्तीय करार, 80, 208 

भारत सरकार द्वारा स्थापित उद्योग / व्यवसाय व अन्य स्वायत्त निकाय, 234 

भारत सरकार की टकसाल, 6, 26, 27 

भारतीय कर जाँच समिति, 37 

भारतीय कंपनी अधिनियम, 66, 85 

भारतीय स्वतंत्रता (अधिकार, संपत्ति तथा दायित्व) आज्ञा, 85 

भारतीय साव॑जनिक प्रशासन संस्था, 6 

भारतीय विधान आयोग, 37 

भारित, 57, 6, 04, 70, 7, 6, 2, 726 

भुगतान, 59, 64, 90, 93 

भुगतान स्थगन, 60, 6] 

भुगतानों की सूची, 3, 42, 47 

मतापेक्ष, 57, 67, 0, 772, 6 
--मतापेक्ष धन से की जाने वाली सेवाएँ, 95 

मध्यवर्ती सूचना, 77 

महालेखा परीक्षक, 8, , 49, 50, 58, 67, 70, व2, 72, 84, 88, 92 

महालेखा परीक्षक नियमावली, 8 

महालेखापाल, 0, 32, 00, 4 
--डाक व तार विभाग के महालेखापाल, 0, 68, 0] 
--सिविल विभागों के महालेखापाल, 0, 43, 0 
--राज्यों के महालेखापाल, 0, 45, 52, 00 
-- (केन्द्रीय आगम का, 22, 4, 43, 50, 52, 68; 87, 00 

मद्रास का 43) 

मानव साधन, ] 

मालगज़ारी, 37 

मडीमक कमेटी, 89 

मद्राधिकारी, 25, 26, 27 

मद्रादढ़ता, 3 

म॒द्रा व वित्त रिपोर्ट, 6 
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मुद्रा विनियम नियंत्रण, 6 
मुद्रा स्फीति, 6 
मूल्य निधि, 6 
मेस्टन लाड, 37, 38 
(का पंचाट 38) 
मंत्रिमण्डल वित्त समिति, , 2 
मंत्रिमण्डल रक्षा समिति, 03 
माँग, 04, 06, 09, 6, 76 
(की रचना, 04 
संसद्‌ में बहस, 07, 09, 0, 72, 75, 68, 84) 
--माँग पुस्तक, 47, 0, 03, 04, 7, 4, 6, 77, 78 
मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 37, 38 
यातायात से कुल प्राप्ति, 74 
युद्धोत्तर विकास निधि, 64 
योजना आयोग, ।, 7, 02 
(के काम, 7) 
योजना आयोग के लिए संसद सदस्यों की अनौपचारिक सलाह समिति, 3 
योजना आयोग के विशेषज्ञों के समूह, 3 
योजना प्रभाग, 3, 5, 6 
योजना-प्रयोजना समिति, 2 
रक्षा व्यय विभाग (प्रभाग), 3, 4 
राजकीय औद्योगिक वित्त निगम, 6 
राजस्व आसूचना, 4 
राजस्व की लेखा परीक्षा, 64 
राजस्व की वापसी, 95 
राजस्व के मुख्य शीषंक, 34 
राजस्व प्राप्तियाँ, 34 
राजस्व विभाग, 3, 4 
राज्य ऋण, ॥ 
राज्य ऋण कार्यालय (रिज़र्व बैंक) 4, 5, 6, 76, 79, 8, 85, 
(का काम, 6 
के क्षेत्र, 88) 
राज्य ऋण नियम, 87 
राज्य ऋण पद्धति, 7 
राज्य सरकारों के ऋण व अदायगियाँ, 38 
राशि वितरण अधिकारी, 9 
राशि वितरण लेखों का विवरण, 42 
राष्ट्रसंघ और उसके विशिष्ट अभिकरणों के कार्यक्रम, 7 
राष्ट्रीय बचत सर्टीफ़िकेट, 78, 85 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌, 2 
राष्ट्रीय वित्त लेखा, 79 
राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था, 94, 84 
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हाई 


ष्टीयकरण, उद्योगों का, 22 
रिज़बे बेंक, 80, 8, 82, 85, 87, 88, 04, 03, 59, ], 3, 7, 43 
44, 45, 72, 76, 77, 79 
(के काम, 3 
की व्यवस्था, 3 
का संगठन, 5) 
रुक्‍का, 75, 76, 80, 8, 85, 86 
रेल आयव्ययक, ]59, 60, 62, 66, 69, 
सामान्य आयबव्ययक से भेद 67, का निर्माण, 68, 69 
रेल भाड़े पर कर, 47, 50, 55, 58 
रेल लेखा पद्धति, 60, 62 
रेल लेखा पद्धति में परिवर्तन के लिए नियुक्त समिति, 72 
रेल लेखा परीक्षा, 73 
रेल वाषिकी, 84 
रेल वित्त व्यवस्था, 59 
(की विशेषताएं 59) 
रेल वित्त लेखा, 70 
रेल का वित्तीय परिणाम, 72 
रेल, वित्त आयक्त, 73 
रेल वित्त से साधारण वित्त का पृथक्‍करण, 59 
--पथक्करण संकल्प 924, 60, 66, 220 
--पथक्करण संकल्प 949, 63, 65 
--प्थक्करण संकल्प 954, 63 
---पृथक्करण संकल्प ]96], 64 
रेलवे अभिसमय समिति 949, 67, 64, 66 
रेलवे अभिसमय समितिं 954, 62, 64, 66 
रेलबे अभिसमय समितिं 960, 66 
रेलवे बजट, 95, 70] 07, 08 
रेलवें सलाहकार समिति, 6] 
रेलवे स्थायी वित्त समिति, 23, 62, 69 
रोकड़, 
“>रोकड़ खाता, 3], 32, 65 
--रोकड़ बहीं, 32 
लदान पत्र, 42 
लाभ का उचित स्तर, 6 
लाभ हानि लेखा, 9, 57, 727, 85 
लेखा 
“-अवगित लेखा, 
_खज़ानों में व विभागों में रखे गए प्रारम्भिक लेखे, 9, 22, 32, 33, 44, 56, 
58 
--प्रपत्र लेखा, 44, 52, 66, 70 
--पूँजी तथा राजस्व लेखा, 3 
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लेखा 
---भण्डार लेखा, 9 
--रेल लेखा, 69 
“जलेखा से लेखा परीक्षा का पृथक्‍्करण, 89 
--लेखा समंजन, 44 
--व्यापारिक लेखा, 70, 73, 84 
--वित्त लेखा, 9, 30, 45, 48 
--विनियोग लेखा, 9, 3], 45, 48, 29 
(के प्रकार, 46 
की निर्माण प्रणाली, 47) 
--विनिमय लेखा, 30, 43, 44 
(के प्रकार, 43 
की अवस्थाएँ, 44 
की प्रक्रिया, 45) 
--समायोजन लेखा, 43, 44 
-+सहायक लेखा, 3व, 
--संपत्ति का मल्य दर्शित करने के लिए पजी लेखा, 37 
संयक्त राजस्व तथा' वित्त लेखा, 3 
--स्कंधों का लेखा, 
(लेखा निर्माण, 22, 4 ' 
का वर्गीकरण, 33 
का समंकीकरण, 4) 
लेखा संहिता, 45, 67 
लेखा परीक्षा, व!, 30, 56, 27 
(की प्रक्रिया, 58) 
--अनमति की लेखा परीक्षा, 58 
-आंशिक लेखा परीक्षा, 58, 73 
--उच्चतर लेखा परीक्षा, 58 
“-ऋण निक्षेप राशियों तथा प्रेषण की लेखा परीक्षा, 62 
--भण्डार तथा स्टाक की लेखा परीक्षा, 9, 58, 65, 27 
---राजस्व की लेखा परीक्षा, 64 
“-ज्यय लेखा परीक्षा, 59 
“वाणिज्यिक व्यवसायों की गौण लेखों की परीक्षा, 65 
--वित्त लेखा परीक्षा, 9 
--विनियोग लेखा परीक्षा, 9, 30 
--सहायता अन॒दानों की लेखा परीक्षा, 62 
--स्थानीय लेखा परीक्षा, 58 
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 48, 66, 67, 68, 28 
(का स्वरूप, 69) 
“डाक और तार विभाग के विनियोग लेखों पर प्रतिवेदन, 68 
--रक्षा विभाग के विनियोग लेखों पर प्रतिवेदन, 68 
--रेल विभाग के विनियोग लेखों पर प्रतिवेदन, 68 
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--वित्त लेखों पर प्रतिवेदन, 66, 69, 70 
--सिविल विभाग के विनियोग लेखों पर प्रतिवेदन, 66, 68, '94, 97 
लेखा परीक्षा तथा लेखा आदंश, 936: 8, 28, 48, 49, '5 
लेखा परीक्षा संहिता, 56,. 57 
लेखा परीक्षा से लेखा का पृथकक्‍्करण, 82, 489, 92 
लेखा शीषंक, 20, 4, 42, 45, 98 
“केन्द्रीय तथा राज्यों की प्राप्तियों तथा राशि वितरण के मुख्य तथा गौण लेखा 
शीषकों की सची, 47 
--भौण लेखा शीर्षक, 47, 5], 53, 5 
---प्रधान लेखा शीर्षक, 47, 5, 53 
लोक लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, 3, 7, 8, ], 20, 46, 65, 67 
(का संगठन, 9) 
लोक लेखा प्रभाग (रिजर्व बेंक), 74, 5 
लोक लेखा पद्धति, 28, 52, 96 
(के सिद्धान्त, 28 
व्यापारिक लेखा पद्धति के अन्तर, 29 
की रूपरेखा, 30) 
लोक लेखा परीक्षा पद्धति, 55 
(के सिद्धान्त, 55 
व्यावसायिक लेखा परीक्षा पद्धति से भेद, 56 
की विशेषताएँ, 58) 
लोक लेखा समिति, 28, 46, 49, 67, 70, 84, 7]9, 725, 26, 27, 
28,29, 30, 3!, 32, 34, 83 
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियम, 95, 04, 08/ 42, 
]3, 77, 26, 30 
वर्गक्कित सारपत्र, 4, 42 
वतेमान प्राप्ति की दर, 99 
व्यय, 76 
--अतिव्यय, 7 
--चघटते बढ़ते व्यय, 97, 98 
--गप्त सेवा व्यय, 9, 22 
-+नवीन सेवाओं के व्यय, 97 
--परिचालन व्यय, 63, 64 
--पूजी व्यय, 2, 39, 40, 67, 64, 65, 68 
--भारित व्यय, 6 
->मतापेक्ष व्यय, 6 
->योजना व्यय, 05, 06, 78, 8, 82 
“राजस्व से हुआ व्यय, 35, 39, 40 
---राजस्व लेख के अन्दर का पँजी व्यय, 40 
--राजस्व लेखे के बाहर का पूँजी व्यय, 40 
--वास्तविक ब्यय,, 5, 30, 47, 48 
“+साधारण संचालन व्यय, 473 
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व्यय 
“-स्थाई व्यय, 97 
“-सीमोपरि व्यय, 47, 67, 69, 7 
व्यय अनुमति, 56, 60, 62, 00, 9, 20, 96 
व्यय वित्त समिति, 6, 23, 24 
व्ययविभाग, 3, 4 
वायदा बाजार, 42 
वाहक बांड, 76, 85 
वाषिक वित्त विवरण, 94, 95, 07, 4 
वाषिकी 84 
व्यापारिक विभाग, 5, 9, 37 
(सरकारी विभाग अथवा व्यवसाय जिन्‍्हें केन्द्रीय सरकार ने व्यापारिक होना स्वीकार 
किया है), 3, 200 
व्यापारिक विभागों से लाभ, 37 
व्याख्यात्मक ज्ञापन, 03, 06, 07, 45, 67, 77, 78, 79 
विकास योजना, 2 
वित्त आयोग, 5, 39, 43, 44, 45, 5] 
(के काम 45) 
प्रथम वित्त आयोग, 952: 40, 44, 45, 47 
--द्वितीय वित्त आयोग, 957: 40, 74], 44, 45, 47 
“तृतीय वित्त आयोग, 96: 40, 49 
वित्त मंत्री, 2. 93, 3, 723, 25, 47, 80 
वित्त मंत्रालय, , 2, 49, 79, 84, 87, 00, 0, 04, 72, 6, 7, 
व]9, 720, 2, 22, ]23, ]24, 58, 69, 8], 95, 97, 
]98, 99 
वित्त लेखा, 45, 48, 49, 5, 54, 26 
(की परिभाषा, 48 
का स्वरूप, 48 
का निर्माण, 50) 
वित्त विधेयक, 07, 08, 2, 3, 69, 83 
वित्तीय अधिकार, 60, 79, 94, १95 
वित्तीय अधिकारों का प्रक्रामण, 36 
वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, 94, 96, 97 
वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका, 60, 95, 96, 99 
वित्तीयकरण, 6 
वित्तीय नियंत्रण, 5, 4, 45, 48, 9, 22, 24 
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वित्त आयुक्त रेल विभाग, 0] बे 
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हानि बट्ठे डालना, 67, 70, 60, 95 


रैँ 
(सरकारी ), 73, 76, 77, 9] 


